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प्रारम्भिक :-- 

वर्तमान युग हमारे देश के लिये 'प्राथिक विकास का युग' है। स्वतत्रता प्राप्ति 
के बाद भारत वी आधिक समृद्धि के लिए हमने प्रथम पत्रन्वर्धीय योजना का निर्माण 
किया, जिसकी सफल पूर्ति सन्‌ १६५४ मे हुई । तत्लश्चात, देद्ा में तीव्र भ्ौद्योगिकरण 
के लिए हमने द्वितोय पच॑ वर्षीय योजना का निर्माण किया, जिसके अन्तर्गत कुटी र, 
लघु एवं विशाल उद्यौगो की प्रगति के लिए ममन्वित योजनायें बनाई गई है। भारत 
के प्रत्येक क्षेत्र मे भराज आधिक पुनरत्यान को एक लहर सी दिखलाई पडतो है। 
प्रत्येक नागरिक के हृदय में उत्माह है मौर वह अपने राष्ट्र के निर्माण में तन्मय सा 
दृष्टिगत होता है । शासकीय एवं नागरिक दोनो ही क्षेत्रों में राष्ट्र के पु्निर्माण के 
लिये प्रायोजित ढग से कार्य हो रहा हे । स्वच्छन्द त्रीडा करने वाली नदियों की निय 
न्त्रण में रखकर विकास योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। सस्ती जल शक्ति प्राप्त 
करने दे लिये बडी बडी योजनायें चल रही हैं। भिलाई, रुरकेला तथा दुर्गापुर के 
विशालकाय लौह-इस्पात दे कारखाने ग्रोद्योगिक क्षेत्र मे हमारी प्रगति के द्योवक हैं । 
कृषि उत्नादन के बढाने के लिये सहकारी कृषि के विकास पर बल दिया जा रहा है। 
यातायात के साधनों की भी वृद्धि हो रही है। परन्तु, इतना सब होते हुए भी जन 
साधारण सुखी नही है। कृषि, उद्योग, भ्रौद्योगिक भ्य॑-प्रवन्धन, प्राविक नियोजन आदि 
सभी क्षेत्रों में कुछ न दुछ उलभले हैं। उदाहरण के लिए, कृषि क विकास में भारतीय 
कित्तातों की ऋणप्रस्तता, भूमि क्ञा उप विभाजन व अ्पखन्डन, ग्रामीणं सास झ्रादि से 
सम्बन्धित भ्रनेक समस्याएँ हैं । सहकारी कृषि क/ भी बड़े जोरा दे साथ विरोध क्या 
जा रहा है। विचारे भूमिरहित शृपको की भी बडी गहन समस्या है, जिसके निवार्णा् 
सतत विनोवा भूदान भादोलव में सलग्न हैं। इसी प्रकार भारत के प्राय सभी संगठित 
उद्योग, जैसे भूती वस्त्र मिल उद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग जूट उद्योग आदि, विबे- 
कोकरण, प्राधुनिवोकरण, प्र्धाभाव भादि समस्याभो से ग्रस्त हैं। जनाधिक्य की 
समस्या भी हमारे देश के लिए एक सिर दर्द है। “श्रम' वा क्षेत्र भी समस्याम्रो से 
खाली नहीं है। इन भाथिक समस्याप्रो को बिना हल किए हम मनोवाक्षित प्राथित 
विदास नही कर सबते | प्रस्तुत पुस्तक मे देश बी विविध भ्राधिक समस्याप्रो पर 
ग्रम्भीरता से प्रकाश डाला गया है तथा उनको सुलभाने के लिए किए गए प्रयत्नो व 
सुझावों की भी विवेचता की गई है । 
पुस्तक की उपयोगिता -- 


“भारत वी प्रापिक समत्याएँ ' धीपक विपय विक्रम व सागर विश्वविद्यालया 


[२ ॥)॥ 


की विवर्षीय वाणिज्य कक्षाओं के लिए झतिवार्य है। निबत पार्व्य-क्रम के अनृप्तार 
अभी तक इस विपय पर कोई भी पुस्तक नही थी | विद्यायियों को भारतीय प्रर्थ शास्त्र 
भ्रथवां भारत के आधिक विकास स सम्बन्धित पुस्तकें में से आवश्यक सामग्री 
निवालनी पड़ती थी ॥ उनकी इस बटिनाई को दुर करने के उह्ृश्य से हो प्रस्तुत 
पुस्तक को रचना कौ गई है। आ्राज्ता ही नही वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि भव हमारे 
विद्यार्थिया को इस विषय को सामग्री के देतु कही झन्‍्यत्र भटकना नही पडेगा बरन्‌ 
महू एक पुस्तक ही “कल्पवृक्ष/ की भाति उनत्री समस्त द्यावश्यकैताओं की सतुष्टि 
कर दंगीं । 

प्रस्तुत पुस्तक को सात लघु पुस्तिकाआओ मे बाटठा गया है -“द्ृपि, अद्योग, 
औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन भारत की जन-सस्या भारत में ग्राथिक नियोजन बी श्राषु 
निक' प्रवृत्तिवा और भारत की श्रम समस्याएं । प्रथम पाच पुस्तिकाएँ सागर व विक्रम 
दोतो ही विश्वविद्यलयों की ग्रावध्यस्ताओों की पूर्ति करतो है , शैष दो पुस्तिकायें 
बेचल विक्रम विश्वविद्यासम्र के लिए हैं। 
कतिपय विशेषतायें -- 

(१) पुस्तत वी रनता अत्यन्त सरल व मुहावरे दार हिंन्दी मे वी गई है 

(॥) “भारत स्त्‌ १६६० ' व अन्य आथिक व वाशिज्यिक पत्ननत्रिव्राग्रो 
के आ्राधार पर नवीनतम श्राक दो वा समावेश विया गया है । 

(॥) परीक्षा को दृष्टि से अधिक उपयोगी वनाने के लिए प्रत्येक ग्रध्याथ 
के अ्त्त मे अभ्यात्त के प्रश्न दिए गए हैँ तथा पुस्तक के ब्रन्त मे सागर व विक्रम 
विश्वविद्यालयों की सन १६६० की परीक्षा बे प्रइन-पत्र भी दे दिए गए हैं; 

(7५) पुस्तक के प्रारम्भ मे विक्रम वे सागर विश्वविद्यालयों का सन्‌ १६६१ 
वी परीक्षा क हेतु निर्धारित पास्यक्मम भी दिया गया है । 
क्र।भार प्रदयन -- 

प्रस्तुत पुस्तक की रचना मे प्नक प्रमाणिक पुस्तकों, पत्र प्निकाग्रों एवं 
विशेषज्ञों से पर्याप्त सहायता मिली है जिनके प्रति इतज्ञता प्रगट करना में प्रपना 
कत्त व्य समभत्ता हैँ। प्रण्दलिपि के लेखन में श्री एम० एस० धारोदाल ने जो 
महयोग दिया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र है । 

सुभाव क हेतु सेरा सबको निमन्‍्तण है | 


आनन्द निवास, एस० सी० सक्सेना 
जेक्व परेड, 
स्वालियर 3 
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है च्ज 
प्रारम्भिक--- 


चनमान युग में अ्भण्मास्‍्त्र! वे प्रध्ययन का महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही 
जा रहए है । अथशास्त्र के भ्रध्ययन दे द्वारा हम मानव वे झ्राविव जीवन से सम्ब- 
शधित प्रनक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, किलु अर्थशास्त्र का महत्द केवल 
मानव जीवन की भ्रायिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में अनेक सिद्धास्तों के प्रतिएादन मात्र 
में ही नहीं है, वरम्‌ इसका महत्व इस वारण भी ग्रधिक है कि इसके द्वारा हम 
भ्पन दैनिक व्यावहारिक जीवन की जटिल से जटिल समस्याप्रा को सुलभाने में 
समथ होते हैं। प्रत्येक देश मे कालान्तर से ही नवीन परिस्थितियों के फ्तस्वरुप 
नवीन सभस्याएँ उत्पन्न होतो रही हैं । भाखेट-युग के मानव की प्रावश्यकताएं चाहे 
कितनी ही नगण्य व सरल रही हो, उसके लिए भी भ्राधथिक समस्याएँ प्रवश्य रही 
हांगी प्रौर उसने उन पर भ्पने ढय से विचार भी किया होगा। किर ज॑से-जंसे 
मनुष्य का बौद्धिक, सामाजिक एवं सास्कृंतिक विक्रास हाता गया, उसकी झाधिक, 
समस्याप्रा का स्वरूप भी परिवतित होता गया । आधुनिक वैज्ञानिक युग मे भो जबकि 
हम बब्दलोव वी याझभधा के लिए प्रयत्लश्नीत हैं, प्राधिक सप्रस्याप्ना दा प्रभाव नही 
है । सथुक्त राष्ट्र भमरित्ता व रूस जंसे उन्नतिशील भौद्योगिक राष्ट्र भी प्रनेद झाधिक 
समस्याप्रो का सामना कर रहे हैं, फिर भारत जंसे अर््ध-विकसित राष्टू के लिए 
वया पहा जाय | प्र्पशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य इन भ्राधिक समस्थाग्रों के समाधाम के 
लिए उपयुक्त उपाय प्रस्तुत बरना है, जिससे देश एवं मानव समाज का झधिवतम 
भौतिर कल्पाण हो सके । “ भारत की झ्ाथिक समस्याप्ना ' के अध्ययन का भी बही 
उद्देश्य है। 

वर्तमान युग हमारे देश के लिए प्राथिक विकास का युग है। स्वतन्त्रता आप्ति 
में बाद भारत की भाधिर समृद्धि के लिए हमने प्रथम पच-वर्षीय योजवा का निर्माण 
किया, जिसकी सफल पूति सन्‌ १६५४ में हुई ! तल्वश्चात्‌ देश में तीद भौद्योगीकरण 
बे लिए हमत द्वितोय पच-वर्षीय योजना छा निर्माण क्या, जिसके भन्‍्तगंत कुटीर 
लघु एवं विशाल उद्योगा को प्रगति के लिए समन्वित योजनाएँ बनाई गई हैं । भारत 
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के प्रत्येक क्षत्र में आज ग्राथिक पुतसरत्थान की एक लहर सी [दखलाई पत्ता है। 
शासकीय एवं नागरिक दोतो ही क्षत्रो मे राष्ट्र के पुर्ना माण के लिए झायोजित ढंग 
से काय हो रहा है। स्वच्छन्द जीडा करन बाली नदिया को वथित्रण से रखकर 
विकास योजनाएँ कार्यावित की जा रही है ॥ सरती जल झक्ति प्राप्त करते के लिए 
बरी बड़ी योजनायरे चल रही हैं। भिलाई, रूरकेला व दुगपुर के विशाल उद्योगों न 
लोहा उसलना शुरू कर दिया है | यातायरत वे साधनों की भी वृद्धि हा सही है। 
कृषि के क्षेत्र मे उत्पादन बढाने के उद्देश्य से सहकारी कृषि पर बल दिया जा रहा 
है इत्यादि । परन्तु इतना सब होते हुए भी जन साधारण सुखी नहीं है । इंपि, 
उद्योग औद्योगिक प्रर्थ प्रबन्धर ग्राथिक नियोजन श्ादि सभी क्षत्रों मं कुछ न कुछ 
उलभरने है । उदाहरण के लिए कृषि के विकास में भारतीय क्सिनों की ऋण ग्रस्त्ता, 
भूमि का उप विभ/जन व अ्पसण्डन, ग्रामीण साख झादि से सम्बन्धित झनेक 
समस्याएँ है । सहक्परी कृषि का भो बढ़े जोरो के साथ विरोध किया जा रहा है। 
विचारे भूमि रहिक कृषकों को भी बड़ी दयनोय दक्शा है। इसी प्रवार भारत के 
प्राप सभी संगठित उद्योग, जेसे सूती वस्त मिल उद्योग लोहे एवं इस्पात उद्याग लट 
उद्योग, आादि वृज्ञानिग्न, स्राधुजिबीररण ग्र्थभाव श्राद्ध समस्या्रों से ग्रस्त है ९ 
जनाधिकय की समस्या भी हमारे ग्राथिक विकास में वाधकर सिद्ध हो रही है। इन 
समस्याझ्रों के निवाश्णाथ हम तृतीय पर वर्षीय योजना को वार्मान्वित करने जा 
रहे हैं ! श्राज हमको शक युग कय एिमाण करता है एक नई आशा बग सचार करना 
है, भ्रथवा थो कहिए कि हमें देश मे एक प्रगतिशील झ्लाधिक व्यवस्था वा निर्माण 
करना है किन्तु प्राथिक समस्याश्रों की पूर्ण जानकारी के श्रभाव में देश में प्रगतिशील 
ग्राधिक व्यवस्था का निर्माण पूर्णतया प्रसम्भव है ! 





झाज से २५-३० वध पूर्व जब रूस में पच-वर्षीय योजना का श्रीगणेश 
किया गया था, उस समय वहा के नागरिकों में उत्साह और झआनरद वी एक नई 
लहर वे नई उमग पैदा हों गई थी। सारा दशा परत वर्षोव योजना चार वष 
में पूरी करो के नारे से ग्रूल्जायमान हो उठा था। रूस का प्रत्येक्र पुरुष, प्रत्येक 
महिलां, यहा तक कि छोटे-छोटे ध्वालक व बृद्ध--सभी उस योजना को पूर्ण करने में 
अपना ग्रपता थोग देने लगे थ । इसी प्रकार सयुक्त राष्ट्र अमेरिया मे भी प्रेसीडेट 
रूजवल्ट ने घोर आधिक सक्‍्ट के दिनो में जब देश से अपील की थ्री वि वका 
में राधि जम्रा क्रो' तब सारे देश में उत्साह वी नई लहर दौड गई थी । समस्त देश 
ने आधिक सकट वी अवधि को हसते हसते पार कर लिया था । इन दोना उदाहरणा 
में वहा की सफ्लता का रहस्य छिपा है। सफलता का एक मात्र कारण था जनता 
हा आके आफस्याजऐं के: छति आजेक कोड और ऑप्क्तार को उषा उत्ते शक्ायोलकता 
रहना + अत्त स्पष्ट है कि किसो देश को आर्थिक समृद्धि केवल सरकार के बनाए गए 
कानूनों झथवा झ्राथिक योजनामों पर भो निर्भर नहों करती । वह निर्भर करतो है 
जनता के उत्साहपूर्ण सहयोग पर । परन्तु जनसाधारण का सहयोग तब तक आप्त 
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थाले उपायों के विइलेषण को समप्टि रूप से हम “भारतीय अशथंश्ास्त्र' से प्रभिहित 
कर सकते है। यह राष्टीय दृष्टिकोण से दंद्ा वी आथिक स्थिति का अध्ययन है। 


विधय का क्षेत्र-- 


भारत की आर्थिक समस्याओं के ग्रध्ययन ना क्षत्र अत्यन्त हो व्यापक है) 
भूतकाल भे हमारे देश का आधिक कलेवर कैसा था धर्तमात मृग मे उसमे कहाँ तब 
सुधार हो सवा है एवं भविष्य मे प्राथिव विवास क्सि प्रवार होना है, इन रब बातो वी 
विंपद विवेचन ही भारतीय ग्राधिक समस्याओं के अ्रध्ययन वा क्षेत्र है । विश्व वे प्रन्य 
सभी देशों की भाँति भारत का आर्थिक कलेवर भी श्रनेक सीढ़ियों वे पार करने वे वाद 
वर्तमान स्थिति पर पहुंचा है। भारत की झ्राधिक समस्याप्रो के प्रन्तगंत हम देश के 
प्राचीन झआधिक संगठन, उसके पश्चात्‌ हुए परिवतन तथा उन परिवर्तन के परिणामों 
का विश्लेषण करते हैं। किन्तु हमारा क्षेत्र यही समाप्त नहीं ही जाता । प्रथम विद्व 
युद्ध से लगाकर सन्‌ १९२९-३० वी विश्वव्यापी ग्राथिक मनन्‍्दी द्वितीय विश्व यद्ध 
और इसके बाद तक की श्राधिक प्रगति की प्र॒त्यक्र समस्‍या वा श्रष्ययत्त एवं विश्लेषण 
हमारे अध्यथन वा क्षेत्र है ) 


१४ झगरत सन्‌ १६४७ के पृव लगभग डढ़ स्रौ वर्षों तक हम दासता वी 
शद्धला में जकड़े रहे । यदि राज्य वी श्राधिष नीति हमारे अ्रतिबूल त होती तो 
सम्भव था कि हम उस युग में हो कही झागे बढ गये होते । प्रथम महार्मर के (पूर्व 
तक हमारे देश में मुख्यत वस्त्र मिल्र उद्योग, जूट उद्योग एवं चाय उद्योग ही बृहत 
स्तर पर स्थापित हो सके थे । युद्ध के बाद स्वर्गीय वापू के स्वदेशी प्रान्दोतत एवं 
श्रौद्योगीकरण की मांग के फलस्वरूप राजबीय नीति मे किचित परिवतेन हुआ और 
बुछ उद्योगों को सरक्षण प्रदात किया गया । सरक्षण को गोद में लौह एवं इस्पात उद्योग, 
चीनी उद्योग, सीमेन्ट उद्योग कागज उद्योग दियामलाई उद्योग भ्रादि ने विशेष 
प्रगति की । तत्पश्चात्‌ु सन्‌ १६२६-३० की दिद्दवव्याप भ्राथिक मन्दी भे भारतीय 
क्रपि एवं उद्योग दोनो के ही पँर लडखडाने लगे । सन्‌ १६३६ के द्वितीय विश्व झुद 
से औद्योगीतरण के क्रम को पुन प्रोत्साहित किया । प्रत्यचिक भाग को पूरा बरने 
के लिए धनेक उद्योग-घन्धे-सथापित क्ये गये । मुद्रा की कसी वा स्थान मुद्रा-स्पीति ने 
ले लिया । वस्तुओं के मूल्य गगत--चुम्बी स्तर ठक पहुँचने लगे | परिणाम यह हुल्ा 
कि कृपको की झ्राथिक दक्शा भी बुछ सुधरी एवं उतकी ऋणग्ररतता वमहो गई। 
विदेशी वस्तुओं के आमात में कठिनाई के वारण अ्रदेक छोटी-मोटी चीजो का निर्माण 
देश में ही होने लगा जँसे--सिलाई को मशीनें साइकिलें बिजली का सामान, 
कडियो, फेध, मणीते। के 'कुर्क, प्तायातिि ५ 

१४ अगस्त सन्‌ १६४७ की भ्रद्ध॑ रात्रि के बढद भारत के आधिक विकास में 
एक नये युग का प्रारम्भ हुआ । ब्रिटिश झासन काल में आयिक क्षेत्र में हमने जों 
प्रगति की वह ब्रिटेन के स्वार्य के कारण नगण्य थी--उससे भारतोथ >न समाज वा 
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नहीं वरन्‌ ब्रिदेत अथवा भारत के ही किचित व्यक्तियों को लाभ हुम्ना । स्वतन्त्रता के 
समय भारत के झ्ारथिक सगठन में क्चित अच्छाइयों के साथ हमे अनेक दराइया भी 
उत्तराधिक्ष र मे मिली ५ भ्राथिक समस्यात्रों की एक वाढ सी झा गई, जंसे--खाद्य 
समस्या, रिस्थापिता की समस्या, मुद्रा-स्फीति एवं मूल्य वृद्धि की समस्या, यातायात 
शद संदेशवाहन के साधनों की कमी, भूमि सुधार की समस्या, इत्यादि 


उपयुक्त समस्यायों बे निदारणाय हमारी जन-प्रिय सरकार ने योजनाकरण' 
का प्राश्रय लिया । मह प्रथम झवसर या, जबक्रि देश की ग्राथिक प्रगति के लिये, पूर्व 
नियाजित सद्यों को लेकर हम झागे बड़े। योजना झायोग द्वारा प्रस्तुत भारत की 
प्रथम पच-वर्षीय योजना हमारी प्राथिक समस्याग्रो वा सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है श्ौर देश 
की भावी ग्राथिक्र विक्रास की एक सुन्दर रूप-रेखा है। इसका प्रधान उद्देश्य भारत क 
प्राइ तिक प्रमाधना वे समुचित उपयोग एवं बढ़े हुए उत्पादन द्वारा जनता वे जीवन- 
स्तर को #ँचा उठाना है। बुछ क्षेत्रों मे तो हमने यो जनानुसार प्रपने नियोजित लक्ष्या 
से भधिक सफ्लता प्राप्त कर रो है। भ्राजजल हमारी डिलीय पच-वर्षीय योजना, 
शिसिका प्रधान उद्देश्य देश का शी घक्षतम श्रौद्योगीक रण व रना है, दिन दूनी रात चौगुनी 
प्रगति से कार्यान्वित की जा रही है। प्राजकल तृतीय पच-वर्षोय योजना की तैयारिया 
भो बडे जोरो के साथ हो रहो हैं । ये योजनायें हमारी भावी ग्राधिक प्रगति की 
आधार शिलायें हैं । 

इस प्रकार ये सद भूद, वर्चम/न एवं भावी पझ्लाथिक समसस्‍्याएँ ही हमारे 
अध्ययन वा क्षेत्र है। परन्तु हमारा अ्रध्ययर्न यहा पर ही समाप्त नही हो जाता । हमको 
विभिन्न समस्याझ्रों के कारणा का विश्लेषण करके उतके हल करने के उपायों का 
प्रध्ययन करना होगा तथा उनको हल बरने के लिए जो भी आथिक नीति झपनाई 
गई हो प्रथवा प्रपनाई जा रही हो, उसकी भी उपयोगिता देखनी होगी । इस प्रकार 
भारत वी झाथधिक रामस्थायों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापर' विस्तृत एव महत्वपूर्ण है ( 
विषय का महत्व-- 


“भरत की झायिक समस्याप्रों ' के झ्रध्ययन के जितने भी गुण गाए जाएँ 
कम ही होगे । भारत को झ्राथिक समस्याह्रो वा भ्रष्ययन केवल संद्धान्तिक दृष्टिकोण 
से ही नही, वरन्‌ व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। निम्न बातों से इस 
विषय के प्रध्ययत को उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है-- 


(१) देश की धोमो प्ायिक प्रगति के कारणों का ज्ञान करने के लिए-- 
हमारा देश प्रत्येक दृष्टिकोश से प्रत्यन्त धनाडप है। भौगोलिक दृष्टि से हमारी 
हिपति स्व श्रेष्ठ है । हमारे मिर पर हिमालय का ताज है, जो राजनैतिक एवं 
भौगोलिक दृष्टि से हमारी रक्षा करता है। देश के वक्षस्थत्त पर गया, यमुना गौर 
ब्रह्मपुत्र प्पने विस्तृत परिवार सहित क्रीडा करती है भौर उनवा यह क्रीडा स्थल 
भर्पनत उ्रा भूमि के कारण प्रनाज वा विश्वाल भण्डार है। दक्षिण का प्राचीनतम 
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(४) देश को सही झ्राथिक ल्विति का तुततात्मह सृह्याकन--भारत को 
ग्राधित समस्याग्रा के प्रव्ययत का एक महल्वयूण लाभ यह भी है जि हम दिश्व का 
सतस परिवतनशीय परिस्थितिया मं भारत वी आधथिक स्थिति का सही झनुमान लगा 
सते हैं । वर्तमान युग से सभी राष्ट्र एर दूसरे के इतने तिक्ट था गए है कि किसी 
भी देश वी नई झाथिर घटना से हम अत नहीं रह सकते । अ्राघुनिव शुग मे हसाओे 
सिय यह प्रावश्यत्र हो गया है कि विश के विभिन्न देशा की तुलना में हम भारत 
की वर्तमान प्राथित् स्थिति का सही-मरी मूल्याक्न कर सकें जिससे कि देक्ष की 
आधित प्रगति के लिए क़िसी देश से वुछ सीखना हो, तो निसकोच होकर ऐसा 
कर सर्वे । 


(५) गोजना-निर्माणकर्त्ताओं के लिए महत्व--जब तक हमको क्रिसो देश वी 
विगत एवं वर्तमान प्राथिक समस्याओ्रों का समुचित ज्ञान न हों, तब तक हम भावी 
विवास के लिये योजतायें नहीं वना सकते ! जब तक हम अपने देश वे झुपका 
उद्योगपतियों व्यापारियों, थ्मजीवियों एव जन साधारण वी भ्राधिव समस्याझ्ी का 
हल ने करें सब तक हम उनवी भ्राथिक स्थिति को सुधारने में सफ्ल नहीं हो सकते । 
कृपत। की दक्मा को सुधारने के लिए उतठको व्ेमान परिस्थिति से परिचित होना 
प्रावश्यत्र है और इसी प्रवार श्रमजीविया वे जीवन-स्तर में वृद्धि करन के विए उनकी 
वर्तमान गृह दशा, काम व धन्टे मजदूरी धोर महंगाई की दर वारखाने मं दी जाने 
वाली सुविधाएँ, धम-सघ, श्रम सम्बन्धी सप्तियमत राज्य की झ्रौद्यागिक नीति वा ज्ञान 
हाना भ्ति भ्रावश्यक्ष है । जिन लोगा के हाथ में राज्य वी बागडोर है, जैसे हमारे 
भन्ष्रीगण लोक सभा एवं शज्य सभा के सदस्य झादि--यदि इन्हे भारत की झायिक 
दरशाभ्रा प्रौर रमस्याग्री वा भली प्रक,र न ज्ञान होगा तो वे जन साधारण की दक्मा 
सुधारने वे विए सनिमम वैसे बना सक्ेंगे । ओजन एवं वस्त्र की समस्या दरिद्रता पर 
निरभ्षरता दुर बरना कृषि सुधार और जन हित की योजनायें सब बुछ भारतीय 
प्रयंशास्भ्र के प्रध्ययन पर निर्भर हैं जिसके ब्रिना देश का ग्राथिक पुतस्त्यान नहीं 
हो सबता 


(६) जन सहयोग एव राष्ट्रीय कल्याण के लिए श्रध्ययन प्रावह्यक है 
स्वतन्त्रता वे उपरान्त प्रयने देश के ह्राथिक विकास का उत्तरदायित्व स्वय हमारे 
कस्पा पर प्रा गया भ्रव हम प्रपनी दुरंलता के लिए किसी ग्न्य व्यक्ति को दोषी 
नही ठहरा सकते । स्वृप झ्रयनी समस्याग्रो वा अध्ययन करके देश के झ्रायिक पुत- 
फिर्माण में हमे गहयोण देगा भाहिए । हमारी सरकार समबन्‍्ययय वर शाषि, उद्योग 
व्यापार, यातायात एवं कर नीति मे सधोधन करती रहती है। सरकार की मिश्रित 
प्राधिदर नीति एव तत्पश्चात्‌ घोषित समाजवादी ढाँचा हमारे भावी आधिक जीवन मे 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की झोर सकेत करते हैं। इत सव परिवर्नों का प्राय प्रत्येक 
न/गरिक पर प्रमाव पड़ेगा, ध्रत हम संदका यह कत्तव्य हो जाता है कि देश के भावी 
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आधिक सगठन में अपनी व्यक्तिगत स्थिति का मूल्याकत कर जिससे जि भारत 
आर्थिक पुनस्त्थान मे सक्रिय सहयोग भ्रदात कर सके ) 
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को उप-विभाजा एवं अप-सण्टन के दोपा तथा चकवन्दी के लाभो से अवगत्‌ कराते 
थे। इस हेतु विभिन्न स्थाना पर सभा वा आयोजन किया जाता था श्रौर व्याख्याता 
त्तपा पारस्वरिक यारा वताप वे द्वारा कृषकों को इस दिशा में समस्त ज्ञान प्रदान करने 
एवं सहरारी चक्र-वन्दी के लिए अनुरूल वातावरण तैयार करने का प्रयलल क्या 
जाता था जब विसी विशिष्ट स्थान पर प्रनुकृत वातावरण तैयार हो जाता था, 
तो भूमि वी चकक्‍-न्‍वन्दी वे लिये सहवारी समिति का निर्माण कर दिया जाता था। 
व्यवहार में, इस दिशा मे भी अनक्त कठिनाइयों का झनुभव किया गया । 
श्री डालिंग के शब्दों मे, विभिन्न स्वार्थों का समन्वय करके प्रत्यक व्यक्ति 
को सन्तुष्ट करना, भन्नान वो दूर करके भ्डियल व्यक्तियों को समभानां 
घनी, शविनेशानी एवं लाचार लोगो के साथ निर्धन अशक्ति एवं थ्ञान्त लोगा का ही 
उतना ध्यान रणना बड़ा ही बठिन बार्य है, विशेषष र जबकि बेबल समभाना 
बुभाना ही हमारा साधन हो श्रौर जिद्ना ही हमारा अस्त हो । इसके झ्लावा पडौ- 
गिया दी ईर्प्यालु प्रदुत्ति एवं कृपक वा पंतूक भूसम्यति क प्रति प्रगाढ प्रम और 
अधिर वटिनाओरयाँ पैदा कर दत है । ग्रत समस्त योजना पर विचार करने के उप 
रात्त यदि बुछ व्यक्ति चकबन्‍्दी सुभावा को दुक्‍्रा दें, तो सारे कार्य को पुनर झ्राश्म्भ 
से बरना पड़ेगा और इस दिश्ला से जिया हुमा समस्त परिक्षम व्यय जायगा । बहने 
का तालये यह है वि किसी क्षेत्र के किल्चित जिही लोगो का भल्पमत भी बहुमत में 
बाधा पैदा कर सबता है। इस कठिनाई . दूर करने के लिय सन्‌ १६३६ में कावृन 
बनाया गया, जिसके प्रतुसार यदि बहुमत चकदन्दी क पक्ष में हा जाय, तो ग्रल्पमत 
उनकी प्रगति में वाधा नहीं डाल सकता । यद्यपि पजाब ने इस दिशा मे मार्ग-प्रदर्शन 
बरवे बड़ा सराहनीय काय किया है, विन्‍तु फिर भी सहकारी ढंग से चकबन्दी करने 
बे प्रयास में अत्यन्त सीसित सफ्लता मिली है । 

राहवारी समितिया द्वारा चत्रक्‍न्दी के क्षेत्र में दूसरा उल्लेखनीय प्रयास 
उत्तरप्रदेश राज्य में किया गया है। सह/रनपुर तथा खिजनौर के क्षेत्र में 
सन्‌ १६२४ से सहवारी समितिया द्वारा चवबन्दी वा वार्य किया गया है । बाद मे 
यह योजना मेरठ व वस्ती जिला से भी शुरू वी गई । सन्‌ १६३६-४० मे उत्तरप्रदेश 
राज्य में १६२ सहकारी समितियाँ कार्य बर रही थी । सन्‌ १६४७ में यह वार्य 
समाप्त वर दिया गया, क्‍्याकि कमंचारियों मं अ्प्टाचार अधिक बढ़ रहा था। 
सहकारी भाधार पर इतनो लम्बी प्रवधि में भव तक बुल १२० लाख एएड 
भूमि, की, दी, सहकाड़ी, विभगा, छाए, चफ़त्फन्दी, भी, का आयी, के * सदपपरी 
उर्बदी वी गति वो तीव्र करने के उद्देश्य से सन्‌ १६३६ व १६५३ म चक्वन्दी के 
लिए नए वानून बनाए गए। मद्रास राज्य में भी सहवारी प्राघार पर ही चस्वन्दी 
बय बार्य जिया गया है, परन्तु उसवा क्षेत्र अयन्त सोमित रहा है। 

(३) राजकीय भ्रधिनियम द्वारा चक्ब्रन्दो--चववन्दी की दिश्वामे जो 
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भी र जकीय आधार पर प्रयास क्ये गये हैं उनम मध्य प्रटेश का नाम उलेखनीय 
है माय प्रदेश मे सन १८२८ में चकक्‍वता अधिनियम पास हुआ जिसक झनुसार 
अमियाय चक्‍वदी का सिद्धाल सबसे पहले भारत में लाग हुआ | यरहि विसी गाव 
के ५० फ्रतितत्त कपक जिनके पास | भमि से क्‍मनहो चक्वादी के लिये 
राजी हो जाय तो फ्रि भय जोगो पर भी यह झनिवाय रूप से ताग कर दी 
जायगी । यह अधिनियम सव प्रथम छतीसगट के क्षन में जाग क्रिया गया और 
बहा इसके द्वारा पर्याप्त सफ्तवता भी मिली सब श्री नानावती व अजारिया ने 
भारतीय ग्रामीय समस्याग्रा श्ीपकर पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि 
सन १६३७ तक १ जाख स्थायी कपको की ह १३३०० एक्ट भमि के २४३३ ००० 
खेती की सरया चकबदी के द्वारा घटाकर ३ ६१ ००० कर दी गई । 
मा प्रतेश के चकवादी अधिनियम के उपरात सन १६३६ मे पजंज ने चकबदी 

अधिनियम पास क्या श्ौर दसके थाट सन १६३८ म॑ उत्तर प्रदश मे झट सन १६४० 
मे जम्म व काटामीर में इसी प्रकार के अधिनियम पास क्यि गये । इन समस्त अधि 
नियमा में इसी सिद्धात को प्राथमिकता दी गई है कि यदि किसी ग्राम के एक निश्चित 
प्रतिशत व्यक्ति जोकि एक निश्चित प्रतिटात भमि के स्वामी हो चकवदी के लिये अपनी 
हाछा प्रगट बर तो फिर राय अनिवाय रूप स उस योजना को समस्त गाँव पर 
लाग कर सकता है यहा यह उलेखनाय है कि चकक्‍वादी सम्ब"धी इस अधिनियम का 
लाभ उठाना सुख्यत ग्रामीणों बी राझ पर छोडा गय है प्र्थात्र यटि बहुमत 
ड्सके पक्ष म अपनी इ'छा प्रगट करे तो चक्‍बदी अनिवायत झराप मत पर भी 
लागू का गा सकती है । 

यह ग्रधिदियम कपषि के हाहा क्मीशव की सिफारिणा के झाघर पर 
बनाये गय ध इनमे सजसे वडा प यह था कि यह सीमित क्षता म ही जाग क्या 
गया जिल क्षत्रों म॒ चक्बादी के विय उपयुक्त व तावरण सटों था वहाँ ध्सतों 
लाग न ये किया गया यह उचित सी थ॒वयाकि कोई भी राय सरवार 5 वल उसी 
देगा मे कदम उठा सकती था वबकि बहुमत चकक्‍व॒ती व लिय टाडुव हा। प्रतिवाय 
चकबटी के लिय विभित र यो मे जो अधिनियम पास किये गये व निम्न हैं -+ 

(१) बम्बई अपखड़न निवारण एवं चक्बटी भ्रधिनियम्म १६४७ 

(२) पूर्वी पजाय अपखत निवारण एवं चक़्बदी ग्रधितियम १६४८ 

(३) पृवा परत प्रटियाला सघ चक्व दी अधिनियम १६५१ 

(४) सोर प्ट अप्लतत निवारण एवं चक्त्बन्दा अधिनियम १६३३१ 

(५) उत्तरप्रत्य भमसि चक्वेही अधिनियम १६५३ 

चक्त-वन्दी की लिए सर सबसे पहता अधिनियम दस्वई राय म पास हुप्रा 
ग्रत सन १६४७ के बाट जिन जिन राया न दस दिला म प्रयास क्यि वे प्राय सभो 


( डर ) 


वम्बई अप-खण्डन तिवारण एवं चकवन्दी अधिनियम पर ही अवलवित हैं | चकबन्दी 
के क्षेत्र मे भारत के विभिन्न राज्यो में जो प्रगति हुई है उसका सक्षिप्त व्यौरा इस 
प्रकार है-- 
पजाब--भारत से सर्दे प्रथम १६२०-२१ से पंजाब में श्री कातवर्ट की निग- 
रानी में सहकारी समितियाँ बनाकर प्रवार और प्रेरणा के आधार पर चकवन्दी का 
कार्य झुझू किया गया । इसमे भू-स्वामियो की स्वीकृति एव इच्छा की आ्रावश्यक्ता थी 
खत प्रगति बहुत धीमी रही और ३० धर्ष की अवधि मे केवल ७ ०७ लाख एकुड 
भूमि की ही चकबन्दी की जा सकी । इस कार्य को और अधिक प्रोत्माहित करने वे 
लिये नवम्बर १६३६ में एक चकवन्दी अधिनियम (१0750 4070॥ ० 0- 
(785 80६) बताया गया जिसने चक्बन्दी की मति को कुछ अधिक तीव्र क्िया। 
इस अधिनियम के अनुसार अल्प सख्यक्र व्यक्तियों के विरोध के होते हुए भी चब्बन्दी 
को अनिवार्य बनाया गया । चकबन्दी से पजाब राज्य की कृषि को बहुत अधिक लाभ 
पहुँचा है । जोती जाते वाली भूमि के क्षे तफल तथा उत्पादन म काफी वृद्धि हुई, 
दारस्परिक भगडे, तथा मुक्दभेबाजी काफी कम हो गई एवं जन-साथारण में सुधार के 
लिये एक अभिलाया पैदा हो गई । पडाव भ चकब॒न्दी योजना वी सफलता के लिये 
वहाँ की विशेष परिस्थिति --जसे सिंचाई की सुव्यवस्था तथा भूमि के बहुत छोटे-छोटे 
हुकडो मे बेंढे होने की न्यूबता कापी सीमा तक उत्तरदायी है । 
उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश राज्य म सहकारी आधार पर चकब्रन्दी का काम तो 
सन्‌ १६२४ भे ही शुछ् हो गया था, परन्तु वहाँ पर प्रगति बहुत घीमी रही | सन्‌ १९३६ 
के चकवन्दी अधिनियम के अन्तंगत कुछ प्रगति हुई किन्तु सत्‌ १६४७ तक ६४ ६४ 
गाँवों में केवल ४ लाख ६४ हजार एकड की ही चकबन्दी की जा सकी । सत्‌ १६४० 
मे चकबन्दी के सम्बन्ध भे सुझाव देने के लिये राज्य द्वारा एक समिति निमुक्त की 
गई । इस समिति की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश चक्वन्दी अधितियम १६५३ 
पास किया गया, जिसके अनुसार राज्य को अनिवार्य रूप से चकबनन्‍्दी की योगता 
लागू करते का अधिकार मिला । कम सूत्य की भूमि के लिये तथा खड़ी फसल की 
हानि के लिये क्षति पूलि की व्यवस्था रखी गई है, गाँव की भूमि फो उपज व मिद्ठी 
के प्रकार के अनुसार कुछ वर्गों म विभाजित कर दिया जायेगा और फिर यथासंभव 
प्रत्येक को उसी वर्ग मे भूमि दी जायेगी, जिसमे उसकी समेस अधिक भूमि है ) एक 
हो परिवार के व्यक्तियों को पास-पास भूमि दी जायेगी । भूमि देते समय, खेत पर 
गदि किसी का निवास यूद है ब्रयजा कोई अन्य स्थायी विकास किया यथा है, तो 
उसका भी ध्यान रखा जायेगा | छोटे-छोटे भूमिधारियों को याँव के निकट ही भूमि 
दी जायेगी । जहाँ तक सम्भव होगा ६३ एकड या इससे अधिक के चक्र पर कोई 
प्रभाव नही पडैगा । यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य मे सवप्रयम सहारनपुर एवं 
मुजफ्फरनगर जिलो को एक-एक तहसील में लागू किया गया और वाद म॑ अन्य 


( डंडे ) 


खतरा म »ा यह घार घार बतता ग्या। एसा श्रनुमान है कि हदिनीय पच वर्षीय 
याजना के झात तक सार राज्य म चकबादा का काय पूरा वर दिया जायगा । इस 
सम्पूप काय मे लगभग श८ ताख रपये ब्यय हान का अनुमान है । 
बस्बई--वम्बर्द राज्य सं मन १६२७ म आप जात बितर (जाओ प्ठा» 
8॥785 छी]]) राज्य का ब्ियाद परिषद मे पश् किया गया था किन्तु तोत्र विरोध 
बा कारण यह स्वीकार न हां सका | इसक बाद सन १६४७ मे चकक्‍्वदी ग्रधितियम 
पास किया गया । यह अधिनियम सचसुच मे एक झादश ग्रथितियस था जिसटा प्रनु 
करण यार में अनक राज्या न किया । इस झधितनियम से चकवादी वी व्यवस्था प्रनु- 
चामक बातन (फेशाग5506 /४८६) की द्पशा ब्निवात्र कानून ((०णगएपे 
509५ /४०0) के रैंप म की गई थी | यद्यपि यह अ्रधितियम ८ झप्रत १६४८ से 
जाग हा गया परन्तु काय रूप्र म इस सन १६४५० स ही परिणित किया गया । इसे 
बाद सन १६५३ मे इस झधितियम से कुछ सागायन किय गये । चकवदी वा समस्य 
ब्यय राज्य सरकार का झार स हाता है श्लोर कृपक्ा स॑ कोई फोस सही ली जाती । 
सध्य प्रदेश--अनिवाय चकबदी ब जिय अध्य प्रदा राज्य म सत श्ष्॑श८म 
चकयन्दा प्रविनियम बनाया गया । इस अधिनियस व झनुसार गाँव क कम से कसम 
आव्रे स्थाया भूस्वामी जिलक पास याव की कस से कम दो तिहाई भाग मूमि है 
यदि भुभि को चजबाटा क जिए राजा हा ठो झपष श्रारे सू-म्वासिया का एस बरन 
का लिय बबस्य होना पडगा। 
मूं श्रलिदेख सचातय सध्य प्रदण स प्राप्त सूचताशा के अनुसार जोवा का 
चअवब दा याजना मख्य प्रतशा के € दिला स कार्यावित वी जा रही है। सन्‌ १६५४६ 
६०म १०६ गवाक २ १८३३४ एक्ड खता म यह नाम पूरा बर तिया गया । ३५६ 
गावा के तगभग २ ४६ ००० एकड खदा से यह काय विभिन्न स्तरा पर चल रहा है। 
आय राज्य--/लब प्रतिरिक्य दिल्‍ली जम्मू तथा बाइमीर विहार और 
उडासा आझांदि राज्या म भी चकवदी सम्यापों अधिनियम बनाय गये हैं। प्रथम एव 
प्विताय पत्रवर्षीय यातनाग्रा से ना प्रयक रॉज्य से भूमि को चकवदी को श्रोसाहित 
करने का समाव दिया गया है । याजना श्रायोग ने ”स बात की सिफारिश की है वि 
सामुटायिक विक्रास एवं राप्टीय विस्तार सवा रूष्डा मे चकक्‍वन्दी को कृषि विकास 
काउत्क्रम के झन्‍्नगत प्राशनला दनो चाहिय | 
भूमि की चकुकदी औ्रौर पच-वर्षोय यो शनायें-- 
प्रथम योजना वाव म॑ कुछ प्रमुख राज्या मं चत्बदी की प्रगति दस प्रकार 
हृइ-तम्दई २१ लाख एक्ड, मच्य प्रदय २६ जाख एक्ड प्रजाव ४ंद ताख एक्ड 
पप्पु १३ लाख एकड़ व उत्तर प्रदश ४४ लाख एकड ॥। द्ितोय याजनर का लद़य 
3६० पयख एकड भूमि की चक्तवदी करना है । यून १६५६ तक कुछ प्रमुख राज्या 


की आह 


में निम्न सीमा तक चकवन्दी की जा चुकी थी --पजाब ६५४५५ लाख एकड, उत्तर- 
प्रदेश ३० ७० लाख एकड, बम्बई १८ १२ लाख एक्ड और मध्य प्रदेश ३३ ३६ लाख 
एकड । 
संयुक्त ग्राम व्यवस्था 
(3णा शा[ब88 चि्वा28शा7०थां) 

उप-विभाजन व अप-छण्डन की समस्या को सुलकाने के लिये श्री त्निलोकमिह 
ने एक नया प्रस्ताव रखा है। उन्होंने अपनी पुस्तरु ॥?0ए20४ क्रात 500॑ंब्वा 
(78॥88' मे सयुक्तत ग्राम प्रवनन्‍्ध का सुझाव दिया है| द्वित्तीय पचवर्षीय योजना मे 
इस जनतन्त्रात्मक विचारधारा को बडा महत्व दिया गया है। योजना आयोग ने इस 
प्रणाली को देश के लिए आदर्श माना है और इसी कारण झपनी भमि नीति को इसी 
पर ग्राधारित क़िया है । 
योजनाओं को विशेषताएं 

संयुक्त प्राम व्यवस्था के अन्तगेंत गाव की समस्त भूमि को एकत्रित कर 
लिया जायगा और इसका प्रबन्ध ग्राम-प्रदन्धक सस्था (ग्राम पचायत व श्राम सभा) 
को सौव दिया जापगा । यही सस्या इस बात का तिर्णय करेगी कि कौलसली फसल 
बोनी चाहिये अथवा फसल के हेर फेर का कौनसा तरीका अ्रपनाना चाहिये । यह 
वित्त, सुन्दर बीज, उत्तम खाद और उचित क्ृपि्यन्त्रो आदि का प्रबन्ध बरेगी । यह 
कुटीर व कृषि के अन्य सहायक्त उद्योग-धन्धों की भी व्यवस्था करेगी । कृषि उपज 
को बढाने के उद्दे श्य से भूमि को उचित जोनो में बाँटा जा सकता है, जिनको प्रवन्धक 
सस्था एक या एक से अधिक परिवारों को काइत के लिये दे देगी । जिन शर्तों पर 
भूमि खेती के लिए दी जायगी, वे ऐसी होगी, जिनसे कृपको के हृदय मे उत्साह तथा 
कार्य वी भावना जागृत हो सके । गाँव की बजर भूमि, तालाबों, वतनो श्रौर सिंचाई 
के छोटे छोटे साधनों का प्रवन्ध भी यही सस्था करेगी। इस प्रणाली की एक 
अनोखी विशेषता यह है कि साधारण सहकारी कृषि समिति से उसके सदस्य जब 
चाहे अलग हो सकते हैं, परन्तु सहकारी ग्राम प्रवन्ध के अन्तर्गत गाँव की समस्त भूमि 
सर्देव के लिये एकत्रित कर ली जाती है। यहाँ भू-स्वामित्व का अधिकार तो 
रहता है, परन्तु सयुक्त कृषि से पृथक होने का अधिकार नही रहता है। जहाँ तक 
सहकारी, ग्राम प्रबन्धक सस्था के आय के वैंटवारे का सम्बन्ध है, वह दो तरीकों से 
बॉटी जायगी । 

(१) आय का,कुछ भाग तो स्वामित्व अधिकारों के अनुसार बाँटा जायगा 
और (२) कुछ खेत पर लगाये गये श्रम के अनुसार । इस प्रणाली को हम रूस 
की सम्मिलित कृषि और साधारण सहकारी कृषि के मध्य की प्रणाली की सन्ञा दे 
सकते है | यह प्रणाली सम्मिलित कृषि की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, क्योकि इसमे 


( ४६ ) 


उत दोनों नियमा (अर्थात स्वामित्व अधिकार तथा समानाधिकार) जिन पर कि 
हमारे ग्रामीण समाज वा आधार है को स्वीकार कर दिया जात्ता है । यही वारण 
है कि हमारे देश की ववमान परिस्थितियों क अन्तगत यह प्रणाली भारत वे तिय 
अधिक उचित है। यह प्रणाली साधारण सहकारी हृषि से इसविय श्रे प्ठ है क्याति 
इसम उससे अधिक सगटन होता है । 

इस प्रकार सयुक्‍्त ग्राम ब्यवस्था के झत्तगत प्रयक गाव भ तीड प्रकार ते 
बाप क्ष त्र हाग -ू 

(१) निजा काय 

(२) एच्छिक सहकारी क्षत्र 

(३) सम्मिलित पचायती क्षेत्र । 

शर्न गने सहकारी क्षत्र को इस भ्रकार विस्तृत क्या जामगा क्ग्रत मे 
समस्त ग्रामीण जतना सम्मिलित छक्ष ने मर सम्मिवित हो जाय । सहकारी आन्दोलन 
का भदिष्य से यह उद्द व्य हाया जि वहे साल तैयार करने श्जौर उसे वचन में इसी 
रि्धाल्व का पालत कर॥ झाजकत सयुक्त ग्राम प्रयाध को लागू करने मे निम्त 
लिखित साक्षन तथा सस्यायें सहयोग दे रही है. - 

(१) राष्टाय विस्तार सवायें 

(२) ग्राम-पचायत 

(३) भहकारी साख विक्रय तया भोदाम समितिया म उन्नति 

(४) उचु उद्योगा बी उनति 

(५) एच्छित सहकारी समितियाँ ग्रोर 

(६) ग्राम मे पत्तायती क्षत का विकास 

इस योजना के अन्तगत उगान पचायता द्वारा एक्त्षित कया जञायया और 
व्यक्तिगत ऋण या तो पचायद की जमानत पर अथवा सम्मिलित कृषि भ व्यक्तिगत 
भावों वी जमानत पर दिए जाये चाहिय । 


समुक्त-प्राम प्रवन्ध के लाभ-- 

(१) हृषि उत्पादन में वृद्धि--सयुकत ग्राम प्रवाघ की प्रणाली के अन्तर्गत 
इंधि की उतसादन क्षमता अवहय बडेगी। आजकव कृषि उत्पादन म क्‍्यूनता का 
सवमे बड़ा कारण जोता क श्राकार का छोटा और विखरा हुआ होदा है ॥ इस 
प्रणाली के झअनुकरण से जोतें वही हा जायेंगी एंव विभिन प्रकार क्री मित्ाययिनायें 
प्राप्त हो ससंगी । कृषि करन के तरीका सम उननि ही जिद का टसुप्रबन्ध हो 
सकेगा और किसान खेती का बिना काइव खाजी नहीं छोड सक्ेंग । संतोष महम 
यह कह सकते हैं कि फ्सवा को उगाल बी योजना एक व्यावहारिक रा घारण 
कर सग्री॥ 


( ४७ ) 


(२) समान अधिक्तार--यह प्रणाली एक ऐसी अवस्था उत्मत कर देगी 
जिप्तमे गाँव के सभी लोगो को समान अविकार मिल सकेंगे । थोड़े से स्वामित्व अधि- 
कारो को छोड कर शेष समस्त गाय खेत पर लगाए गए श्रम व अनुसार वाँट दी 
जायगी । गाँव के सभी लोगो को खेता पर काम पडेया । उदाहरण के लिए जमीदारों 
को भी काइलकारो के साथ वन्धे से कन्‍्चा भिलावर बाम वसना पदगा । ग्रामीण 
वातावरण में यह परिवर्तन लोकन्त्रात्मक् स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त श्रेप्ठ 
एवं हितकारो है। 

(३) एकता में वृद्धि--दस प्रणाली के द्वारा जमीदारों तथा काइतकारों 
और जमीदारों एवं श्रमिका के पारस्परिक सघर्प समाप्त हो जायेंगे तथा समाज में 
स्नेह बे सहकारिता का वातावरण फैल जायगा । 

(४) यह प्रणाली अन्य सभी प्रणालियों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है । 
योजना के विरोध में विचार-- 

इतने लाभ होते हुए भी इस प्रणाली के विरोब में उम्नलिखित तक प्रस्तुत 
विये गंध हैं -- 

(१) कुछ लोगों के मतानुसार हमारा देश श्रभी इतनी बडी क्रान्ति को 
स्वीकार करव के लिए तैयार नही है । इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि 
यह वास्तव में प्रणाली का दोप नही है। कुछ भी हो, इस लक्ष्य को सामने रखे 
कर हम धीरे-धीरे प्रथति वी ओर वढ मजते हैं । 

(२) कुछ लोगो के विचारानुसार इस योजना को कार्वान्वित करने से गाव 
की बहुत सी जनता बेरोजगार हो जायगी, वयाकि पुननिमाण के पश्चात्‌ थोडे श्रमिका 
की झ्रावश्यकता पड़ेगी । यह दलील भी विश्येप महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती, बयाकि 
यह तो तभी होगा जबकि परिवर्तन आकस्मिक हो 

(३) व्मपक्षियों (.6(४५$(5) का मत है कि स्वामित्व अधिकार के 
लाभ की झाझ्या देकर भू स्वामित्व अधिकार को कायम रखा गया है। वास्तव में तो 
यह अधिकार उसी काइतकार को मिलना चाहिये, जो स्वय कृषि करता हों, किन्तु 
जव तक भारत मे व्यब्तिगत्त सम्पत्ति की प्रणाली को स्वीकार कया जायगा, तव 
तक ऐसा वरना ही पडेग। । 

(४) सरकारी अथवा सहवारी दोनो भ्रकार के कार्यों के विरद्ध प्राय यह 
क्ट्टा जाता है कि ऐसे प्रवन्धवों से कार्य करने की भावता में कोई बुद्धि नहीं होती, 
बरन्‌ यह केवल एक नित्य-कर्म (२०पाव8) रह जाता है । 

योजना आयोग ने भी उपयुक्त कठिताइयो को ध्यान म॑ रखते हुए यह 
सुझाव दिया है कि इस प्रणाली को धीर-बीरे लागू किया जाय । प्रारम्भ म॑ ग्राम 
पचायतो को बजर भूमि का श्रवन्ध सभावना चाहिये और वाद में इसके क्षेत्र को 
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धौरे धीरे समस्त गाँव पर बढाना चाहिये । स्थिति के अनुसार खेतो को कई जोतो में 
बाँट दिया जाय और श्रत्यकः जोत को एक परिवार को अथवा झनेक परिव/रों के 
समुदाय वी काइत या खेती के लिए दे दिया जाय । जैसे-ज॑से प्रारथिक प्रगति के साथ 
अन्य क्षत्रों मे श्रमिकों की ग्रावश्यरता बढती जाय, वैसे-बँसे जोती के आकार को भी 
बढा लिया जाय और सहकारी ढग से उसकी काझ्द की जाय ॥ 

श्रन्त मे यह कहा जा सकता है कि सयुक्तत ग्राम-व्यवस्था मे जो बाधायें है, वे 
इतनी कठिन नहीं है कि उनको दूर न क्या जा सके | परत हमे इस प्रणाली के 
अनुसार कार्य करता आरम्भ कर देना चाहिये । 

(५) उत्तराधिकार त्तया पैतुक सम्पत्ति के अधिनियम में परिवर्तत-भूमि 
के उपविभाजन पर प्रतिवन्‍्ध लगाने के लिए पेतृक सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के 
नियमों में इस प्रकार सशोयन करना चाहिए, जिससे भू सम्पत्ति का भ्रधिकार पिता 
के बाद सत्रसे बड़े लडके को ही भिले हाँ, वत्तमान परिस्थितियों के अन्त यह 

सदोवन अधिकांश लोगो को मान्य न होगा ॥ साथ हो, अन्य उत्तराविकर्रियों थी 
व्यवस्था भी करनी होगी ॥ देश में उद्योग-घन्धो के प्रभाव में ऐसा सशीक्षत वेकारी 
वी समस्या को प्रोत्साहित कर सकता है । इससे समाज में भूमिहीन इृपको की 
सख्या भी बढेयी । अत इन कठिताइयो के फलस्वरूप इस प्रगार को व्यत्रस्था देश बी 
वत्तेमात परिस्थितियों के छिए उपयुक्त प्रतीत नही होती । परन्ठु फिर भी यह व्य- 
चस्था की जा सकती है वि एक न्यूनतम क्षेत्र से कम की जोता बा विभाजन नहीं 
हो सकता झौर इस प्रकार परिवार के सदस्थों को उन पर सपुक्त ईंपि के लिये 
बाध्य किया जा सकया है । 

(६) श्रृसि की आर्थिक इकाई दिघत फ़रता--एक सुभाव यह भी है कि 
कानूनों द्वारा यह नियत कर दिया जाय कि भूमि का विभाजन कैवल झ्ार्थिक जोतो 
मे ही हो सकता है। कृषि व्यवस्था में स्थाई सुधार करने के उद्दं शय से यह झआाव- 
इसक भतीत होता है ) हमारे योजना आयाग ने भी सभी राज्यों द्वारा आथिक जोत 
निर्धारित करने वा प्रस्ताव दिया है। रारकार द्वारा भ्राथिक जोत की सीमा निर्धा- 
रित कर दी जाय और किसी भी व्यक्ति को प्राथिक जोत से छोटे टुकडे मे भमि 
विभाजित वरले वा ऋधियार नहीं दिया जाय | सौभाग्य का विपस है कि भारत के 
अधिकाश राज्यों मे इस दिशा म अधिनियम वनाये जा चुके है । मध्य श्रदेण में सन 
१६५६ तक सीचित भमि के लिये ५ एकड और अ्रसीचित भमि ने लिये १० एक्ड 
बह न्यूनतम सीमा निश्चित की गई है जिससे परे विभाजत नहीं हो सकक्‍ता। 


उप-सहार-- 
जोतों के उपनविभाजन एवं अप-सण्टन को रोकने के लिए ऊपर जिन उपायो 
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की चर्चा वी गई है, उनमें सहतवार दृषि ही सर्व श्रेष्ठ उपाय है। हमारे देश को 
वतमान परिस्थितियों क अतगत यह सवस ग्रधिक उपयुक्त प्रस्ताव है । इसके द्वारा खेती, 
दूबी और श्रम के सभी साधनों को एकन्रित कर उनका समुचित उपयोग क्या जा 
सकता है। इससे छारे छाट इृपत्र भा बड़ पमान की दृषि के लामा द्वा प्राप्त कर 


खत हैं। 
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ग्रामीण साख 


( रपशे (7९०३६ ) 








ग्रामीण साख का महत्व--- 

बर्तेमात पुग में साख का बहुत महत्व है। बिता साख के बड़े पैमाने पर 
उद्योग धन्धों का विकास हो ही नहीं सकता | कसी भी उद्योग को भलि-प्रकार सचा- 
लित करने के लिये स्थाई एक सह्निय प्रृंजी की आवश्यकता होती है। उद्योगकर्त्ता यह 
पूंजी यधासम्भव अपने व्यक्तिगत साधनों द्वारा जुटाता है। यदि उसके निजी साधते 
अ्रपर्याप्त होते है, तो वह बाहरी साघनों से ऊरा प्राप्त करने पूंजी का प्रदन्‍्ध बर 
लेता है ॥ कृषि भी एक उद्योग है और श्रन्य उद्योगों की भाँति कृषि के लिए भी साख 
की श्रावष्यकता हीती है | परन्तु प्रन्‍्य उद्योगों की तुलता में कृषि उद्योग प्रपनी कुछ 
भ्रनौखी विशेषता रखता है, यही कारण है कि साधारणा औद्योगिक साख सस्थाझरो 
द्वारा कृपि साख की पूर्ति नहीं हो सकती । साख की दृष्टि से कृषि ए4 अ्रन्य उद्योगों 
में पाँच प्रमुख झन्तर है । प्रथम, कृषि में नियाजित प्ूरंजी का अ्रतिफल दर से प्राप्त 
होता है | उदाहरण के लिए यदि कोई हृपक झाज बीज बोता है, तो कई महीनों के 
दाद उसको उपज प्राप्त होती है । झ्त' कृषि में प्रपक्षादृत लस्वी प्रवधि के लिये ऋण 
को झावद्यकता होती है । दूसरे, कृषि व्यवसाय में जोखिम अ्रधिक है | आइतिक 
प्रवोपो एवं वर्षा की अनिश्चितता के कारण लाभ भी झनिश्चित होता है । तीसरे, 
कृषि ध्यवसताय में मांग श्रौर पूति सम सतुबन करना सम्भव नहीं होता उदाहरणायं, 
एक बार फ्सल बोन के धाद फिर उत्पादन को घटाया नहीं जा सक्रता । इसके विप- 
रीत अन्य तिर्मास् उद्योगों में मूल्य स्तर के गिरने के साथ-साथ उत्पादन भी बम क्या 
जा सकता है। चौथे, व्यापार एवं अन्य उद्योगो की तुलना में इपक्रों को ग्राधिक्त 
स्थिति भी सूहद नहीं होती और जब ऋण की सुरक्षा का प्रश्न श्राता है, तो रृपय के 
प्राप्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत नही हादी। वांचदें, कृषि एक मौसमी उद्योग 
है, प्रत, ऋण की मांग भी साल भर न रह कर दझुछ विज्लेप महीनों म ही होती है। 

उपयुक्त विदरण स॒ स्पष्ट है कि ऋषि उद्याग का भी अपनी विशिष्ट आवश्य- 
कताझ्नमा की सन्तुष्टि छ लिए साख की आवश्यकता हाती हू] यद्वि इपक के सीमित 
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साधनों को ध्यान में रखते हुये सच पूछा जाय, ता कृषि के क्षेत्र मे साख का महत्व 
ओर भी अ्रधिक हो जावा है । यहाँ यह लिखना अनावश्यक्र होगा कि भारतीय हृषि के 
पिछड़े होने के विभिन्न कारणों में उचित साख व्यवस्था का अभाव भी एक महत्वपूर्ण 
काररा है। भारतीय हृपक की दरिद्रता एक सब विदित तथ्य है । भारतीय कृपक के 
पास कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पर्याप्त पूंजी का अभाव रहता है | 


ऐसी परिस्थिति में उसे भूमि में सुधार लाने तथा नये नये यज्नो, उत्तम बीज 
उत्तम खाद, स्वस्थ पशु आदि के प्रयोग के लिये बहुधा ऋण पर निर्भर रहना पडता 
है। भारतीय गाँव में एक कह्वद प्रवलित है कि, “वही गाँव बसने योग्य है, जहां 
पर आ्रावश्यक्ता पढने पर ऋण देने के लिए महाजत हों, दवा दारू के लिये बंद हो, 
पूजा-पाठ आदि के लिए पड़िस हो तथा जल का एक ऐसा साधन हो, जो कभी भी 
सूखत्ता न हो ।” इस कथन से भारतीय कृपक के जीवन में साख का महत्व स्पप्ट है $ 
परन्तु हमारे देश में श्रेष्ठ साख संस्थाओं के अभाव में महाजनो का बड़ा बोल बाला 
है। ये महाजन लेन देन मैं कृपक्रा को विविध ढेंगो से झ्ोपणा करते हैं | अत* उचित 
साख व्यवस्था का महत्व हमारे दश की कृषि की उन्नति के लिए नितात आवश्यक 
है । इस प्रकार 'साख को कृषि का जीवन' कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 

हमारे देश मे कृषि साख का कोई नियत रूप नही है ।इसका प्रमुख कारण 
यह है कि कृपक बहुधा गाँव में निवास करते है, जहाँ सगठित साख की कोई व्यवस्था 
नहीं पाई जाती । प्रोफेसर हैमलटन के शब्दों में, “भारतीय गांव में अनेक ख्रेकर हैं, 
परन्तु बेक एक भी नही है । 
कृषफ की साख सम्बन्धी आवश्यक्तायें-- 

किसानों की साख सम्बन्धी झावश्यकता को काल के अनुसार तोन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है <-- 


(१) दीधंकालीन ऋण--किसानों को शरूमि खरीदने, कुँझा बनवाने तथा 
पुराने ऋएा का निपटारा करने के लिये ऋए की आवश्यकता होती है, जिसे वह थोड़े 
समय में नहीं चुका सकता । इस प्रकार के ऋण की अवधि प्राय त्तीस चालीस चर्ष 
होती है । यह पक की भ्रदेय क्षमता के अनुसार ब्रधिक और कम भी हो सकती है। 
केन्द्रीय बेकिंग जांच समिति के अनुसार इस प्रकार के ऋएा की आवश्यकता फ्म से 
कम ५ अरब रुपये है। 


(२) मध्यकालीन ऋण--#पि यन्त्रो, मश्लीनो, वैलो शभ्रादि के सेरीदने के 
लिये कृषक को मध्यकालीत कश की आवश्यक्ता पडती है, जो प्राय" ३३ २ वर्ष स 
पाँच वर्ष तक की अदधि के लिये लिए जाते हैं, विवाह, भोज, ग्रादि के लिये जो ऋण 
लिये जाते हे । चे भी इसी अवधि के लिये होते है, क्योकि राज्नि प्राय इतनी 
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अधिक होती है कि एक बर्षे में उसका म्रुग्ताव नहीं हो सकता । मध्य कालीत साख 
बत साजा में भी प्रादिश्चिक: विभिन्ता पाई जाती है ( 

(३) अल्पकालोन ऋणा--किसान को अपनी वर्तमान आवश्यकताशो, जैसे 
वीज, खाद, हल, भोजन सामग्री तथा अन्य कम मूल्य के साधारण झौजारी को खरौदते, 
मन्‍्डी तक पंदावार को ले जाकर बेचने एव खेतो की झ्न्य क्तियाओ के लिये भ्रल्पकालीन 
ऋगण की झावश्यवता पडती है ॥ इस प्रकार की साख 'मौसमी सांख' भी वही जा 
सकती है, जो ६ माह से लेकर १८ माह तक की अ्रत्रधि के लिए दी जा सकती है। 
केन्रोय वेक्गि जाँच समिति के अनुमानानुमार हृपकों को अल्पकालोन साख वी 
आवश्यकता क्म से कम तीन अरब से चार भ्ररब रुपये तक है, यद्यपि डा० बल्जीतर्सिह 
के अनुसार इसकी न्यूनतम सीमा ६ अरब झुपये है । 
कृषि साख प्राप्ति के साधन-- 

औद्योगिक व व्यापारिक साख पूर्ति के साधनों का संगठित विकास भारत में 
१६वीं शताब्दी के ग्नन्त से हो श्रारम्भ हो गया था, किन्तु ग्रामीण साख सम्बन्धी 
सुविधाओं के विकास की दिल्या म कोई विश्येष प्रयत्न नही किये गये । ग्रामीण साख 
सर्वेक्षण समिति ( 4 वगवाव प्रा) (7८०॥ 5ए७ए९५ ए०णग्शा०८ ) के भनुसार 
किसानो को साख प्रदान करने के लिये निम्नलिछित सस्थायें है-- 
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आजकल हमारे दश्श स हृपक्तों के लिये साख प्राप्ति के निम्न मु 
साथत हे-- ग 

(१) गाँव के महाजन शव देशी वेकर, 

(२) सहकारी साख समितियाँ, 

(३) भूमि वन्धक वेक, 
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(४) सरकार, 

(५) समुक्त पूंजी वाले बेक, 

(६) रिजवं बंक, और 

(७) स्टेट बेक । 

(१) राव के सहप्जन एवं देशी बेकर 
प्रथा-- 

गाँव में कृषि की व्यवस्था करने में गांव के महाजन का बहुत बड़ा महत्व 
है। इन महाजना को हम दो वर्गो में विभाजित कर सकते है--पहले वे महाजन 
जो द्रब्य उधार देने का पेशा करते हैं और दूसरे वे जो उधार देव का पेथा 
नही करते है। पेशेवर महाजन द्रव्य उधार देने के साथ ही साथ गाँव की 
उत्पादित वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं शोर वे गाँवों में हो अधिक पाये 
जाते हैं। भिन्न भिन राज्यो में ये भिन्न भिन्न नामो से पुकारे जाते है, ज॑से---बनिया, 
महाजन, साहुकार, किस्त वाला, पठान इत्यादि । पेशेवर न होने वाले लोगो में जमी 
दार, धतिक किसान तथा विधवा हियाँ मुख्य हैं, जो प्राय उन्ही लोगो को ऋण देते 
है. जिन्‍्हे वे अच्छी तरह से जानते हो । अपने स्थानीय ज्ञान तथा प्रमुभव के आधार पर 
वह रपष्ट सम्पत्ति के बिना भी ऋण दे देता है और इतना होते हुए भी हानि से श्रपती 
रक्षा करता है । 
दोष-- 

किन्तु महाजनों के इस कार्य में कई दोष है । वह किसान को, इस बात की 
चिता किये बिना कि वह किस काम के लिये ऋण ले रहा है, उत्पादक अथवा अनु« 
त्पादक ऋण दे देता है । वह प्राय इस शत पर भी ऋणा देता है कि गाँव की फसल 
उसको ही झ्रथवा उसके द्वारा ही बेची जावेगी। इसका परिणाम यह होता है कि 
किसानो को दबाव में आकर सस्ते भाव में ग्रपनी फसल बेचनी पड़ती है। वह सूद-दर 
सूद लगाता है, जिससे ऋण का भार बहुत ही जल्दी बढ जाता है । इसके श्रतिरिक्त 
और भी कई दोष हैं। जैसे--- 

(१) जब महाजन किसानों को ऋण देते है, त्तो घुलधत की रकम म से 
पूरे बर्ष का सूद काट कर बाकी रकम ही देते हैं ओर बन्ध (80४०) पूरी रकम का 
लिखवाते है । इसके प्रतिरिक्त काटे हुए सूद की रसीद भी नही देते झ्लोर बडी ही सर- 
लता से १ व की प्रबंध समाप्त होने पर उसी वर्ष का दूसरी बार सूद माँग लेते 
है । जब कजदार निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ऋण नहीं चुरा पाता, तो महा- 
जन कोरे बन्ध पर उसके हस्ताक्षर ले लेते हैं और बाद में ऋणी की वास्तविक रकम 
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से अधिक रकम का बाघ लिखने म॒ सकोच नहीं करते । कभी कभी तो ऋण देते समय 
भी दिये जान वाले ऋणा की राषि से अधिक रुपयो का बॉघ लिखकर प्रण्िक्षित 
किसानो के हस्ताक्षर करवा लेते हे ॥ 


(२) समय समय पर क्जदारों की ओर से ऋरा के पट जो किर्तें महाजनो 
को दी जाती है उनकी रसीद क्सानो (क्जदारो) को नहीं दी जाती और बह़ोखाता 
में जमा की गई रकम का विवरण भी नहीं लिखते | इस प्रकार किसानो स दिए गये 
ऋणगा से भी अधिक वसूल किया जाता है । 


(३) कही कही ऋण के अतिरिक्त गद्दी खच,' सलामी ' "कटौती, 
“बराजद_ सिरह छुलाई इत्यादि झीपका क प्रत्तमत ग्रन्य खर्चे री महाजनों द्वारा 
वसूल किये जाते है 4 इस प्रकार जिसानो पर ऋण भार दिन प्रति दिन बढ़ता 
जाता है । 


सुधार के श्रयत्न-- 


इन सव दोपो के रहते हुए भी हम यह तो मानना टी होगा कि गाँव म महाजन 
किसाना को आवश्यकता के समय ऋणा देकर जितनो सहायता करते है उतनी कोई 
हवा करता, अत क्सिातो की पग्रल्पकालीन तथा मध्यकालीन झाविक ग्रावश्यकताश्रा के 
पूरी करन से भविष्य मं भी उनका काय चलता रहेगा। वास्तव म आवश्यकता है 
महाजनो पर नियस्त्रण बरन की, न कि उनके काय को बन्द करन की । इसक लिए 
कृषि अ्रथ प्रदन्धत उप समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नियन्त्रण होता 
चाहिए, जिपकी मुख्य बातें ये ह--साहूकारों का रजिस्ट्रेशन तथा उहे अनुमति पत्र 
देना, निर्धारित ढन्ञ पर खाता का रखना, भ्रत्येक ऋण का प्रूण विवरण कजदारा को 
देवा । कजदारों के रुपया चुकाने पर (प्रत्येक किसत क समय) रसीद दना, सूद दर सूद 
की सीमा निश्चित करना, कजदारो की साहूकारो के प्रचलित दोपो (धाखा दनेस 
सम्बन्धित) से रक्षा करमा एवं राज्य की झोर से निरीक्षण तथा देख रेख के लिए 
भ्रबन्ध करना इत््यादि ॥ 


हमारे देश के बम्बई, ऋसाफ, बद्धाल मध्य प्रदेश, बिहार, उडीसा, मद्रास, 
पजाव, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्या न उपयु क् दोषों से किसानो की रक्षा करन तथा 
ऋण सम्बघी लेन देन के ढगो पर कानून वना कर नियलण करने का प्रय॑स्त क्या, 
जिसका फल श्रच्छा हो हुआ है । अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे के झनुसार 
उपयु क्त श्रोत स भी भारतीय कृपको की लगभग ७०% साख आवश्यक्तायें पूणा होती 
है, भरत कुछ दुगुंणो के होते हुए भा इस प्रथा का पूरात उममूतन नहीं किया जा 
सकता ॥ श्री एम० एल० डालिग का भी यही विचार है । 


लो । 


(२) सहकारी सर्व समितियाँ 
व्यवस्था एत्रें दोष--- 

४ ये समितियाँ अपने संदस्यो को थोडे समय के लिए बीज, खाद, हल, ग्रौजार, 
आदि मोल लेने के लिए ऋगश देतो है। पहले ये सदस्यो को विश्वास पर ही ऋण 
दिया करती थी, परन्तु अब धरोहर के रूप में भो कुछ लेती है श्लोर अपने सदस्यों को 
लाभाश्ञ भी देती हें । अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे के अनुसार कृपषक की आव- 
श्यक्ताओं कया ३०% भाग इसो श्रोत द्वारा पूरा होता है ।अ्रतः स्पष्ट है कि इनसे 
कृपको को बहुत कमर लाभ पहुँचा है। अभी तक इनकी उन्नति बहुत कम हुई है । 
वास्तविकता यह है कि इनके सदस्य अशिक्षिस, अज्ञानी एव रूढ़िवादी है | समितियों के 
ऊपर राजकीय नियम्त्रग बहुत अधिक है, अतः सदस्यगणा कार्य में विशेष रुचि नहीं 
लेते हैं । समितियों के सदस्य रुपया नहीं लोटाते, इसलिए वह बट्टखाते में जाता है । 
समितियाँ इस बात पर कभी भी विचार नहीं करती कवि सदस्यगणा ऋणा ब्यय किस 
प्रकार कर रहे हैं । अ्रधिकाँश ग्रामीण झाज भी इत समितियों को श्रपेक्षा ग्रांव के 
महाजन को प्रायमिकता देते है, क्योकिः--(१) गाँव के महाजन विना किसी धरो- 
हर के ऋण देता है। (२) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार एवं लाल फीता के कारण 
ऋण बहुत मेहया पड़ता है ।(३) किसान को यह भय रहता है कि सहकारी समिति 
ऋणगा को वसूली में कठोरता बरतैगी। (४) सहकारी ब्यवस्था के ग्नन्तगंत विरीक्षरा 
स्टाफ द्वारा देखभाल होने एवं ऋण लेने की बात फँलने का भी किसान को संकोच 
रहता है । समितियों की दण्मा सुधारने तथा उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह 
प्रस्ताव है कि इन समितियों को बहु-उद्दं श्यीय समितियों में बदल दिया जाय, जहाँ कि 
किसान की नमक से लेकर हल, बल तक की समस्त झावश्यकतायें पूर्ख हो सकें । हफ॑ 
का विपय है कि उत्तर-प्रदेश, अम्बई झादि राज्यो में ऐसी समितियाँ स्थापित की 
जा रही हैं 

भ्राजकल सरकार इस बात का प्रयत्न कर रहो है कि कृपको को लघ॒ुकालीन 
जे मध्यकालोन ऋण सहकारी साल्ल समितियों द्वारा दिये जाएं और इस हेतु द्वितीय 
योजता-काल के अन्त तक इन समितियों की सदस्यता ६० लाख से बढा कर १३ 
करोड़ करने की है । ईंस बोच इन समितियों द्वारा १५० करोड रुपया लघुकालीन 
ऋण के रूप में, ५० करोड़ रुपया मध्यक्षादीन ऋण के रूप में गौर २५ करोड़ रुपया 
दीघंकालीन ऋण के रूप में दिया जायगा ) इस प्रकार सन्‌ १६६०-६१ तक सहकारी 
समित्तियाँ कृषि साख का २५% प्रदान कर सर्कंगी | 


* (३) भ्रूमि बन्धक बेक 
सहकारी साख समितियाँ अल्पकालीन व अधिक से अधिक मध्यक्ालीत साख 
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दे सकती है । दीघंकालीन साख देदा उनके वदा के बाहर को बात है | इसके लिए तो 
भूमि प्रवस्घक बेंक ही उपयुक्त समभी गई हैं, ये निम्त बार्यों के लिए साख देती हैं -- 
(१) किसानों की मूसि तथा मकानों को छुडाना, (२) खेतो की मूमि तथा खेती बारी 
के भन्धे फो उन्नत करना और किसानो के सक्रातों को बनवाता, (३) पुरान ऋण 
छुकाना, और (४) भूमि खरीदने के लिए रुपया देना। इन कार्यों क लिये व ऋणा पत्र 
जारी करती हैं एव दोघेकालीन डिपाजिट लेती है। 
अंत्फलता के कारए-- 

अ्रतेक' राज्यो में ये बेक झ्सफ्ल रही है, क्योंकि (१) दन्‍्धव जायदाद का 
ठीक ठीक झूल्य नही आँका जा सकता, (२) मन्दी के कारण भूमि के मूल्य में कमी होने 
मे बैंको को जमानत कम पड गई, (३) मूमि पृथवीरण कानून (].0॥6 अाटाव 
॥०0 2८६) के कारण मूमि पर अ्रधिकार नहीं किया जा सकेता यथा, (४) बेक के" 
टाइरैक्टर वर्गरह स्वय बेंक से बहुत ऋण लेते थे और (५) फ्मल की कीमत गिर 
जाने पर ऋशी किसानों को ऋणगा चुकाने को श्षक्ति कम हो गई । 

इन बेको की ब्रावश्यकता को कोई भी अस्वीक्रार नहीं कर सकता, प्रत इन्हे 
प्रोत्माहित करन के लिए श्रावश्यक है कि राज्य सरकार इनके द्वारा निर्मित ऋण 
पत्रों के मूलघन तथा ब्याज की गारन्टी करे और रिज्वं बेंक इनके ऋरा पत्रों को 
टस्टी सिवयोरिटी धोषित करे | 


(४) सरकार से साख प्राप्ति 

बेन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें भी क्सिानों को ऋणा दकर ग्राथिक सहायता 
करती हैं ; ऐस ऋग्ा को 'तकात्री ऋण! कहा जाता है । प्रान्तीय सरकारें हिसानों की 
स्‌ १८८३ वे भूमि सुधार अधिनियम क अन्तर्गत दीधंकालीन ऋण दते हैं, जा कृषि 
के स्थायी सुधार में ज॑सी--कुशा छोदन, वाँध बनाने इत्यादि के लिए लगाया 
जाता है । 

इसी प्रकार सन्‌ १०८८४ के क्सिान करण अ्रधिनियम्त क झतंगत भी बीज, 
औजार, खाद, हल, व॑ल इत्यादि खरीदव के लिए अल्पकालीन ऋण (जो एक या दो 
वर्षों के लिए दिया जाता है) देती हैं। इत ऋणों की अभ्रदाययी लम्बी गवधि तथा 
छोटी किसतो म की जाती है | सूद बी दर भी कम होती है, यही बिशेयता है | 
दोष -- 

किन्तु तकाबी ऋणा से हमारे दश क किसाना को विद्येष सहायता नहीं मिल 
पाई है, जिसके कारण ये ह---ऋण को स्वीटीत करत में विलम्ब, सरकारों कम 
चारियों द्वारा ग्रवंधानिक रिश्व्नें माँगना, ऋण की अदायगी के लिए क्ठोरता, दखे 
रेख की कठिनता झौर प्रवत्थ की अस्थिरता इत्यादि मुख्य हैं। इन प्रसुविधाओों के 
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अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है वह किसानो को आवश्यकताओं से कम होता है 
[वह भो केवल खेतों के ही लिए) | अधिकाँश क्सिनो को तकादी ऋण क्सि प्रकार 
प्राप्त क्षिया जाता है, इसका भी ज्ञान नहों होता । यदि ये बुराइयाँ दूर हो जाएं तो 
सरकार इन ऋणखो को देकर कृषि सुधार के पवित्र बाय में अपना कत्तव्य पूरा कर 
सकती है $ अ्रकाल को कठिनाइयों को दूर करने मे ग्रल्यकालीन ऋणग्य अच्छा फल दे 
सकते हू श्रोर विशेषक्तर उत ग्रविकसित एव पिद्चडे क्षेत्रों में जहाँ सहका री साख समि 
तियाँ सफल नही हो सकती। 

ऐप्ा अनुमान है कि सब राज्य सरकारें किसानो की कुन ३% आवश्मक्ताओं 
को पूरा करती हैं। इन ऋणो को देने में सरकार बहुत दर लगाठी है। इन ऋशणों से 
कृपकी को लाभ पहुँवाने के लिए केन्द्रीय वे क्यि जाँच समिति न निम्न सुभाव दिये 
हैं -(१) ऋणो को देने में दरी तही करनी चाहिए | (२) घछूसखोरी को रोकने का 
प्रदन्ध किया जाय । (३) यदि फसल खराद हो जाय, तो ऋण छोड देना चाहिए। 
(४) हृपको को पता होना चाहिए कि ये ऋण हिस प्रकार दिये जाते है। श्रौर (५) 
मे ऋण सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने चाहिए । 

(५) संयुक्त पू जी वालो बंक 

ये बेकें भी कृषि साख के लिये प्रत्यक्ष रूप से विशेष सहायता नहीं पहुँचाती १ 
उनके साधारण व्यवसाय में कृपि श्रय॑ प्रवन्धन का काय नहीं किया जाता, क्योकि 
उनका संगठन श्रल्पकालीन या दीघंकालीन ग्राम्य साख झ्रावश्यक्रताओों की पूर्ति करने 
के लिए नहीं होता । फिर भी ये परोक्ष रूप में व्यापारियों के द्वारा कृषि अर्थ-प्रवन्धन 
के कार्य में सहायता प्रवश्य पहुँचाती है । इसके अतिरिक्त क्सातों के पास खेती को 
सुरक्षा की योग्यता नहीं रहती, कृषि अर्थ-प्रवन्धन वी विश्येप प्रह्ईति, उच्चोग वी मौसमी 
आवश्यकता एव प्रनाथिक प्रद्॑त्ति, किसानों की अज्ञानता एवं भ्रशिक्षा इत्यादि ऐसी बाते 
है, जो व्यापारिक वेको को प्रात्माहन नहीं देती ६ यदि किसानों के द्वारा उत्पादन को 
जाने वाली फ्सलो पर तथा सारें अबवा खेती के धत ( पग्यु ) पर पहिला ब्रधिकार 
व्यापारिक बेक्ो को दिया जावे तो वे अवश्य ही छुपि की ओर अपने व्यापार का 
विकास कर सकती हैं । 

(६) रिजर्व बेक 

रिजवं बंक ने इृपषको की आधिक सहायता के हेनु एक कृषि-साख विभाग खोला 
है, ड॥ नित्य ढढ़ी। से साफ़्ल जुविया फ्रदाय करता हैं +-- 

( १ ) यह सहकारी प्रत्तिमृतियों के पीछे अधिक से श्रधिक्त ६० दिन के लिए 

राज्य सहवारो वेज़ो एवं केद्धोम मृमि वन्धक बेको को ऋणा दे 
सकता है । 


( ६० ) 


३०९४ सकान बनवाल या मरम्मत वा २५% और झगय मदो का १०% व्यय उधार 
से पूरा किया जाता है । 

(६) सम्पूण देख के लिये ग्रामीण परिवारों का पूजा बनान पर कुल व्यय 
६४० करोड़ रुपया है जिसम से ३०० करोड रुपये कृषि में (श्रम श्लौर ढोरो का 
क्षय छीडकर) लगभग २५० करोड स्पया रिहायती मकाना झाति सम और १०० करोड 
रुपया गर क्रृषि व्यवस्था म न्यथ होत का झनुमान था ६ 

(७) कृषि म पू जी विनियोग की कुछ विरोप मदा क लिये खतिहर परिवारा 
की साख आवश्यकताय वास्तविक ब्यय की तुलना म उच्च स्थिति के परिवारों की दया 
म २ से ६ ग्रुनी अधिक और निम्त स्थिति के परिवारा की दा मे हे से २७ गुना 
अधिक हु । 

(८) खततिहर जो प्रतिभृति दे सकते है उनके सम्बंध म॑ यह पता लगा कि 
लगभग ५०% परिवार अपनी झ्चल सम्पत्ति जमानत क रूप म दते है । वाकी मस 
लगभग १/४ अपनी व्यक्तिगत जमानत पर रुपया लेते है । बाको म से ग्रधिकाँग न 
अपनी जमानत का आघार नहा बताया । यहें। नहीं उच्च वग का ऋण श्रावश्यक्ताय 
प्रति परिवार १ ३००) है औऔर नीचे के वर की ८००) जबकि उतकी जमीन-जाबटीट 
का मूल्य क्रमश ७०००) और २ ०००) प्रति पशिवार है। 

( ६ ) मोट तौर पर ग्रामाण क्षेत्र म दिय गये कुचल धत का लगभग १/रेस 
२/३ तक चायद शहरी क्षत्रो से आता है। 

( १७ ) विचाराधीन वष स प्रति सतिहर परिवार उधार ली गई रबम 
झौसतन २१०) थी जिसम से लगभग ३०७ सरकार से ३% सहकारी सस्थाग्रा से 
१४९६ सम्ब घया स २९% जमादारा स २५९७ खतिहर साहूकारा से ४४५६ पेगेवर 
महाजनों से ६९ व्यापारिया स और १% स कुछ कम वारिज्य बको स प्राप्त होता 
है $ बाकी झ्रय प्रकार के ऋणदाताआ स प्राप्त हुआ है ६ 


समिति को महत्त्वपूणा सिफारिें-- 

( १) नवीन कृषि साख मीति के आतगत रॉजकीप बक को स्थापना 
का सुझाव सबसे महत्त्वपपूण है--केंद्रीय सरकार न इस स्वीकार कर लिया है श्रोर 
प्रथम जुलाई सन्‌ १६५४ से इम्पारियल वक आफ इण्ट्यिय को भारत की राज्य वक मे 
दुरिदर्तित कर दिया गया है| बक प्रवानद उस क्षद्वा म नई हाखाम बढायेगा जहाँ 
झभी तक झ्य बका की राखाय नहीं हे और जहा सहकारी शाखा समितिया का 
विवास नही हुआ है। बक के विकास के साथ साथ सहकारी क़सण्य सस्थाना का 
ऋरा सुविघाय सुलभ हो मरक्नेंगी एव ग्रामीण क्ष त्रा म॒ मुटा के स्थानान्‍्तरण म सरलता 


होगी / 
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(३ ) राष्ट्रीय सहकारो विकास एवं माण्डारण बोर्ड--एक राष्ट्रीय सह- 
कारी विकास एवं भाण्डारण _ बोर्ड (पि्याणाओ 00-0क्षक्षाएल 0६एथ०फ- 
प्राद्या। 27. जालाणाआाए 8०20) बनाया जाय, जिसके निम्न दो 
उद्देश्य हो--सहकारी सगठन, विश्ेपकर विक्रय समितियों का विकास करना ओर इेंपि 
उत्पादन के सम्रहीकरण को सुविधाओं का विक्रास करना । इसके अन्तगगंत दो कोष 
होंगे---राष्ट्रीय सहकारी विकास फण्ड एव दुसर राष्ट्रीय भाष्टारण विकास फण्ड । राप्ट्रीय 
सहकारी विकास फण्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई ३ करोड रुपये की निधि से प्रारभ 
किया जायगा और राज्य सरकारो को दीधंकालीन ऋण देने में प्रयोग होगा, जिससे 
राज्य सरकारें राज्य वी सहकारी विकास समितियों वी पूजी में रुपपा लगा सकें। 
दूसरा कोप केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई २ करोड रुपये की निधि से ग्रारम्भ 
होगा और इसका उपयोग 'अखिल भारतीय भाण्डारण निम्रम! को अश्व पूंजी में लगाने 
तथा राज्य सरकारों को राज्य भाण्डारण कम्पनियों में रुपया लगाने के लिए ऋण देने 
में होगा । 

( ३ ) राष्ट्रीय कृषि साख फण्ड--रिजब वेक द्वारा दो फण्ड स्थापित क्ये 
जायेंगे । राष्ट्रीय कृषि साख ( दीघंक/लीन) फनड में ५ करोड रुपया होगा और प्रति 
वर्ष रिजव॑ बेकः इसमे ५ करोड रुपया जमा करती रहेगी । ट्रस फण्ड में से रिजब बेक 
राज्य सरकारों को दोधकालीन रण दर्गी, जिससे वे राज्य को सहकारी साख समितियों 
की शेयर पूंजी में रुपया लगा सके । राज्य सरकारो द्वारा प्रमाणित भूमि वन्धक वंको 
को भी इस निधि में थ्रे झपया दिया जायगा। “राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) 
फाड.. ( फहाणाने नेड्ञाव्णेप्परश.. एाल्ता [ अब्रजीा।इडपणा ). एणम्त) 
में रिजव॑ बेक प्रति वर्ष १ करोड़ रुपया जमा करेगी, जिसका उपयोग राज्य सहकारी 
बेबों (896४ छ87/5) को मध्यक्ालीन ऋण देते में किया जायगा । हाँ, इन बेकों 
के पास इस बात के सन्तोपजनक कारण होने चाहिए कि अमुक राज्य बेक दुभिक्ष या 
बाढ भ्रथवा प्रन्य किसी कारख से अल्पकाल्लीन ऋणों का मुगतान करने में ग्रसमर्भ है। 
ऐसी दक्षा में इन अल्पकालीन जणों का मध्यकालीन रखो में परिवर्तन कया जा 
सकेगा और वह स्पया राप्ट्रीय कृषि साख ( स्थायकरण ) कोप में से दिया माना 
जायगा । राज्य सहकारी वेकी को भी अयने अपन क्षेत्री में इस प्रकार के फण्ड खोलने 
होगे, ताकि बे केन्द्रीय बेका के बकाया झल्पकालीन ऋणो को इस फन्‍ड के द्वारा मध्य- 
कालीन ऋणो में परिवर्तित कर सकें । 





(४) सहकारी संस्याग्रों से राज्य द्वारा सह-स्वामितत--यह सुभाव 
भी अत्यन्त महत्वपूर्ों है। समिति का कहना है कि यह सह-स्वामित्व (5086 
एथपशआएए) कै द्वीय व ग्राथमिक साख समितियों में भी इस प्रकार से स्थापित 
किया जाना चाहिये, जिससे ध्लीप॑-स्तर केन्द्रीय स्तर एवं प्राथमिक स्तर पर छेयर 
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पूजी का कम से कम १५१९८ भाग कसी न क्सिी रूप में राज्य के स्वामित्व में झ्रा 
जाय ४ बस्तुत* राज्य सरकार राज्य क सहकारी थीप॑_ वँकों में पूंजी विनियोजित 
करेगी और शोर्प वेक केन्द्रीय बेको में तदा अस्ततः केन्द्रीय बेक प्राथमिक सहवारी 
साख समितियों में । इस प्रकार राज्यों का सारा सहकारी साख सगठन एक सूत्र में 
बेंध जाथगा झोौर उसमें राज्य द्वारा पूंजी के विनियोग से करा सुविधाशो का विक्रास 
होगा तथा कृषि साख सम्वन्धीं नीति के प्रचलन में सुविधा रहेगी ॥ 

(४ ) अश्विक्षण एवं निरोक्षण--समिति ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण प्र विद्येप वल दिया है, जिससे नवीन सगठन का कार्य-सचालन एव 
निरीक्षण कुझ्नलतापूर्वक हो सके । 

इस भ्रक्नार समिति ने एक ऐसी नीति का सुभाव दिया है जिसमें राज्य बदल 
सचालक ही नही वल्कि साफ्लीदार नी होगा | यद्यपि यह सहकारिता क सिद्धान्तो के 
विरुद्ध है कि सगठत में राज्य का इतना प्रभुत्व हा, तथापि भारतोय कृषि की वर्तमान 
आवश्यकताओं को दखते हुये यह मार्य उचित है । इस नीति का लद्दंय यह है कि दाज्य 
द्वारा प्रतिपादित एवं सचालित सहकारी साख सगठत के विक्रास से कृषि के क्षत्र में 
इतनी अधिक भ्रतियागिता उत्पन्न हा कि प्राइवेट साख सस्थाओं के वर्तमांत दाप स्वय 
दूर हो जायें श्रौर भविष्य म वे राष्ट्रीय कृषि नोति व हित को ध्यात में रखकर ही 
साख सुविधायें प्रदान कर सर्ते | कन्द्रीय सरकार न समिति की अधिकाश सिफारिशों 
को सिद्धान्तत, मान लिया हैं। भारत को राज्य वे स्थापित हो चुत्री है तथा श्रखिल 
भारतीय भाण्डारए निगम की स्थापना प्रगत्ति क पथ पर है| 
चच-बर्षोय योजनाग्रों मे कृषि साख-- 

भारत की प्रथम परचदर्पीयर योजना के अन्तगत सरकार तथा सहकारी 
सस्था्रों द्वारा सन्‌ १६५५ ५६ तक १३५ करोड रुपये की कृषि सास प्रदान करने का 
आयोजन था, किन्तु कुछ कारणा से इस लक्ष्य की पूलि नहीं हा सकी । प्रथम योजना 
अवधि में केवल ४३ करोड रुपये की क्ृपि साख की ही व्यवस्था की जा सकी । द्वितीय- 
धचचवर्षोग यावना के अन्तगत सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा छुल २२४५ करोड 
रु० की कृषि साख व्यवस्था का आ्ययोजन है, जिसमें अल्पकालीन साख की माता 
१४ कराड रुपये, सब्कालीत साख की माता ५५ कराड रुपया और दोधकालीन साख की 
साझा केवद २५ करोट रुपया हो गई 
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सहकारिता 


( (०-०एथ४४४०० ) 








आरम्भिक-- 

सहकारिता शब्द वा जशाब्दिक श्र्थ है--/एक साथ_ पघिल जुल कर _कार्य 
_करना 0 भ्तः सृष्टि के आरम्भ से ही सहकारिता किसी न किसी रूप में मावव समाज 
में विद्यम्नन रही है। मनुष्य स्वभाव स ही एक सामाजिक प्राणी है भ्रौर समाज में 
रहकर उसे श्रन्य ब्यृक्तियों के सहयोग से ही काय करता प्रड़ता है ॥ मानव ही क्यो, 
वशु-पक्षी, कीड़े मकौडे ग्रादि भी मिल कर कार्य करते हुए देखे जाते हे। यह एक 
सामान्य अनुभव है कि सम्मिलित प्रयत्न द्वारा जो काय किया जाता है, वह निइचय ही 
सफन होता है एवं सम्प्रन हो जाता है । सम्मिलित प्रयास के द्वारा मानव बड़ी बडी 
गोजनाओी को सरलता से ही पूछ कर ढालवा है [४ 

गत कुय घताडिदियो से (विशेषकर झ्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद) विश्व के बुछ 
प्रमुख राशे में ऐसी घक्तियाँ क़ियाग्यील रही है, जिनके कारण मानव द्वारा मानव का 
शौपर धंढ गया है। जा झ्त्तिधाली है एवं भौतिक ह बढ गया है। जा सक्तिधाली है एवं भौतिक हट से सावन सम्पन्न है, वे अशक्त, 
एवं निधन व्यक्तियों का प्रतियोगिता में टिंकने नहीं दत । जिसकी लाठी उसको भर्त' 
वाले इस पुग मे पूजीपतियो, उद्योगपत्रि एवं बड़ बेड ब्यापारियों को ऐसो भ्रतक 
सस्थायें ह, जिनक्रे समक्ष असख्य छोटे छाटे उत्पादक एवं श्रमिक अपना जीवन 
निर्वाह नही कर पाते । परिशामत+३ उनका निरन्तर शापण होता सहता है और भोतिव 
उनति करते म वे भ्रपने को विवश पाते हैं। सहकारिया' ऐसे ही भ्रमख्य व्यक्तियों की. 
भौतिक प्रगति के लिए रामबारा है.जो दाकििदीन इ.विश्॑न द तथा विरन्तर दपरेपण गे, 
कारण जितक्ता झात्मविश्वांस खो _ गया. दै-- सहकारिता उनमें नवीन झक्ति वा सचार 
करतो है श्रौर सदंव के लिए उनकी सुख समृद्धि का मार्य खोल देती है ६ 
सहकारिता से आाशय--- 

सद्दक]रिवरा-एक-पुसा -आथिक सगठन है - जिसके हारा एकाजी तथा एक्पाफी तथा थे क्तिहीन 
च्यक्ति दूसरों के सहयोग से शस भोतिक खाभ श्राप्त करता है, जो केवल धनाकह्य व_ 
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अत्तिशानी-ल्येग्रो -को -ही उपलब्ध है । सहकारिता की योजना के ग्रन्तगत निबेल व्यक्ति 
अथवा वग श्रपने हितों की रक्षा करन ग्रथवा उन्नति के लिए मिल झछुल कर कार्य करते 
#। इस प्रकार यह एक मिला जुला प्रयत्न है। बिसवा उद्देश्य पारस्परिक सहायता द्वारा 
सामूहिक झावश्यकरत।ग्रों को पूति करता न पाल सामूहिक कठिनाइयों को दूर करता, 
होता है ( इसका ब्राघार यह होता है कि लेक सबका हो ओर सब पर-मेक के। क्रो 
लिए।' सहकारिता के द्वारा जीवन के ऐसे उच्चतम एवं उन्नत स्तर की वास्तविक 


चर्माद्ट की भ्रा्रा की जाती है. जिमसे श्रे्ठठम व्यापार, श्रेष्ठतम कृषि तथा समृद्ध जीवन 
सम्भव हा सके | 


बुंछ परिभाषायें - 

श्रो फे (४५) “ अनुसार, “एक सहकारी समित्ति मिलकर व्यापार करने का 
बह सगठन है, जो दुबंल व्यक्तियों में बनता है और निप्काम भावना से ऐसी शर्तों पर 
संचालित किया जा सकता है कि सभी ध्यक्ति, जो इसको सदस्यता से सम्बन्धित 
कर्तंथ्यों को ग्रहण करते हैं, उसके लाभ में उसी अनुपात में भाग पायेगे, जिसमे उन्होने 
संगठन का प्रयोग किया है । 


श्रो हैरिक (प्&7/0) का कथन है वि व स्वेच्छा से संगध्ति हर 
द्रव ब्यक्तियो.का. कार्य ..है.ओ. अपनी .अस्मिज्तित...धरक्ति...या . असापता .. का. प्रसि। 
अ्बन्ध ने अ्रन्तगत सब॒के लाझआर्थ उपयोग कुर्ता शाहनते.हैं 


सर्व होरेस प्लन्केट के शब्दों में “सहकारिता वास्तव में आत्म-सहायता है, जो 
कि सगठन के कारण अधिक प्रभावशाली हो जाती है ।” 


श्रो एच० कलबंट कहते हैं, सहकारिता उस प्रकार का संगठन है, जिसमें 
समानता के आधार पर ग्रौर अपने आर्थिक हितो की उन्नति के लिए व्यक्ति स्वेच्चा 


मे है 328: > लेते हैं ।! | 
कारी योजना सर्मात १६४६ के अनुसार, सहकारिता एक ऐसा संगठन है 


जिसमें लोग समानता के झाधार पर अपने झआधिक हिंतो की वृद्धि के लिए स्वैच्छा से 
सम्मिलित होने हैं।॥ जो लोग शामिल होते हैं, उतका एक सामान्य हिंत होता है, जिछे 
बे ध्यक्तिगत प्रयात्त द्वारा पूरा नहीं कर सकते, क्योकि उनमें से अ्रधिकाँश ब्यक्तियो 
की झाथिक स्थिति दु्दंत होती है। इस व्यक्तिगत दुर्बलता पर अपने अलग अलग 
साधना का एकीजत करेंके, पारस्पीरक सहायता द्वारा आत्म-सहायता का प्रभावशोलल 
बनाकर और आपस में ईमानदारो का व्यवहार रखते हुए विजय प्राप्त कर ली 
जाती है ।* 


सक्षेप में सहकारिता एक प्रकार का सगठन है, जिसमें विभिन व्यक्ति अपने 


( ६६ ) 


किसी सामास्य उद्देश्य की पूति के लिए कुछ निश्चित नियमों उद्देश्य की थूति के लिए कुछ निश्चित के प्रन्तग्त अधिकतम 

लाभ के द्विए.सिलकर कार्य करते है । 
सहकारिता के आवदयक तत्व-- 

सहकारिता की उपयुक्त परिभाषा के अध्ययन से इसके निम्न तत्व स्पष्ट हैं.-४“ 

रू शशि ऐक्छिक सगठन--सहकारी सगठन एक ऐच्छिक सगठन है झर्थाव्‌ झिसी 
पर इसमें घामिल होने या झलग हो जाने के लिए दबाव नहीं डाला जाता । दूसरे 
शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की पूरों स्वतन्त्रता रहती है कि वह जब चाहे 
इसका सदस्य बन जाए और जब चाहे झलग हो जाय । श्रो एच० कलवर्ट महोदय ने 
एक स्थान पर लिखा है कि न मम जाम जा होने 


की स्वतन्त्रता होगी, तभो वफादारी, ईमानदारी मौर _निष्कामभाव वाली. वारूतविव 


फल 
सहकारिता की-भावनी का विकास हो सकता है. भर सहकारिता को का विकास हो सकता सकता है. भर सहकारिता को भावना के बिना 


८ अधिक ,दिनो तक नही चल सकती ! 
प्रजातन्त्रीय भप्रशासन--एक सहकारी समिति का प्रबन्ध जनतन्त्र के 


सिद्धान्तो पर किया जाता है। यह एक ऐसा एच्डिक संगठन है। जिसमें विभिन्नन| 
व्यक्तियों को सयुक्त करते वाली कडो एक सामान्य झ्ााथिक झावश्यवता का होना है, 
अत. यह चितान्त आवश्यक है कि सव व्यक्ति इसमें समान्र रूप से 'पग्रावाज' रखें, 
जिससे किसी . को ओ,हानि न पहुँचे। जनतन्त्रोय शासत में व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा 
शोपण नही होता । इसके भ्रतगत शक्ति का दुरुपयोग सम्भव नहीं ॥ सहकारिता के 
अझन्तगत लोगो का उद्देश्य एक दूसरे को सहायता देकर प्रपत्री सहायता करना होता 
है, लाभ कमाना नही ॥ पू जो के आधार पर मताधिकार भी नहीं दिए जाते और न 
संगठन के लोगा का पूजी के अनुपात में वितरण होता है। “एफ ब्यक्ति एक बोट' 
का सिद्धान्त ग्रपताया जाता है, भर्थात्‌ सभी को अ्रवन्य में वरावर अधिकार मिलता है 
और व्यापार के लाभो का सदस्यों में वितरण कर दिया जाता है ॥ 





चट। (्धष पारस्परिक सहायता द्वारा झ्ात्म सहायता--सदस्यगण अपन हा 
आाथिक हितों की वृद्धि के लिएं सगठित होते है, दूमरे के लाभाथ नहीं । वे सहकारी 
सस्था के लिए झऔर सहकारी सम्था उनकी सहायता के लिए होती है। 
“पारस्परिक सहायता के द्वारा भ्रात्म सहायता करना उनका सूल मज है। सदरययरा 
आवश्यकता वःल व्यक्ति को इसलिये सहायता करत हे, वयो क वे जानत है कि जई 
उन्हे सहायता की झावश्यकता होगी, ता दूसरे उनकी सहायता करेगे । इस प्रकार जे 
सहायता चाहते है और जा सहायता करत है उतक हिंता में बिरोव भाव नही होता। 
इसीलिय उनका नारा है कि, 'प्रत्यऊ- सबके... लिए मर राब प्रत्येत के लिए 7 हु, 
कारण सहकारिता प्रपत सदरया को सयम से चलन वा उपदेश करती है । 


( ६७) 


(४) सयुक्त प्रयास्त द्वारा सामास्य कल्याण -को -..जुद्धि-स्वार्थ-धाववा से 
प्रेरित प्रयत्तों को एक सहकारी सगठन में कोई स्थान नही है । एक सहकारी संगठन 
स्वार्थों व्यक्तियों का संगठन नहीं होता । व्यक्तिवाद अथवा “अत्येक्त अपने लिए! 
को भावना, जोकि प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, एक सहंकारी सग्ठन में नहीं 
पाई जाती । 


>(श] सेवा को भादना:जंसा कि तालमकी (प्र) ने कहा हैकि 
"पहकारिता केवल व्यापार म्गत्र नहीं है वरन्‌ व्यापार के साथ साथ सेवा की भावना 
का भी सयुक्तिकरए है, जो वफादारी, आतृभादना और सामूहिक मावना जागृत करती 
है ।! पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता करने के लिए एक तिष्काम भावना 
और ईमानशरी का होना बहुत आ्रावश्यक्र है। सहकारी ससस्‍था का कार्ये लाभ की 
भावना से नहीं वरन्‌ सेठा भावना म चचाया जाता है। इस प्रकार सहकारी आन्दोलन 
वास्तव में नैतिक आन्दोलन हैं। चूँकि इसके व्यापार के सचालन में ईमातदारी और 
निश्वार्थपरता का पालन होता है, इसलिये बहुतो के लिए सहकारिता एक “विश्वास! 
और “घर” है । यह वास्तव में एक ऐसा व्यापारिक सगठव है, जिसमें झायिक उन्नति 
की उपेक्षा चरित्र के सुघार पर अधिक बल दिया जाया है | 


मरा आलोनत का भाधमम आन्दोलन का प्रारम्भ - 
कि कल: व ल्‍ननननर 


यद्यपि सहक्तारिता का इतिहास अधिक प्रादीन नहीं है ढिन्‍्तु फिर भी दिश्व के 
प्रमुख देशों में इसके विकास की सीमा को देखते हुए हमें प्राइचय होता है। इसका 
आरम्भ सर्वे प्रथम उपभोग के क्षेत्र में हुआ, जबकि इं्डलंड में सन्‌ १८४४ में रोकडेल 
(ए०लाएग्ञाल) के चुछ बुतकरों ने उउ्भोग की वस्तुयें प्राप्त करने के लिए एक 
सहकारी समिति स्थापित की, जिसक मुख्य सिद्धान्त थ्रे--प्रति व्यक्ति को केवल एक 
हीमत देने का अविकार, प्रचलित ,वाजार मूल्य पुर विकप दहला आप क्तद के मं 
लाम जा.सद्स्पो. में, विठरण । किल्तु सहकारिता के इतिहास ट्र बसे महत्व॒परं घटना 
जर्मनी में शवी शताब्दी के आरम्भ म हुई। उस समय मं नी-के-फिसम्दो-वया- 
जिल्पियो की प्राथिक दक्ष वहत झोचनीय थो । महाजन इनका विविध ढयो से झोपण 
करते थ्रें। उसो समय जमंनो के रंकाइजन ( एथग282 2, वा, दत्त डेलिज, 
(६ $त्ापरथा०याउक ) नामक दो समाज सुघारको ने सहकारिता ढाया इस समस्या 
के हल का प्रक्‍त्त क्या | रँफाइरन ने ग्रामीण जनता के द्वितार्य और शुक्ज-डेलिज 
ने लगरो जनता के कब्वाणाय सहकारी साख समितियों की स्थापना का । हमार दस 
में भी इन्ही के झऋधघार पर सहदारी साख समितिया का निर्माग्य किया गया ह, अतः 
इनकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना अनावश्यक ने होगा । 
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शहरी ऋणा समितियों की भपेक्षा ग्रामीण ऋरा समितियों पर विशेष बल दिया गया, 
क्योंकि वे अपेक्षत: अधिक आवद्यक और महत्त्वपूर्णा थी। प्रत्येवा प्रान्त में एक सह 
कारी समितियों का रजिस्ट्रार निषुन्त जिया गया एव निरीक्षण तथा प्रवेक्षण वी भी 
व्यवस्था की गई । सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देंने वे लिये बुछ छूटे भी दी 
गई , ज॑से--ग्राय-कर स छूट, मुद्राक कर से छूट झादि, क्ल्तु बुछ दिश्वाम्रो में यह 
अधिनियम दोपपूरो थर--हप्रथम, गैर साख समितियों की स्थापना के लिये इतमे कोई 
व्यवस्था न थी । दूखरे इसका उद्देश्य केवल प्रारम्भिक समितियों की स्थापना बरने 
वा था । इसमें निरीक्षण तथा नियन्त्रण के लिए केद्धीय समितिया क वित्रास भौर 
सगठन की व्यवस्था नहीं की गई थीं। ग्रामीण तथा गहरी समितिया का भेद भो 
कृत्रिम था, अ्तएक इन दोपो को दूर करने के लिये सन १६१२ का नया प्रधिनियम 
बनाया रया १ 

सम्‌ १६०४ के अधिनियम के झाधार पर देश से अनेक सहकारी साख समि- 
तिथों बा संगठन बिया गया, जो तीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जाता है । 





५. सॉमरतिया की ब्य ऊपलात इला एफ 
॥23 हि _सल्या सदस्यों हक सल्या हजार मे (साल रुपया मैं 
१६०६ ०८ द्र्ड३े छह के गि ३१०७ 
५94 4. ॥ ८१७७ १४० ३५३ ३३५७ 





सन्‌ १६१२ का सहकारो प्रधिनियम-- 


सन्‌ १६०४ के ग्रधिनियम के दोपो को दूर करने के लिए सन्‌ १६९१२ में, जो 
नया ग्रधिनियम बदाया गया, उसकी प्रम्मुख विशद्वेषतायें निम्न थी.-- 


(१) केबल साख समितियाँ ही नहीं, वरन्‌ झाय प्रकार की समितियां भी, 
जिनका उद्ं श्य सहकारिता के सिद्धान्तो पर सदस्यों का झाधिक विवास वरना हो, 
इस नियम के ग्रन्तर्गत स्थापित की जा सकती थी । 

(२) प्रारम्भिक समितियों के साथ उनके कार्यों को सुविधाजनन बगाने के 
फलिए समितियों के सच, केस्द्रीय सघ एवं श्ान्तीय सघो को भी वंघानिकता प्रदान की 
गई ] इन सधो में सदस्यो का उत्तरदायित्व सीमित रखने का निरचय विया गया एवं 
आमीरा प्रार्शम्मक समिति मे उत्तरदायित्व पूर्व की आति असीमित रहा । 

(३) कोई भी समिति रजिस्ट्रार की ग्राज्ञा लेवर श्रपने लाभ जा चतुर्थाश सुर- 
क्षित कोप में जमा करने के बाद, घ्ेप लाभ बा १०%, शिक्षा एवं दान सम्बन्धी 
काझो के लिये दे सकती है । 


( ७१) 


(४) सहकारी अधिनियम के अ्रत्तगंत जो व्यापारिक सस्थायें रजिस्टर्ड नही 
हैं, वे 'सहकारी' दब्द का प्रयोग नही वर स्वंगे। 

(५) समिति के सदस्यों के श्रद्यो को ऋण चुकाने के लिये समवद्ध नहीं किया 
जा सकेगा । 5 

(६) अपने ऋण की राशि को वसूल करने में भूमि कर के वाद समितियों को 
प्राथमिकता दी जावेगा। 

इम प्रतार सन्‌ १६१२ के भ्रधिनियम ने देश में सहक्तारिता आन्दोलन को 
बहुत अधिक प्रोत्माहर दिया । इसके फ़रलस्वरूप गेर साख समितियों की सख्या में 
वृद्धि होने तंगी । जैसा कि नीचे दिए हुए झॉक्डो से स्पप्ट है, इससे समितियों 
की सस्या, उनके सदस्यों तथा उनकी क्रियाशील पूजी में धहुत विकास हुआ ;--- 


सदस्या का सस्या | सक्रिय पूजा 





बरषं समितियों वी सख्या (हजार में) (ताखों में) । (करोड़ो में 
१६११ १५ | ११९७६ शाइम 3 0 
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इसी बीच सहवारिता आन्दोलन को प्रगति से पूरां श्रवगत होने के लिए 
सन्‌ १६१४ में सरकार ने श्री मैंक्तगन की प्रव्यक्षता मे एक समिति नियुक्त को जिसको 
रिपोर्ट सन्‌ १६१४ में प्रकाशित हुई । 
मंकलगन समिति के घुकाव 

(१) सनितियों के लिये उचित सदस्यों के चुनाव तथा उन्हे सहकारिता के 
सिद्धाल्तों से परिचित कराने पर विशेष जोर देंना चाहिये । 

(२) लेन देन केवल सदस्यों तक हों सीमित रखा जाय | 

(३) किसी भी सदस्य को ऋग्ग देने के पुर्वे उसकी श्राथिक स्थिति की पूर्ण 
जाँच वर लेनी चाहिये। 

(४) ऋण का उपयोग केवल उत्पादक वार्यों के लिये ही होना चाहिये । 

(५) सदस्यों के बीच सितव्यय्रिता का प्रचार करना चाहिये। 

(६) नई समितिया के निर्माण में झीजता से काम नहीं करना चाहिये । जो 
महक्तारी समितियाँ सहकारिता के सिद्धान्तों तथा आदर्भा के झनुदूल काय नही करती 
है, उन्हे बन्द कर देना चाहिये | 

यद्यवि उपयुक्त सुकाव सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिये बहुत भ्रावश्यक 
थे, परन्तु श्रथम विद्व-युद्ध में व्यस्त होते वे कारण सरकार ने इन सुमावों पर विज्ञेप 
व्यान नहीं दिया । ह 
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सन्‌ १६१६ से सन्‌ १६२६ तक सहकारिता का प्रसार-- 

सन्‌ १६१६ के राजन॑दिक सुधारो के अनुसार सहकारिता प्रान्तीय विषय बन 
गया, भ्रतएव इसके सचालन का भार प्रान्हीय सरकारो के हाथ में झा गया । फलतः 
भिन्न भिन्न प्रास्तो ने अपनी झ्रावस्यकतालुसार नये नये अधिनियम बनाये। उदाहरण 
के लिए बम्बई ने सन्‌ १६२४५ में, मद्रास ने सन्‌ १६३२ से, बिहार एवं उड़ीसा ने सन्‌ 
१६३४५ में और कुग ने १६३७ में अपनी अपनो ग्राथिक स्थिति के अनुसार झलग अलग 
अधिनियम बनाये । इनसे सहँझारी शास्दोलन को काफो बल मिला एवं उसकी गति 
तीव्र हो गई । कुछ प्रान्तों में तो आन्दोलन की प्रगति का प्रध्ययत करने तथा प्राव 
इयक सुकाव देने के हैतु समितियों की नियुक्ति की गई । कृषि के धाही झायोग ने 'भी 
सहकारिता के विकास पर अधिक जोर दिया । इस प्रकार सन्‌ १६१६ से लेकर सन्‌ 
१६२६ तक के बोच सहकारिता श्रान्दोलन की प्रगति काफी तीग रही ॥ निम्नलिखित 
आँकडो से झानदोलन की गति का ग्राभास मिलता हैः 
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परन्तु इस भ्रवधि में समितियों द्वारा दिये गये ऋण वा ब्रधिकाणश भाग 
लौदाया नहीं जा सका, प्रतः सहकारी समितियों की बहुत श्रधिक प्जी मारी गई। 
सक्षेप में इस वाल में सहकारिता का प्रसगर अतियोजित ढ गय॑ से होता रहा । 


सन १६२६ से सन्‌ १६३६ तक सहकारिता का प्रतार-- 


सन्‌ १६२६ से विश्वव्यापी ग्राथिक मन्‍्दी के कारग सहकारी प्रान्दोलन को 
बडा धवका पहुँचा । भ्रनगाज के भाव गिर जाने के कारण क्षपकों से ऋशणा की वसूली 
करता कठिन हों गया | ऐसी परिस्थिति में समितियों की रास्या में वृद्धि वी प्रपेक्षा 
उनके पुननिर्माण पर भ्रधिक जोर दिया जाने लगा | सन्‌ १६३४ में रिजव॑ बेक प्रॉफ 
इण्डिया की स्थापना की गई, जिसके अन्दर्यत एक छूपि साख विभाग भी खोला गया, 
जिसका कार्य कृषि के धिकासम के लिए आराथिव सहाशता प्रदान करनाथा। इस 
प्रकार सन्‌ १६२६ से सन्‌ १६३६ तक की अवधि को सहकारिता झ्रान्दोलन की ग्रव 


नतति तथा पुननिर्माण का समय कहा जाता है ॥ 
हितीय महायुद्ध में प्रगति-- 

वद्वताय 'महायुदूके बाल मे ब्रीप बस्तुद्दे। के सूल्यरतर में। छ्रीछ्ध ससहकारिः 
समितियों की झार्थिव ौ्थिति मे काफी सुधार हुम्मा । इनकी सख्या, पूजी तथा उनके 
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कार्य-सषत्र में तेजी से वृद्धि हुई। सदस्यों ने ऋण का चुकाना आरम्भ क्या, निश्षेप 
बढ़े भौर नये ऋछी की माँग कम होगई | युद्ध-काल में एवं उसके दाद डपभोक्ता 
सहकारी भण्डारों तथा सहकारी विद्नय समितियों में विश्वेष रूप से वृद्धि हुई । 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सहकारी आनन्‍न्दोलन-- 

स्वतन्त्रता के पश्चात सहकारी आन्दोलन को एक नवीन मोड मिला  रिजवं 
बेक ने सहकारी आन्दोलन के विषय में एक निर्देशक समिति ((०धधा(€९ 
[97£०00०7) नियुक्त की, जिसने यह विचार प्रगट किया कि भारत में सहकारी 
आन्दोलन के विकास की महान्‌ सम्भावतायें है। आवश्यकता है सफलता के हेतु अनु 
कूल वातावरण की । इसके लिये समिति ने कई अमूल्य सुझाव दिये--(१) पत्येक 
स्तर पर सहकारी सस्थाओं से सरकार की सामदारों हो, (२) साख को फसल की 
विक्ती और गोदाम में रखने के कार्य झादि से सम्बन्धित कर दिया जाय, (३) 
प्रारम्भिक कृषि साख समितियों का आझाधारशिला के रूप में विकास किया जाय, 
(४) अनाज गोदामो की स्थापना, (५) सकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 
समुचित व्यवस्था ओर (६) इम्पीरियल बेक का राष्ट्रीयरणा, जिससे वह सहकारी 
साख सस्थाओ्रों को सहायता दे सके । 

इन सुभावो के प्रकाश में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये-- 

(१) १ छुलाई सन्‌ १६५४ को स्टेट बेक ऑफ इन्डिया की स्थापना (इम्पी- 
रियल चेक का राष्ट्रीयकरण करके) हुई। सत्‌ १६६० ६१ तक इसकी ४०० नई 
शाखायें स्थाप्रित की जानी है। 

(२) रिजवं बेक आफ इन्डिया एक्ट में सद १६५४ में संशोधन किया गया, 
जिसके भ्रन्तगंत दो प्रमुख कोष स्थापित किये गये--“राट्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) 
कोष” और राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोच | १० करोड रु० से स्थापित 
राष्ट्रीय इपि साख (दीघंकालीन) कोष के निम्न उहं श्य है--(अ) राज्य सरकारों को 
दीघंकालीन कर्ज देना, जिससे सरकार सहकारी सस्थाग्रो की साभेदारी में काम कर 
सके, (ब) मध्यकालीन कृपि साख की स्थापना, (स) केन्द्रीय भूमि वन्धक बेको को 
दीघंक्ालीन साख देना, और (द) केन्द्रीय भूमि बन्धक देकों के डिबेन्चर खरींदता। 

१ करोड रु० से स्थापित दूसरे कोप (राष्ट्रीय कृपि साख 'स्थिरीकरण” कोष) 
का उद्दं शय राज्य सहकारी बेको को मध्यमकालीन साख देना है, जिससे सूखे व श्रकाल 
की दशा में वे अल्पकालीन साख को मध्यम साख मे बदल सर्के । 

(३) सन्‌ १६५६ में एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा ग्रोदाम बोर्ड ओर 
२ माचं सन्‌ १६५७ को एक केस्द्रीय योदाम निगम स्थापित की गई। 

(४) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक सहकारी प्रशिक्षण की 
केन्द्रीय समिति बनाई गई है और इस कमेटी की योजना के अनुसार उच्च श्रधिकारियो 
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के प्रशिक्षण का केन्द्र पूना मे स्थापित क्या गया । सध्यम श्रेणों के कमंचारियों वे 
प्रश्चिक्षण के लिए भी ९ क्षेत्रीय केन्द्र तथा र बेन्द्र साम्रदाबिक विकास खडो के अधि 
कारियो के भ्रशिक्षण के हेतु खोले गये हे ॥ 

स्पष्ट है कि रिजव॑ घबंक भारत के सहकारी आ्रान्दोलन की भ्रगति में महत्वपूर्ण 
भूमिका झदा कर रहा है | ५ व्यक्तियो के एक औसत भारतीय परिवार को आधार 
मानकर साधारणात यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सत्‌ १६५६ ५७ के प्रत 
तक ६ ६६ कराड़ व्यक्तियो या २५९६ भारतीय जन सन्‍्या को सहवारिता बा लाभ 
मिलन लगा था । 
भारतोय सहकारी ग्रान्दोलल को आधुनिक प्रकृस्तियाँ--- 

इस आन्दोलन वी कुछ आधुनिक प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) सहकारो ससस्‍्थाओ्रो, उतको सदस्यता तथा पूंजो मे बृद्धि--स्वत त्रता 
बाल म सहकारी सस्थाग्रा की सख्या, इनको सदस्यता एव ब्रियाशील पूंजी में कापी 
वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध म निम्न श्रॉकड दिय जा सवते है-- 


| 
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(२) सरकार को उदारतापुर्ण नौति--द्वितीय महायुद्ध के वाल म खाद्याक्ना तथा 
अ्रम्य ग्रावश्यक वस्तुओं के वितरसप के हेतु तथा “अधिक अप्त उपजाझो झानदोलन! को 
सफल वलाते के लिए भारत सरकार ने सहकारिता के विकास पर भअधिक बल दिया। 
यही नहीं, देश की ऋधिक समृद्धि से सर्म्बा घत परत वर्षो योजताओ में भी इस उपयुन्न 
स्थान दिया गया। 

(३) साख के ग्रतिरिक्त प्रन्य पहलुओं पर भी बल दिया जाता--युद्ध एव 
युद्धोत्तर काल म घहरी सहकारितागा ( एक्तघ8 (७००फुल8७४०७ ) ने बडी उनति 
की । खाद और उर्वरक, कृषि औजार एवं बीज बाँटन का काय भो अनेत्' राज्यों में 
सहकारी समितियों द्वारा किया जान लगा है। सहकारी खती का भी विवासस हुमा 
है । हाँ, नियन्त्रस्णो के हटने पर उपभाक्ता सहवररी समितियों में क्‍मोहा रही है 
और झब गैर साख समितियों सें युद्ध श्रोर बुद्धातरद्नालीन वृद्धि झुक गई प्रतीत 
होती है । 
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(४) एकाको-कार्य समितियों का बहु-उद्दे शीय समितियों में परिवतेन--यह बडी 
>स्वागतयोग्य प्रवृत्ति है। नव-सचालित बहु उद्देशीय समितिया ग्रामीण व्यक्तियों के व्यव 
साय और दैनिक जीवन पर प्रभाव डालती है । उत्तरप्रदेश, बिहार और बम्बई नई 
बहू उद्दशीय समितियाँ सगठित कर रहे हैं। कुछ एक उद्देशीय समितियों को बहु उद्देशीय 
समितियों में परिवर्तित करने का भी सुराव है । 

(५) सीमित दायित्व का समर्थन--उत्तर प्रदेश, वम्बई झोर मद्रास में नई बहु 
छह णीय समितिया सीमित दाथित्त्व के आधार पर सह्जठित की जा रही है और उनका 
काय क्षेत्र कई गावा तक विस्तृत है। 

(६) रिजर्द बेक का बढता हुआ सहयोग--माग दशन के अतिरिक्त रिजव बेक 
अन्य ढ्भा म॒ भी भ्रा दालन की सहायता करन लगी है । उसन राज्य सहकारी बक। की 
वित्तीप सहायता म वृद्धि वर दी है । सन्‌ १६४५ ४७ में रिजव बक द्वारा राज्य बेको 
का दी जान वाली वित्तीय सद्षायता केवल १३ लाख रुपया थो, सन्‌ १६५१' २ में 
१२३ कराड ओर सन्‌ १६५४ ५२ में यह सहायता २१ २१ करोड रुपया तक पहुँच 
गई | ब्याज दर भो केवल ११% थी। सहकारी भूमि बन्धक बका को भी इसने अनुदानो 
में १० से २०९/॥ तक वृद्धि कर दी है । इसके अतिरिक्त रिजव बेक न सहकारी आदो 
लन की प्रगति क विषय म छानवीन करन क हतु कई कमेटिया नियुक्त की है और कई 
सर्वेक्षण कराये है । इस सम्बन्ध म अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे का बडा महत्त्व 
है, क्योकि इसी की सिफारिशा के झनुसार ही श्राजकल भारत में सहकारी आन्दोलन 
को सचालित किया जा रहा है। 

(७) अ्रण्िल भारतीय ग्रामीण साख्ध सर्वे ओर सरकार को नीति--उत्त सर्वे 
कमेटी की रिंपोट सन्‌ १६५४ में प्रकाशित को गई, जिसमें उसने श्रनक्॒ महत्त्वपूर 
सुझाव दिये। भारत सरकार ने इन सुझावों को मानकर सहकारो आन्दोलन की प्रगति 
के लिए समुचित बदम उठाये है । ये सुझाव निम्नलिखित है » 

( ग्र ) प्रत्येक स्तर पर सरकार सहकारी सस्थाओ के साथ साभेदारी स्थापित 

करे | 

( ग्रा ) खाद्य सम्बन्धा बाय को फसल की बिक़ा एवं भन्‍्डार सम्बन्धी कार्यो 

के साथ सम्बन्धित छिया जाय | 

(३) ध्रारस्भिक समितियाँ बड आकार की बनाई जायें और उनके सदस्यों 

का दायित्त्व सोमित हाना चाहिए ६ 

(६ ) सारे देश में अ्रवाज वे गोेदामों का जाल सा बिछा दिया जाय जिससे 

क्सानों को अपनी फ्सल की बिक्नी में सहायता हो ॥ 

( उ ) सहकारी कमचारियो के प्रश्निक्षग्य के हेतु स्कूल खोले जायें। 
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( ऊ ) इम्पीरियल चेक का स्टेट बेंक के रूप में राष्ट्रीयकरण कर दिया 
जावे, जिससे यह बेक सहकारी संस्थाओं की अधिक सहायता फर 
सके । 
(ए ) रिजव बेक के नियमों में उपयुक्त परिवर्तेद करके ग्रामोण ऋण की 
सुविधा के लिये प्रधिक धन उपलब्ध करना चाहिये । 
(ऐं ) एक झखिल भारतीय सहकारी विकास तथा गोदाम थो्ड की स्थापना 
की जाय, जिसके प्राधीन एक विका9 कोष एवं एक गोदर्म सम्बन्धी 
क्रोप रखा जाय 
इन सुकावो के प्रकाश में भारत सरकार ने मई सत्‌ १६५५ से रिजव बेक 
ऑफ इन्डिया एक्ट में सशोधन करके दो कोयो की स्थापना की --( १ ) राष्ट्रीय कृषि 
साख कोप ( दीघेकालोन ) एवं ( २ ) राष्ट्रीय कृषि साख कोष ( स्थिरीकरण ) | 
राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड की स्थापना १ सितम्बर सन्‌ १६५६ को 
की गई। १ जुलाई सन्‌ १६५५ को इम्पीरियल बेक प्रॉफ इन्डिया का राष्ट्रोयकरण 
करके उसे स्टेट बेक प्रॉफ इन्डिया का रूप दे दिया गयां। सहकारी कमंचारियों के 
प्रशिक्षण के लिये रिजव॑ बेंक तथा भारत सरकार के सपुक्त प्रयत्न से एक कैन्द्रीय समित्ति 
की स्थापना की गई है ( इस योजना के प्राधीन पूना में एक झखिल भारतीय सहकारी 
प्रशिक्षण केन्द्र तथा ५ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रा को स्थापना की गई है | इसके अ्रतिरित्त 
छ श्रन्य प्रशिक्षण सस्थाये स्थापित की गई जिनम साम्ुदापिक योजनाओं में बाय करते 
वाले सहकारी अधिकारियों की प्रशिक्षण दिया जाता है | 
पच-वर्षीय योजनाओं मे सहकारिता का महत्व-- 

पहली योजना में तीन प्रकार की साख क लिये प्रबन्ध किया गया था--भल्प- 
कालीन ऋण, मध्यम्र-कातीन ऋणा एवं दीघकालीन ऋणा । भारत सरकार ने सह- 
कारी बेको की सहायता क॑ तिये ५ कराड रु० और रिजवे बैक ने मध्यवालीन ऋरा के 
लिये ५ करोड रुपये का प्रवन्ध किया ॥ प्रथम योजना में सहकारिता क बिकास के 
लिये ६६१९२ लाख रुपये का श्रायीजद विया गया था | क्रय-विक्रय समितियों के सगे 
&न पर अधिक बल दिया गया | बहु-उद्देगम समितियों का महत्त्व स्पष्टतः स्वीकार 
किया गया, जिससे ग्रांद की सभो सम्रस्यायें समस्वित रूप से हल की जा सर्च । झ्ुन 
सन्‌ १६५४ में भारत में २२ प्रान्दीय सहकारी वेक ४६६ केन्द्रीय सहकारी वेके झौर 
२६,६५४ कृषि साख समितियाँ थी । दगरो म इस वर्ष ७१६ सद्कारो बंक, ८,३८६ 
साख समितियां झौर ३,६५१ श्रमित्तों को समितियाँ थी । प्रथम याजना में सहकारी 
प्रशिक्षण के लिये १० लाख रुपये की ब्यव्रस्था की गई थी। 

दूसरी पच वर्षोय योजना का उद्देदय यह है कि गाँव की सेती की सारी पैदावार 

का प्रबन्ध ग्रामोद्योय और गाँव का व्यापार सब सहकारी सस्थाओी के द्वारा हो। 
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उद्योगों, मझानों और मजदूरी आदि के लिये भी सहकारी व्यवस्था करने का प्रस्ताव 
है । इस सम्बन्ध में द्वित्तीय योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं :--- 


बड़े पैमाने की सहकारी समितियाँ १०,४०० 
प्रल्पका लीन ऋण १४० करोड़ रु० 
भमध्यकालीन ऋरा ५० करोड रू० 
दीघंकालीनय ऋण २५ करोड रू० 
प्रारम्भिक विपणन समितियाँ १,८०० 
सहकार चीनी मिल श्द 
सहकारी रुई धुनने के कारखाने कं ष्प 
अन्य सहझारी समितियाँ ११८ 
केन्द्रीय प्रौर प्रदेशीय गोदाम ३५० 
विपणन समितियों के गादाम १,५०० 
बडी समितियों के गोदाम ४,००० 


सहकारिता विकास के हेतु योजना में ४७ करोड रु० का ग्ायोजन किया 
गया है ६ 


भारतोय सहकारी ऋः्दोलन को धीमो प्रगति के कारण-- 

निस समय सहकारी झ्ान्दोलन भारतवप में प्रारम्भ हुआ था, उस समय कृषि 
एवं ग्रामीण ऋण की समस्‍यायें हल करने के लिये इसे 'राम वाणं समझा जाता था। 
ऐसी श्राशां की जाती थी क्रि इसके द्वारा कपको में मितव्ययिता की. आदत पड़ेगी 
तथा वे अपने परो पर खडा होना सीख जायेंगे । किन्तु दुर्भाग्य का विपय है कि गत 
अर्द्ध शताब्दी में इस आन्दोलन से उतना लाभ नही हुआ, जितनी कि आशा की जाती 
थी । इस प्रान्दोलन को धीमी गति के प्रधान कारण निम्नलिखित है :-- 

(१) सहकारिता के सिद्धान्तो से ग्रनभिज्ञता--इस आन्दोलन की धीमी प्रगति 
का भुख्य कारण यह है कि भारतीय ग्रामोसा जतता सहकारिता का अ्र्थ भली प्रकार 
नही समभती है । सहकारिता क्या है, इसको आधारशिला क्‍या है तथा इसके उद्देश्य 
पया है--इन बातों से थे पूर्ण परिचित नही हैं। परिणामत्त: वे सहकारी समितियों की 
बार्यवाहियों में रचि नहीं रखते । सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों की सख्या स्ले 
आन्दोलन वो वास्तविक सफ्लता का झनुमान नहीं लगाया जा सकता | 

(२) अति अधिक राजकोय हस्तक्षेप--सहक्रारिता की सफलता के लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि सहकारिता की भावना लोगों के हृदय में उमड़े एवं 
स्वेच्छा से वे इस शुभ कायं में सम्मिलित ही, परल्तु दुर्भाग्य का विषय है कि यह भ्रान्दोलव 
भारतीय ग्रामीण जनता पर बरबस लादा गया है ॥ इस आन्दोलन में सरकारी नियन्त्रण 
झाज भी इतना अधिक है कि सहकारी समितियों के सदस्य उन्हें सरकारी समितियाँ' 
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समभते हैं । सहकारो समितियों के रजिस्ट्रार को इतनी शक्ति है कि सहकारी समिति 
के सदस्य स्वेज्छा से कुछ भी सही कर सकते वास्तव में तो यह 'लोगी द्वारा लोगो के 
हिताथ॑” (राजकीय हस्तक्षेप से परे) आन्दोलन है ॥ 

(३) पक्षपात तमा भ्रष्टाचार--भारतीय य्रामोश जनता अश्विक्षा के कारण 
जातिवाद तथा पक्षपात झादि की बुराइयो में फैली हुई है। वेईमानी, भ्रशाचार, ऋण 
देने में जाति वालो एवं मित्रो आदि का पक्षपात करना, ऋणा का समय पर भुगतान न 
करना आदि दोप प्राय. सभी समितियों में पाये जाते है। इसका प्रमुख कारण यह है 
कि प्राय, सभी समितियो का प्रबन्ध अकुशल तथा अदिक्षित लोगों के हाथो में है । 

(४) सहकारी साख पर ग्रत्यधिक जोर--भास्दोलन की धीमी गति का 
एक काररशा यह भी है कि इसमे केदल कृपको को ऋण देने की झोर ही ध्यान दिया 
गया है। क्सिन कभी कभी ऋणा का दुरुपयोग भी करता है प्र्थात्‌ वह उस्ते कृषि कार्ये 
में न लगा कर अपने किजी काय म॒ ब्यय कर देता है | सन्‌ १६४६ में सहका रो नियो- 
जन शमिति ने इस कमी का ग्रनुभव बरते हुए भारत में बहु उद्देशीय समित्तियों वी 
स्थापता का सुझाव दिया था। 

(५) सदस्यों को अशिक्षा, ग्रज्ञानता एवं रूढिवादिता--इस आर्दोलन 
का पाँचवाँ दोप यह है कि सहकारी समितियों के सदस्य प्रशिक्षित, भ्रज्ञाभी एवं रूढि- 
बादी है, ग्रतः प्रयत्न करत पर भी उन्हे सहकारिता के सिद्धान्त समभ में नही बाते ६ 

(६) सदस्यो से बचत को आदत का अभाव--ब्चत को आदत तथा 
सहकारिता छुक दूसरे पर निर्भर करते है । भारत्तीय कृपक झधिकतर फिजूलखर्चो हाते 
है और इसी कारण वे सहकारिता के भ्रतक्र लाभो से वचित रह जाते है । 

(७) हिसाब को उचित जाँच न होना--सहकारी समितियों के हिसाब 
की जाँच पडताल भली प्रकार नही होती, श्रत, प्रबन्धकों को हिसाब किताब में गोल- 
माल करने का मौका मिल जाता है तथा गवन झादि को धघटनाये होती रहतो है । 

(८) भ्रपर्याप्त साधन--इस झान्दालन का एक श्रन्य दोप यह है कि समितियों 
के पास घन का अभाद है ।अदएव दब ग्रामीण जनता की पर्याप्त रूप से सहायता 
करन म भ्रममथ रहते ह। विवश होवर कृपवो को ऋखा लेनें के लिये महाजन के 
चरर म फंसना पता है । 

(६) अपेक्षाहुत ऊंची ब्याज-दर--साधारणत ब्याज की दर ६९% से 
१२% तक रहती है। यद्यपि सरकार तथा रिजवे वेक द्वारा श्रान्दोतन को सहायता 
प्राप्त होती है, किन्तु अत्यधिक ब्याज की दर का कारएा यह है कि सहकारी समितियों 
को मुख्यत, बाहरी साधवों पर निभर रहना पटता है। इनवे निजो साधन अपर्याप्त है । 

(१०) झ्राथिक व्यय--इस झा दोलन का एक दोप यह भी है कि समितियों 
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का आिक व्यय बहुत होता है। अतः इन्हे बहुत कम लाभ बचता है। कम लाभ के 
कारण ही ग्रामीण जनता इतके प्रति उदासीन रहनी है । 

उपपु'क्त दुबंलताओं के हो कारण सर एम० विश्वेश्वर॑या ने व्यगपूर्वक कहा 
है-'सहकारी आन्दोलन को दिक्ञा में श्रभों तक जो कुछ किया गया है, वह केवल सतह 
खरोचने के समान है ।” भारतीय सहंकारी ग्रान्दोलन की दुबंलताओ को दूर करने के 
लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :-- 


दोषो को दूर करने के उपाय-- 

(१) प्रार्म्भक समितियों का पुनंदन-प्रारम्भिवः सहकारी साख 
समितियों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि कृपकों की समस्त प्रावश्यकताओं को 
पूरा करें, भर्थात्‌ प्रारम्भिक समितियों को इस उद्देइ्य वी पूर्ति के हेतु बहु उद्दं शीय 
समितियों में बदल देना चाहिये! 

(२) सहकारी समितियों की कार्य-विधि मे सुंघार--जिन पुराने ऋणों 
का भुगतान सदस्यो पर बाकी है उन्हे कम कर दिया जाय और भविष्य मे केवल 
उत्पादक कार्यो के लिये ही ऋण दिये जाये | .सदस्यो में बचत की भावना को बढाना 
चाहिये । समितियों के पास भ्रधिक से भ्रधिक धन सुरक्षित कोष में रहना चाहिये, 
जिससे कि झापत्ति काल मैं वे अपनी रक्षा कर सके १ 

(३) सरकारों हस्तक्षेप मे कमो--सरकारी कमंचारियों द्वारा सहकारी 
समितियों के काम में झ्नावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । सरकार को केवल झाव- 
इयक देखभाल तथा परामर्ग॑ तक अपने को सीमित रखना चाहिये । 

(४) सहकारिता की शिक्षा एवं प्रशिक्षण-नग्रमीण शिक्षा प्रस्याली में 
सहकारिता की शिक्षा ग्रनिवाय रूप से दी जानी चाहिये तथा सहकारी कर्मचारियों के 
निये विशेष प्रश्मिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए । 

(५) सरकारो साकेदारोी--जैसा कि अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे- 
ध्षोण्ण ममिति ने सुझाव दिया है, सभी स्तरों पर सरवार को सहकारी समितियों के 
साथ सामेदारी में सम्मिलित होना चाहिये । 

(६) केनद्रीोथ एवं राज्योय सहकारो बेको का पुनर्भठन--केन्द्रीय तथा 
राज्यकीय सहकारी बेका का क्रायक्षेत्र सीमित वर दिया -ये, जिससे थे 
प्रपनी सम्बन्धित समित्तियों का भली प्रकार निरीक्षग्य कर सक । व्यापारिक बेको से 
भी झ्ाशथिक सहायतायं उनका ध्रनिप्ट सम्बन्ध होगा आहिये । 

(७) सहकारो विक्रय प्रथा झा विकास--सहकारी झा दोलन की उच्चति के 
लिए यह जरूरी है कि सहकारी विक्रय प्रथा का विकास किया जाय । इससे समिति 
के सदस्पो तथा उपभोक्तानप्नो दोनो को लाभ होगा। 
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(5) सहकारी अनुसस्धाव--भारत एक अन्‍्यन्त विद्याल देश है, श्रवः यहाँ 
बी आथियक, सामाजिक तथा मंतिक समस्याझों को सहकारिता के आधार पर सुलकाने 
के लिये यह ग्रावश्यक है कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक दग के अनुसन्धान किये जायें । 

अन्त में यह कहना भ्रनावश्यक न होगा कि हमारे देश में सहकारिता बा भविष्य 
ग्रत्यन्त उज्जवल है । देश बी प्राय” सभी समस्याओं को सहकारिता वें आधार पर 
सुगमतापूर्वंव हल क्या जा सकता है | इसी क्रगः किसी ने वहा है कि “सहक्तारिता 
की ग्रसफलता खारे भारत की ग्राइाआ को झसफलता हागी ॥” अतः सत्वारी समि- 
तियों वी दशा को शीघ्र ही सुधार कर उनतरा पुनशत्यान बरना चाहिये | 


सहकारी समित्तियो का ढाँचा 


हमारे देश मे तीन प्रक+र को सहंक्यरी समितियाँ पाई जाती है । 














सहकारी समितियाँ 
| 
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प्रारम्भिक समितियाँ बहु उद्द शीय समितियाँ केन्द्रीय नतिया 
य | | | ] 
सहकारी सात गैर साख सहवारी राज्य केन्द्रीय संघ 
समिततियाँ समितिया सहकारी बेक सहकारी बेब (7807) 


| 
कृषि साख गैर हि साख गैर साख कृषि गैर-इपि गैर-साख 
समितियाँ. समितियाँ समितियां समित्तियाँ 


(१) प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ 


(शिवाओज ९०-0:सवारट 50टटप९5४) 


जमा कि उपयुक्त चार्ट से स्पष्ट है, प्रारम्भिक सहकारी समितियों के चार 
प्रमुख भेद हैं :-- 
(प्र) धारम्भिक कृषि साख समितियाँ. (शफ्ाबा। #8पवएॉपाश एाव्या! 
50ढाढ(४25) 
(जब) प्रारम्भिन' गेर कृषि साख समिति (फाशशा७ विणा-॥ैह्ठा८्णाणण 
8००८०) 
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(स) प्रारम्मिक गैर-सास कृषि समितियाँ (एक्‍ए879 )र०३-छघ९वा६ /ै87९ए- 
इप्राठ] 50८05) 
(६) प्रारम्मिक-गंर-साख गैर-हृषि समितियाँ (0॥ए४9 ०फणण्एा पिया 
#ह0600पएथ 5006॥65) 
(प्र) प्रारस्मिक कृधि साख समितियों-- 

भारतीय सहकारी सगठत में कृषि साख समितियों की प्रधानता रही है । ये 
समितियाँ कृषि कार्यो के लिए साख वी समुचित व्यवस्था करतों है। सन्‌ १६५६-४७ 
में इनकी सब्या १,६१,५१० थी जो दुल समितियों की प्रायः ७२% थी। उसी बर्ष 
इन समितियों के सदस्यो वी संख्या ६१,१६,८४६ तथा जुत १६५७ के झन्त में इनवी 
क्रियाशील पूंजी ६८५३ करोड रु० थीं। 
विशेषतायें-- 

प्रारश्मिक् कृषि साख समितियों की प्रधान विश्लेपतायें निम्नलिखित 

११) सर्मिति के सदस्य--सहक्वारों साख मर्भितयों जो भारत में पाई जाती 
हू उनेका स्वख्य जर्मनी क रेफेजन (९७/८)४८॥) समितियों के सिद्धान्तो पर स्थापित 
वी गई 8ै। स्िति के निर्माण के लिए कम स कम १७ ब्यत्तियों की स्वेच्छात्मक 
स्वीकृति की भ्रावश्यकता होती है और व इस हतु रजिस्ट्रार की प्राथना पत्र दे सकते 
है । साधारगात, इस प्रकार की समितियां प्रत्येक गाँव में होती है, अत- इतके सदस्य 
वे ही हा सक्त है, जा एक ही गाँव मे रहते हो, तिससे वे एव दूसरे की श्राथिक 
स्थिति से पूणातया परिचित *है। यद्यपि सदस्यों की उच्चतम सस्या पर कारई प्रतिबन्ध 
नहीं हैं, परन्तु यहूं उचित है कि काये की सुचाझुता के जिए सदिस्यी की संध्या १०० 
में श्रधिक न हाने पाएं । 

(२) दावित्व- समितियों के सदस्यो का दायित्व झमीमित होता है। प्रमीमित 
दायित्य बाह्य ऋणदाताओं में विश्वास पैदा करता है श्रोर तदेस्थों में पारस्परिक 
नियन्त्रण व निरीक्षग्य का प्रात्माहन दकर उन पर नंतिव एवं शिक्षमात्मक प्रभाव 
डालता है। किसी कसी समिति का दायित्व सीमित भी हाता है, लेकिन इसके विए 
सरकार की विश्ेप स्वोह्ृति लेनी पडती है । 

(३) कार्य क्षेत्र-इस समितियों का वार क्षेत्र बहुत ही सीमित हाना है और 
प्रायः एक गाँव ही एक सर्मिति के लिए प्रादर्स क्षेत्र है, व्योकि विस्तृत क्षेत्र में सदस्यों 
में पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हो सकता और इसलिय सदस्यों में नैतिक हष्टिकोगा वे” 
विकास वो पूर्ति नहीं हा सकती । 

(४) प्रवन्ध--इन समितियों का प्रवन्ध एव संचालन प्रुगंख्पणा प्रजातन्त्रीय 
तथा अवेतनितर हाता है। समिति क सदस्यों वी एक साधारण सभा हाती है जो 
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वापिक था जब गावश्यकता हो बैठक (८८४९४) करती है। साधारण सभा मे 
प्रबन्ध समिति के सदस्यो का चुनाव किया जाता है जिनकी सस्या ५ या ७ होती है । 
प्रबन्ध समिति सहकारी समिति का द॑निक काय करतो है । इसके कुछ प्रधान कत्तंव्य 
निम्न हैः--ऋण के हेतु दिये गये प्राथना पत्रों पर विचार करके ऋणा दिये जाने की 
स्वीकृति देना, ऋण की वसूलो करना एवं नये व्यक्तियो को समिति का सदस्य बनाना। 
इसके श्रतिरिक्त मनत्री के हिसाब-किताब के जाँच शव नई पूजी की व्यवस्था करता 
भी प्रबन्ध समिति के कत्तंम्यों म्रें झाता है। साधारण सभा में सदस्यों के ध्यवहार, 
उधार की सीमा आदि के सम्बन्ध मे उपनियम निश्चित कर दिए जाते हैं एव प्रबन्ध 
सभिति द्वारा प्रस्तुत वापिक हिंसाव पर विचार भी साधाररां सभा में होता है तथा 
लाभ, सुरक्षित कोप एवं शिक्षा तथा सेवा पर होत वाले व्यय वी राधि निश्चित की 
जाती है । 

(५) प्रूंगो--समिति की पूंजी के प्रधान श्रोत निम्नलिखित ह--(१) संदस्यो 
द्वारा जमा राशि, (२) सदस्यों के प्रवेश धुल्क, (३) रक्षित कोप की राशि, (४) केस्द्रीय 
बेको द्वारा प्रदत्त ऋए इत्यादि । समिति को सबसे महत्वपूर्ण निधि सुरक्षित कोष है ॥ 
जिस सहकारी समिति के पास सुरक्षित काय भधिक होया, उसको साख उत्तम होगी 
श्र केन्द्रीय बेको द्वारा ऋण सरलता से प्राप्त हो सकेगा ( 


(६) उद्देश्य एवं कार्य--सहकारी साख समिति का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को 
सस्ती ऋण सुविधायें प्रदान करना है। प्राय सदस्यो को निम्न कार्यों के लिए ऋण 
दिए जाते ह--( १) उत्पादक कार्यों क लिए, (२) पुराने ऋणो से मुक्त करन के लिए 
श्रौर (३) भ्नुत्पादक कार्यो के लिए। उत्तम बीज, खाद तथा मजदूरी झादि उत्पादक 
कार्यों पर ब्यय करते के लिए ग्रल्पफकालीन ऋण और गाय बल इत्यादि खरीदने क 
भूमि के विक्रास के लिए दोधेकालीन ऋण दिया जाता है । कभो कभी पुराने संदस्यो 
को ऋणा से मुक्त करने के लिए एवं उन्हें महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए 
अ्रनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण दिया जाता है ॥ 

(७) करण की वसुली--समितियाँ अयने सदस्यों को महाजनों के चग्रुल से 
बचाने के लिए ऋणग्ण प्रदान करती है । ऋण की वसूली तिस्तो में होती है। साधार- 
शात क्िम्त का समय फसल कटने के वाद का समय होता है, क्योकि फसल तैयार 
होने पर किसान स्व«त्रतापुर्कक झ्पते ऋणा छुका सकत है। हाँ, फिर भो ऋण की 
वसूली में इन सन्तितियों को काफी कठिनाई होती है । अधिकतर कृपक ऋण देते त्रे 
तत्परता नही दिखलाते, अत. ऋण की वसूलो के लिए सदस्यों पर दवाव डालना 
पडता है । 

(छो ब्याज को दर--इन समितियों का सुत्य उद्देश्य कृपको को महाउजनों के 

चग़ुुल से छुडानें के लिए कम से कमर ब्याज की दर पर ऋण देना होता है। परन्तु 


( 5३ ) 


साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ब्याज की दर कम होने के कारण 
कृपक आवश्यकता से अधिक मात्रा में ऋण नहीं ले पाये । 

(६) ज्मानत--समिति के सदस्यों का दायित्व असीमित होने के कारण इनकी 
व्यक्तितत जमानत ही ऋण देने के सिए पर्याप्त मान ली जाती है। सदस्यो की 
ईमानदारी, मितव्ययिता तथा परिश्रम ही सर्वश्रेष्ठ जमानत है । 

(१०) लाभ का दितरण--हृपि साख समितियों में प्रायः सारा लाभ सुरक्षित 
कोष में जमा कर दिया जाता है और लामभाँश के रूप के सदस्यों की वितरित नही 
किया जा सकता । हाँ, सन्‌ १६१२ के झविनियम के झ्न्तगंत सुरक्षित कोप में लाभ का 
शक निश्चित भांग जमा करने के बाद जप राशि शिक्षा एव दार्न के कार्यो के लिए दी 
जा सकतो है भोर जिन समितियों में भ्रग्म पूंजी है, वहां कुछ सोमित लाभाँश सदस्यों 
में वितरित किया जा सकता है । 


(११) झाप ध्यप की जाँच--समितियों के आय व्यय वी जाँच तथा देख भाल 
के लिए सरकार द्वारा भ्रकेक्षको व निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है।॥ देख- 
भाल के लिए सहकारी सध भी होते हैं, जो इन समित्यिों को उचित रूप से हिसाव 
रखने, उनकी जाँच करने तथा रुपया वसूल करने में सहायता देते हैं । 

(१२) भणडों का निपटारा एवं विघटन--सदस्यो के भंगडो का निप्रठारा 
करने के लिए कही-कही पंचो की ध्यवस्था है, जिससे कि व्यर्थ की गरुकहमेवाजी में 
उनका पैसा वरबाद ने हो। विघटन की ग्राज्ञा देने का श्रधिकार कैवल रजिस्ट्रार को 
है । समिति के कार्यों की जाँच के बाद यदि वह उचित समझे तो ऐसी आज्ञा दे सकता 
है । रजिस्ट्रार को इस अ्रधिकार का प्रयोग केवल उसी दशा में करना चाहिये जबकि 
सदस्यों की बेईमानी के कारण समिति की झ्राथिक दशा इतनी झराद हो जाय कि 
सुधार की कोई आश्या ही न रहे 3 
कृषि साख समितियों की श्रसफलता के कारण-- 

भरत में कृषि साख समितियों को विशेष सफलता दही मिल सकती है | इनकी 
असफलता के कुछ प्रपुख कारण निम्नलिखित हैं :-- 

(१) ऋण की वसूलो मे कठिताई--इस समितियों द्वारा प्रदान किए हुए 
अधिकांश ऋण वसूल न हो सके । रिजर्व बेक द्वारा प्राप्त ऑँकडो के अनुसार सन्‌ 
१६५७-१८ में इन समितियों की प्रदत्त ऋण (7.0680$ 00(8(श7009] राशि १०७ 
करोड रु० झौर बकाया ऋण (0प०ण७६७) २३ करोड रु० के लगभग थे। इंपक 
ऋण का भ्रधिकश भाग अनुत्यादक कार्यों में लगा देते है, जिससे झा का चुतारा 
समय पर नहीं हो पाता । 


(२) पूंजी को अ्रपर्याप्तता--हुयकों की आवश्यवता को पूरा करने के लिए 
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इन समितियों के पास पू'जी की भी की है $ औसस रूप से प्रत्येक समिति की आाय- 
शोल पूंजी सन्‌ १६५७ ५८ मे लगभग १३४ कराड रु० थी | उसी समय इनकी प्रत्येक 
सदस्य झौसत पूंजी केवल २२ रु० श्र कायश्ील प्रूजी १०२ झ० थी । पूंजी वो 
न्यूनता के कारण कछृपको को विवश्ञ होकर महाजनों का सहारा लेना पड़ता है । 

(३) ब्यान को ऊँची दर--इन समितियों द्वारा प्रदान किए गए करणा पर 
ज्याज की दर भी अधिक होतो है | उदाहरगार्थ, सन्‌ १६५६-५२ में ब्याज वी दर 
उत्तरप्रदश में १९ स लेकर १५% तक, विन्ध्यश्रदेश में १२ से लेकर १६% तक 
और बगाल में १२% तक थी ॥ ये दर निइचय ही बहुत ऊँची है। इस ऊंँबोी दर वा 
प्रभाव समितियों वी सफलता पर अच्छा नहीं पडता 

(४) अन्य दोप---इनके अतिरिक्त समितियों के सचालब, निरीक्षण तथा 
हिसाव झादि रखते में भी अनक दोष प्राए जाते है, जितके वारण ये सफलरूतापूवंक 
काये करने म असमर्थ सिद्ध हाते है ३ 
(ब) प्रारस्भिक गर कृषि साख-समितियाँ-- 

गैर कृषि साख समितियों स तात्पय ऐसी समितिसा स है जो हृषि के पझ्रतिरिक्त 
अन्य कार्यो म लग हुए व्यक्तियों का साख प्रदान करके उनसी सहायता करती है ॥ 
ये समितियाँ मुख्यत, नगरी क्षेत्र मे स्थापित की जाती है, जहाँ अधिकतर श्रमजीबी 
तथा थिल्पक्तार रहत है । ये झुल्ज डेलिज (5०)०टोढ 702४८) समितियों के आधार 
पर स्थापित बी जाती है । इनका दायिस्व भी सीमित होता है। इन समितियों का 
मुख्य उद्देश्य श्रम जीविया तथा जझिल्पकारों का सस्तो दर पर साख सुविधा श्रदान करक 
उन्हें महाजनों व साहृकारों क छगुल स बचाना होता है | इन समिहियों बर/ बिबास 
मद्रास व वम्बई राज्यों म बहुत अधिक हुझ्मा है । इन्ह नगर साख समितियाँ ((7/090 
(7९८१॥ 50०05) भी कहते है । 

नगर साख समितियाँ दो वर्गो में विभाजित की जा सकती हू--(श्र) नगर बेक और 
(द) अन्‍य नगर साख समितियाँ । नगर वेको के कय साधारण बेक्षो से मिलते डुलते 
है, किस्तु भ्र्य नगर साख समितियाँ क्वेल सदस्यों में जमा लेन तथा उह साख 
भ्रदान करन का काय करती है । नगर साख समितियां वारखानों में काम वरन बाले 
श्रप्तिको दया श्रन्य कमचारियों द्वारा सगठित की जाती है । इनम सहारा सचय समि- 
तियाँ ((१०-०9८८७४६९ (धर 502८0७९5) तथा सहकारी घिल्‍्पो समितियाँ झ्ादि का 
प्रमुख स्थान है | दक्म के श्रौद्यागीक्तरण क विक्रास क साथ साथ नगर सांस समितियों 
की सस्या अवइय बढेंगी । अतएव उनका भव्रिय सस्तापतनक प्रतीत हाता है ) 
(स्‌) प्रारम्भिक कृषि गेर-साख समितियाँ--- 
क्सानों को कण प्रदान करता कृषि सहकारिता का केवल शक पहलू है । 
ऋण के अतिरिक्त हृपक्गणा ग्न्य कार्यो मे भो सहकारिता को अपना सकते है । हृपि 
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साख के अतिरिक्त ग्रामोशा जीवन के शेष सभी पहलु गैर साख-सहकारिता (१०४8 
छाब्या ९० कथागाएट) के अन्तगंत झाते है। सत्‌ १६१२ के अधिनियम के पूर्व गैर 
साख समितियाँ स्थापित ही नहीं की जा सकती थी, क्योकि उत्त समय योग्य एब 
स्िक्षित कर्मचारियों का अभाव था | हमारे देश में इनका विकास घुख्यल, दितीय 
महाप्रुद्ध के बाद हुम्ना । ग्रद्ध के समय सरकार नियत्रित वस्तुओं के वितरण के हेतु 
सहकारी समितिया को प्रधावता देतों थी, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं 
बरन्‌ सेवा करना होता है। श्रत. उस समय इस प्रकार की झनेक समितियाँ कपडा, 
चीनी, अनाज तथा तेल आदि वस्तुओं के दितरण के लिये स्थापित की गई । अधिक 
अर उपजाप्रो/ श्रान्दोलन ने भी इन सम्रितियो की स्थापना को प्रेरित किया । भिन 
भिन् राज्यों में सहकारी कृपि तथा बजर मूमि को क्ृपि योग्य बनाते की व्यवस्था 
करने के लिये एवं उन्नत बीज, खाद व कृषि यन्त्रों के वितरण के लिये भी अनेक 
समितियों का निमर्यि किया गया । 

गैर साख-कृषि समितिया के ग्रन्तणत प्राय निम्न का समावेश बिया जाता है--- 

(१) सहक। री जीवन सुधार समितियाँ (छलढा ॥४ए% 50९0०(०5) 

(२) सहकारी कृषि (20 ०एथणारढ स्ापाए) 

(३) सहकारं। विपणन (९० ०एलशा२ शद्धापणाह8) 

(४) सहकारी उपभोग सामतिया (20 0एछ३४४० (0०05छशद्ध 8 ७००८६०४) 

(५) सहकारी चकबन्दी समितिया (00 5४0४९ 0३०१ ७४08 0०६ 

प्रण(१85 $००९४०५) 

(६) सहकारी उपज सुरक्षा समितिया (00 ठकृथब0ए४ 0709 श/०6णा०प 

$00६७८5) 

(७) सहकारी सिचाई समिति (20 ठृछब्राएल घाइथाणा 50/८॥०5) 

(८) सहकारो शिक्षा समितियाँ (00 0/०ए७७ए८ 60०800508! 80०/६(८७) 
गेर-साज-साल कृषि समितियों का सक्षिप्त परिचय-- 

(१) सहकारो जीवन सुर समितियां--ग्रामीर्य समाज की अज्ञानता, भाग्य 
बादितः सथा अन्य कुरीतियो का उन्पूलन करते के लिये सहकारी जीवन सुधार समितियाँ 
स्थापित की जाती हैं | इनका व्यापक उद्देश्य उत्तत एवं उचित जीवन क प्रति कृपको 
की झभिरुचि उत्पन्न करना है । ये समितिया स माजिक कुप्रथाआ, सामाजिक एवं 
व्यक्तिगत अप व्यय, अन्ध विश्वास आादि को दुर करके आत्म विश्वास एवं झात्म 
निभरता की भावना वी उत्पन करती है, जिससे कि कृपकगणा स्वास्थ्य, रक्षा, 
सकाई, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षए आदि के द्वारा अपने व्यक्तियल एवं सामाजिक जीवन 
को उनत बना सकें । 
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(२) सहकारो कृधि--ऐसे कृपक, जिनकी झूमि का श्राकार उप विभाजन 
रुव ग्रप-खडन के काररण अनाथिक हो गया हैं, सहकारी कृषि के द्वारा भूमि के श्राथिक 
श्राकार की प्रासि कर सकने है । छोटे छोटे खेतों पर कृषि के आधुनिक साधन एवं 
मज्ञीनों झादि का भ्रयोग खुविधा से नही किया जा सदता और यदि किया भी जाता 
है, तो साघनो का झपव्यय भ्रधिक होता है और उत्पादन क्म। अ्रत, एवं गाँष के 
अनेक कृपक मिलकर अपनी भूमि की सीमायें तोडकर एक कर लेते है, झौर इस प्रवार 
कृषि के हेतु उन्हे बड़े ग्राकार की भूमि मिल जाती है, जिस पर क्वूपि « प्राघुनिक 
साधनों का प्रयोग करक उत्पादन बढाया जा सकता है । सहकारी कृषि के अन्तर्गत 
कृपको का उनकी सूप में ब्यक्तियत स्वामित्व रहता है तथा अपनों भूमि के झनुपात 
में ही उन्‍हें लाभाद् प्राप्त हीता है ॥ जी कृषक खेतों पर काम्र बरत है, उन्हें वेतन 
दिया जाता है । वप के ग्रन्त में जो लाभ बचठा है, उसमे स व्यय, सुरक्षा कोप प्रादि 
की राशि निकाल कर सदस्यों म भूमि के ग्राकार के झनुपात में बाँट दिया जाता है। 
जिस प्रकार स व्यापार या व्यवसाय में सामेंदारी होती है, उसी प्रकार कृषि में यह 
साभेदारी के ही सम्रान है, जिसमे कृपको के व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित रहते है 
और वे केबल सुविधाओं के लिये ही आपस में मिलकर खेती करते हैं । 

(३) सहकारी विपशान समितियां - हपि उत्पादन के विपणन ब्ययो को पुन- 
तम बरने एवं प्रनावश्यक मध्यस्थो की सस्या को कम करने बे लिये सहकारी विपरन 
अत्यन्त आवश्यक है, जिसक द्वारा हम इृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य 
प्रदात कर सकते है । 

(४) सहकारी उपभोक्ता सम्तितिपाँ--सहवारी उपभोक्ता स्टोर थे समितियां! है, 
जिन्हे उपभोक्ता उचित गूल्य पर ग्रावश्यक वस्तुयें प्राप्त करने तथा मध्यस्थों के झापणा से 
बचने के लिये बनाते हैं। स्टोर सब सदस्यों का सामान एक साथ खरीदते है, जिससे 
उसकी थोक दामो पर सामान मिल जाता है। वस्तुओओो की कीमत कम होने के साथ 
उनकी किस्म भी श्रच्छी होतो है, फलतः स॒दस्यी को स्टोर से माल खरीदने मे प्रधिक लाभ 
होता है। इन स्टोरो का जन्म सर्व प्रथम इ गलेण्ड में हुआ | रॉकडेल क २८ जुलाहां 
ने एक ऐसे स्टोर का संगठन किया, जिसबी आश्चमंजनक सफलता से प्रेरित होकर 
चोरे घीरे बहुत में स्टोर इ गलेण्ड मे खुल गये और भ्रन्य देशो में भी यहे आन्दोलन 
फेलने लगा। इन स्टोरो के कुछ सिद्धान्त होते है, जिन्ह पालन वरना प्रत्येवः स्टोर के 
लिये आवश्यक होता है ४ प्रथम, वस्तुययें घाक दामो पर खरीद कर बाजार भावों पर 
बेची जातो है, दूसरे, बस्तु्ये नगद बेची जाती है, उधार नही, एवं तीसर, सस्‍्टीर का 
वाधिक लाभ सब सदस्यों सें उतकी खरीदारी के प्रतुपात में बॉट दिया जांता है ६ 
"मास्क फेम सऐएर आत्देत्सस की; प्रगी+-- 

भारत में स्टोर ग्रान्दीलन का श्रीगरोद्य मद्रास में हुआ । यह राज्य थ्राज भी 
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( ३ ) खरीदारी करने मे टूरदाशिता का प्रभाव , 

(४ ) सदस्यों का स्टोर के साथ वफादारन होना , 

( ५ ) उधार व्यापार करदा , 

(६ ) थोक और विक्नी मूल्यों में कम अन्तर हाता ; 

(७ ) हिसाव ठीक तरह स न रखता , 

(८ ) स्टोर के सचालन व्ययो की अधिकता , 

( £ ) निदुल्क सेवा पर अत्यधिक निभरता , एव 

(१०) खुले बाजार म बस्तुयें गरलता स मिलन लगना , 

स्टोर झान्दोलन की प्रगति के लिए यह झावश्यकः है कि इन कारणों को 

यथामप्भव दूर करके उसे कऋधिक लावप्रिय बनाने क उपाय किय जायें | इस सम्बन्ध 
मे हमारे निम्त सुझाव हैः 

( १) स्टोर से कम स कम ५,००० सदत्य बनाय जाय | 

(२) व्यापार के लिए झ्रावश्यक पूजी हिस्से बेच कर एव केन्द्रीय बंक से 
नधण लेकर इक्ट्टी की जाय । 

( ३ ) स्टारों की थोक समितियों का सगठन किया जाय । लगभग ४० शहरी 
और ग्रामोर्ा स्टोरों को एक कर्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के आधीन 
रखा जाय ! 

(४) प्रत्मेक राज्य म एक राज्यीय उपभोक्ता समिति सर्भाठत की जाय, 
जिसका ५०% ध्यय ५ वर्षों कक्ष सरकार भेले । यह समिति समस्वय 
का काम करेंगी + 

( ५ ) सहकारी विभाग उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के सगटन मे ब्रधिक 
हु्चिल । 





(६ ) ओऔौद्यागिक केख्रो सम मजदूरों क लिए चन्द की दरें बम रखी जाएं, 
जिससे बे इनका साभ उठा सके । 

(७ ) सजदूरों का माल उधार बेचा जाय, किन्तु ग्गल वेतन दिवस पर ही 
वसूल कर लिया जाय ॥ 

| ८ ) सदस्या को उपयोगिता समकाने के लिए लिखित साहित्य विवश्ति 
कया ऊाय | 

( ६ ) योग्य व्यक्ति दौकर रखे जायें $ इसमे पक्षपात नहीं होना चाहिए । 

(१७) स्टार मगर सदस्षो को भी माल बेचे, जिसमे च इसकी उपयोगिता मे 
परिचित होकर सदस्य बन जायें 4 
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प्रथम योजना म इन भण्डारा की प्रगति को विच्रप स्थान लिया गया था। 
द्वितीय एवं तृतीय योजना म भी इनके लिए सम्स्याप्रा का विशेष अध्ययन करके 
विकास कायक्रम बनान पर योर दिया गया है । गाँवा म इनके विकास पर बल दिया 
गया 2! 

(५) सहकारी चकबदी समिति--उप विभाजन एवं अप खडन के दाप का 
निवारण करन के लिए सहकारी चकक्‍बदा समितिया की स्थापना की जाता है। इनका 
विस्तृत चर्चा हप एक गत अध्याय म कर चुफ हैं । 

(६) सहकारी उपज सुरक्षा समितिया--इन समितिया का प्रधान उद्दश्य सह 
कारा ढंग पर सदस्या का उपज का जगला वस्तुग्ला और अ्रनाधिकृत यक्तिया से सुरक्षा 
करता है। इस उद्दत्य की पूर्ति का दार तार का वाढ़ लगाकर या चौक दार का 
प्रबंध करक का जाती है । 

(७) सहकारी सिंचाई समितिथा--इन समितियों का मुख्य उद् इय महकारी 
ढंग पर सिंचाई की छोटो-छाटी याजनाग्रा का सम्पन्न बरना है। 

(८) सहुकपरे एिएकए सम्थिलिएा--इनका मुख्य उहू ये ग्रामएप क्षत्रा मे शिक्षा 
सस्थाग्रा को व्यवस्था करता हाता है और इस हतु ये गयवा मर स्कुंखड वाचनालय, 
प्रो” थि लय रात्रि प्राठ्यालाय पुस्तकालय आदि का स्थापना करता है । 

(द) प्राशभिक गर-कृषि गर-साथ समितिया-- 

जसा कि इनके नाम से स्पष्ट है. य॑ समितिया टील्पिया तथा श्रसिका का 
साक्ष बे ग्रतिरिक्त अम आशिक कार्यों म सहायता प्रतान करता है । इनके झतगत 
भौद्योगिक समित्ििया ([7005७ 8 (० ०फा4॥5८७) ग्रह निर्माण समितिया (८० 
0काक। ४८ [005 प8 500 ६८5) उपभाक्ता समितिया (टज्राइणायढा5 (० 0एुलशाव 
६ ५८5) आदि का समावत्र किया जाता है। हमार दर म प्रौद्योगिक सहकारा समितिया 
का धभी परयात्त मात्रा मं विकास नही हो सका है । कुटार एवं लघु उद्यागा के विकास 
के ह॒तु इन समितिया की स्थापना करना निता/त गझ्रावत्यक्ष है। इसी प्रकार मध्यम 
दंग के लाया का गृह निर्माएं म सहायता प्रटान करत के लिए सहकारा ग्रह निर्माण 
समितियाँ स्थापित का लाती ह । ग्रह निमाण समितिया दा प्रकार का हाता ह--[ग्र) 
एक वह जो संदस्प क। मकान वनाव के लिए नर जक राय तथा सामान आटि को 
खरादन मे सहायता दती है और (व टूसरा वह जा मकान वह़ाता हैं और दाघ 
समय म प्रपना लागत का पूरा बरत क लिए अपन सदस्या स किराया वसूल करता 
हैं। सनक अतिरिक्त आवकल भ्रय प्रक्ा की सहकारो समितिया का भा निमाण हाता 
है। इनम श्रमिक ख्रिया थरितक्ना विद्याथिया चालकाझा का सहकारा समितियों 
के नाम उल्लखनीय है । बामा के काय के लिए भा सहकारी समितिया का निर्माण: 
हुमा है। ड़ 
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(२) बहुउ ज्ञीय सहकारी समितियाँ 
(#णुधएएण05९ (00 ककृष्याएट 500टा८ड) 


गत्‌ कुछ वर्षों स यह विवाद का श्रइन है कि सहकारी समितियों का स्वरूप 
एक उद्ँज्लीय हो या बहुउइ॒शीय । अभी तक जितनो भी सहकारी समित्तियाँ प्रारम्भ की 
गई है, वे प्रायः एक विशि्ट उद्देश्य का दृष्टि मे रखकर शुरू की गई है तथा उनसे कृपक 
की भ्राथिक स्थिद्ि से कोई उल्लेखनीय परिवतंन नही हुआ है | इसी कारएा झधिकाँश 
लोगा की यह धारणा है कि सम्भवत* बहु उद्दमाय समितियों द्वारा कृपको की समस्त 
समस्थाग्रा का हल हा मक | एक उद्देशोय सॉमति की दझशा म बेचारे कृपकों को! अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति क हेतु एक समिति स दूसरी समिति क द्वार खटखटाने पड्डते 
हैं । इमक अतिरिक्त कमी कभो यह भी हाता है कि उन्होंन सहकारी साख समिति के 
पैसे स जा कृषि उत्पादन किया है, उसके वेचने के लिये, उसके सन्मरुख समस्या हो, 
अथवा उसक पास पंखा तो हा किन्तु समस्या यह हो कि उत्तम बीज प्रथवा उत्तम खाद 
कहाँ स प्राप्त की जाय । यही काररा है कि आ्राजकल देदा में यह विचारघारा बडे वेग 
से प्रचलित है कि सहकारी समितियाँ एक-उद्देशीय न होकर बहु उद्देशीय हो। सद 
१६३६ को एक सभा में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारो ने यह प्रस्ताव पास विया 
था कि देश म वहु उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ खोली जानी चाहिये ॥ विश्व के कुछ 
अन्य देश भी, जँंसे--डेन्माक, जम॑नी, फिनल॑ण्ड, न्यूजीलंण्ड, स्वीडन आदि भी बहु- 
उद्ं ज्ञीय समितियों के पक्ष में हे । 

बहु उद्देशीय समित्तियाँ चे हे, जो केवल किसी एक काय को न करके झनेव 
कार्यो को करती हैं । इनका उद्दृश्य झ्पन सदस्यों को केवल साख प्रदान करना ही नही, 
चरन्‌ भनक प्रकार से उतको सहायता करना भी हाता हैं। इनका उद्देश्य हृपकोी के 
आधदधिक जीवन का सर्वौज्ञीरा विकास क्रता होता है । रिजर्व वेक के अनुसार सहवा 
रिता कृपको के लिए केवल उसी दक्ञा में लाभदायक हो सबती हैं जब वह उसके जीवन 
के प्रत्येक पहलू में सहायक हो । इसी ग्राघार पर रिजवं बेक ने बहु उद्देशीय सहकारी 
समितियों का जोरदार समर्थन किया है॥ योजना आयाग का भी यह मत टैबि 
भारत के ग्राथिक छलेवर में बहु उद्देलीय सहवारी समितियों को विशेष स्थान मिलना 
खाहिये। 
बहु-उद्दे शीय समितियों के लाभ--- 

इन समितियों से क्षपषको को निम्न लाभ प्राप्त होने की आशा है-- 


(१) ये समितियाँ कत्प वृक्ष की भाति कृपकों की समस्त समस्याञ्रों को हल 
कर देतो है एव उनके जीवन को पुनगेठित करके सुखमय बना देंतो है | 
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(२) इनकी सहांयता से ग्रामीण साहूकारी पद्धति का विनाक्ष होता जा 
रहा है। 

(३) इस समितियों में सीमित दायित्त्व होने से सभी स्थिति के व्यक्ति--गरीब, 
अमीर व मध्यम वर्गीय - इनके सदस्य वन सकते है | परिणामत" समिति की पूंजी 
बढ़ जाती है और उद्देड्यों की पूर्ति सुगम हो जाती है । 

(४) बिना पटे-लिख कृपक के आर्थिक हिलो दी सुरक्षा के लिये इन प्रभितियों 
द्वारा साख व बिपरएत मे सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 

६५) विक्लृत कार्यक्रम होन के कारण इन समितियों को हानि की भ्राशका कस 
एवं लाभ बी आशा अधिक होती है । 


(६) सामाजिक बुराइयों को दूर करके एवं प्रामीण जनता का नैतिक पुनरुत्थान 
करके गाँव का पुर्नानर्माण करन में भी इन समितियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान 
किया है । 


बहु-उद्दे शीय समितियों के दोप-- 


(१) विभिन्न काम्ती का बोभा अपने ऊपर लेने के कारण बहु उद्देशीय समितियों 
का काय बहुत जटिल हा जाता है । सम्पूरां कार्य थोड़े से प्रभावशाली व्यक्तियों के 
हाथी में बेन्द्रित हो जाता है प्रीर सहकारिता की सच्ची भावना नष्ट हो जाती है ॥ 

(२) समिति के समस्त कार्यों का ध्यौरा एक ही जगह अ्कित किया जाता है, 
जिसस क्षिमी कार्य विशेष से होने वाली क्षति का सच्चा ज्ञान नही हो पाता । 

(३) इनवा कार्य-क्ष त्र भी बहुत अधिक ध्यापक होता है , झ्तएव योग्य सचा- 
लको के प्रभाव में कभी-कभी समितियाँ झ्सफल हो जाती है । 


उपयुक्त लाभो के ही कारण हमारे देश में बम्बई, मद्रास, उत्तर श्रदेश तथा 
मध्य प्रदेश के राज्यों में बहु उददंशीय समितियों का बहुत भ्रोत्साहव दिया जा रहा है 
गत दस वर्षों में बहु-उद्दशोय समितियों ने प्रशसतीय प्रगति की है, विशेषकर उत्तर 
प्रदेश, बम्वई, बगाल ओर मध्य प्रदेश में 4 उत्तर प्रदेश मे उनकी सस्या सन्‌ १६४५ ४६ 
की ६६६२ में बढकर १६५५५६ में ४१,६६० हो गई। वम्बई में सन्‌ १६४५ ४६ 
थो २६४ सख्या सन्‌ १६५३ में बढदकर ३६६५ हो गई | सन्‌ १६५० तक मद्रास 
सरकार ने ८४०२ समितियों को बहु उ्द गीय सहकारों समितियों में परिर्वातित कर 
दिया । सन्‌ १६५१-५२ में उसने ऐसी ही और भी ३,००० समितियों का रूप बदला । 
विहार में १६४५-५६ में इनकी सख्या १०,४८३, उडीसा में ६७६, पश्चिमी बंगाल सें 
१३६६ और मध्य प्रदेश में ५,००,००० थी। उनकी सख्या सदस्य सल्या, ऋण कार्यों 
लाभ ग्रादि में भर्दाद्लीस उन्तति हुई है | 


( ६&र ) 
(३) केन्द्रीय सहकारी समितियाँ 


कद्वीय सहकारी समितियों का प्रमुख काय प्रारम्भिक समितियों का संगठन, 
निरीक्षण तथा उहे ग्राथिक महायता प्रदान करना है॥ प्राजकल इनके तौन प्रधान 
रूप है-- 

(१) सघ (एक्रणा) 7 

(२) केन्द्रीय सहकारी बक (€ल्यापयी 0० ठकुलगार८ छ4).) तथा 

(*) राज्य सहकारी बेक (5(दव८ (० ०[टाग्याएट 89॥/0 


(१) सघ--सघ तीन प्रकार के होते है--(अ) सरक्षित सध, (व) निरीक्षक 
सथ ओर (स) साहुबाश संघ ) सरक्षित सब (00थववगल्टाशाह ४ ॥0॥) बस्वई में 
है । ये सध सदस्य समितिया को केन्द्रीय बेंका द्वारा दिए जाबव बाल ऋण का सरक्षरा 
प्रदान करते है । निरीक्षक सघ, जिनका काम निरीक्षण करना होता है, मुख्यव वम्वई 
व मद्रास में हु । साहुकारा सघ (फ्गरा08 एंपाठा) का निर्माग् किसी निश्चित दीज 
में बिभित्र समितियों के सम्मिलन से हाता है 3 ऐसे सघ पजाब में हैं। ये कभी केभी 
प्रारम्भिक समितियों एवं कन्द्रीय सहकारी बेका के बीच सहयोग का कार्य भी 
करते है । 

(२) केन्द्रीप सहकारो बेंक--सऊ प्रवम सन्‌ १६१२ के महेकारी क्‍स्धिनियम के 
अतगत प्राथमिक समितिया के अतिरिक्त उनक सधों एवं केन्द्रीय वें को की स्थापना को 
वंधानिक मान्यता प्रदात की गई। इनका सुख्य कार्य प्राशम्भिक समितियों का संगठन 
करना क्तथा उह आशिक सहायता प्रदान करना है। प्रायभिक समितियों की श्राधिक सहा« 
यता के झत्िरिक्त, ये सम्रतियाँ साधारण बेक सम्बधी काय भी करती है जंस जनता 
की बचत जमा के रूप में स्दीकार करना, वित्त चैक, हुन्डी भादि का भुनाना, प्रतिभू 
तिथो का क्रय विक्रय तथा कभी कभी व्यक्तिया का अचल सम्पत्ति पर ऋण दना 
इत्यादि । द्वितीय महायुद्ध क कारगा केन्द्रीय वेका का आथिक स्थिति मर काफी सुधार 
हुआ है । मूल्या म वृद्धि के कारण, युद्ध युग म, इसक्टी कायशान प्रृजी, जमा की रादि 
तथा ऋण वो वसूली म॑ सल्तोपचनक वृद्धि हुई है। सन्‌ १६४७ ५८ म हमारे दक्ष में 
४शै८ केद्रोय बक थे जिनके सदस्यों की सख्या ३ २२,८१६ थी । इनकी कायकश्ील 
पूजजी १४७ कराड रु० थी तथा इहाव १५६ ८४७ करोड रुपये अग्रिम तथा ऋण 
के रूप म दिया था । 


(३) राज्य सहकारी बेक--प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी वेक (568९ (7० 
0ए८ाथा5८ 8305 ) उच्चतम वेक (५७८६ 827॥0 होता है ; ये कै दद्वीय सहकारी बंका 
के समाणमोघन ग्रह ((€श्ापट्ट ॥005८) के रूप में काय करते हैं। इस प्रकार राम्य 
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सहकारी बंक केन्द्रीय बेको के द्वारा प्रारस्मिक समितियों के कार्यो की प्रगति को भी 
प्रभावित करते है । देश का सहकारो आन्दोलन बहुत कुछ इन बेको पर निभेर करता 
है । यही कारण है कि सन्‌ १६१५ में मंकलगन समिति ने ऐसी उच्चतम बेको को 
स्थापना पर जोर दिया था। सन्‌ १६५७-५८ म इस प्रकार के बंको क्रो सरया २१ थी, 
जिनके सदस्यो की सख्या ३२,१८१ थी। इसकी कायशील पूंजी १०६*०७ करोड 
₹० तथा सचित कोप ८*४७ कराड रु० थी । 

(४) भ्ूमि-बन्धक बेक--मूमि-वन्वक्ू बेक कृपको की भूमि को बन्धक रखकर 
उन्हें दी्घकालीन ऋगा प्रदाद करते है । ये भी दो प्रकार के होते हैं--(झ) प्राथमिक 
भूमि बन्धक बेक और (व) केन्द्रीय भृमि वन्‍्धक बेक । सन्‌ १६५१-४२ में भारत में 
६ कैन्धीय तथा २८६ प्राथमिक भूमि बन्धक बेर्के थी | सन्‌ १६५७-५८ में केन्द्रीय भूमि- 
बन्धक बेको की सख्या बढकर १५ ही गई। इनकी सदस्य सख्या १,५१,४८३, कार्यशील 
पूजजी २५८८८ करोड़ म० थी और इन्होंने ४”६२ करोड रूपये ऋण के स्प में दिये 
थे। सन्‌ १६५७-४८ में कुल मिलाकर ३४७ प्रायमिक भूमि-बन्धक बेक थे, जिनके 
क्दस्‍्यों की सख्या ३,७५,६५० थी तथा जिन्होन २*५२ करोड रुपये का ऋण प्रदान 
किया था | इनकी कार्यशील पू जी १४ ०६ करोड रुपया थी। अ्रभी तक इन बेको का 
प्रमुख कार्य पुराव ऋणो के भुगतान क लिए ही ऋण दना रहा है। हाँ, यद्‌ कुछ समय 
से इन्होने भूमि सुधार कार्यों क लिए भी ऋण दिए हू । अन्य राज्यों की अपेक्षा मंसूर 
मद्रास तथा आ्श्रप्रदेश में भूमि वन्धक बँंकी की सख्या अधिक है । 
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प्रारम्भिक-- 

झभी हाल में प्रकाधित भारत की तृतीय पच वर्षीय योजना में योजना 
भ्रायोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनके झनसार सन्‌ १६६६ तक भारत 
अनाज में आत्मनिर्भर हो जायगा। [#ुपि उत्पादन में आात्मनिर्भरता प्राप्त करने 
के उद्देश्य मे योजना में कपि के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है|! बत्तमान 
भारतीय कृषि को मौलिक एवं सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह हैं फ्ि किन- 
किन उपायों से भूमि की उपज की मात्रा एव प्रकार में वृद्धि की जाय। इस 
समस्या के अनेक आधिक्त दर साप्ताजिक कारश ह | [आर्थिक कारणो में भूमि का 
उपविभाजन व अपछण्डन, उत्तम बीज व खाद का अभाव, सिंचाई की सम्रुचित 
सुविधाओं का अभाव, कृषि के पुराने उपकरण आदि सुख्य हैं) कृषि के उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए इन समस्याओं को सुलभाता झत्यन्त आदश्यक है तभी न्यूनतम व्यय 
पर भ्रधिकतम उपज हो सकती हैं एवं देश के झौद्योगीकरण के लिए पर्यात मात्रा सें 
प्रावश्यक कच्चा माल प्राप्त हो सकता है १ किन्तु अच्छी कृपि के कोई भो उपाय तब 
तक फलदायक नहीं द्वो सकते जब तक कृषि के लिए भूमि के यत्र तत्र बिखरे हुए 
खण्डी को क्‍ग्राथिक्र भू खण्डो में न बदल दिया जाय । 
बडे एमाने पर खेती को आवश्यकता-- 


कृपि के उत्पादन म वृद्धि करन के झा में एक सबसे बढी बाधा झनाधिक 
जोतों की विद्यमानता है ( खेत का आकार कृचि को लाभदायकता पर एक निणयात्मक 
प्रभाव रखता है । सच तो यह है कि ग्रमीण ऋरए ग्रस्तता और दोपपूर्णा दिपणन की 
समस्यामो का मूल कारण जोतो का झनायिक होता है । जब जोतें बहुत छोटो होती 
है, तो वे पर्याप्त श्राय नहीं द पाती । फल यह होता है कि किसात की ऊँची दर से 
डपाज देकर ऋण प्राप्त करने के ,लये विवश होना पड़ता है योर झ्ाय कौ अपयाप्तिता 
के हो कारण इसके चुकने का अवसर नहीं झाता | जोते वर्तमान में हो भ्रन्रधिक हो, 
ऐसी बात नहीं है, बरन्‌ पीढ़ी दर पीढी व्यतीत होने के साथ-साथ उनके बंटने और 
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बिखरते से जीतें अधिकाधिक अनाथिक होती जा रही है | कृषि उत्पादन की समस्या के 
स्थायी हल के लिये किसी न किसी रूप में बडे पैंझाने की खेती आवद्यक हो जाती है । 
ससार के विभिन्न देशों में बड़ पैमान को खेतों विभिन्र बच्चो से की जाती है, जो 
निम्नलिखित है--- 

(१) व्यक्तिगत कृपि--भारत में व्यक्तिगत कृषि ([00रत03) एणापटो 
सवसे श्रधिक सोकश्रिय है । इसके अस्तगंत कृपक अपने व्यक्तिगत सीमित साधनों के 
द्वारा कृषि का काय करता है। झ्त. कृषि की इस प्रणालों में बडे पैमाने पर इृफि के 
लाभ प्राप्त करना अमम्भव है एवं झनेक अनावश्यक आर्थिक हानियाँ होती है। इम दोष 
के निवार्णा्ं थदि अधिनियम के वल पर भ्रू खण्डों का एक्ज्रीकररा करके कृषि की 
प्राथिक इकाई निर्रारण करन को चेट्टा छी जाय, तो इसका सबसे बडा दुष्परिणाम यह 
हांगा कि छाटे छोटे किसानो की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायथगी । वे विशाल इृपि क्षेत्रों 
के बंतन भागी श्रमिक मान रह जावेंगे। भ्रतः व्यक्तिगत कृषि हमारी समस्या वा 
समुचित समाधान करने में भ्रसमर्थ है। यदि भारतीय उत्तराधिकार कादून के श्रस्तर्गत 
होने वाले भूमि के उत्तरोत्तर उपविभाजव को रोकदा है, तो हमें कूपकों के जिसी ने 
किसी प्रकार के सहयोग के झ्राघार पर कृषि को ध्यवस्था करनी ही पड़ेगी । 

(२) (ध्रृजीबदी अथवा कम्पनों के ग्राधार पर कृषि--कम्पनी के झाधार पर 
कापि (0०79०7७९ +थव7॥7४) पूंजीवादी तरीको पर निभर करती है। इस पद्धति 
मे एक संचालक सम्तिति के भ्रबवन्ध मे कृषि काय के लिए एक सम्मिलित सपठद का 
निर्मारग क्या जाती है, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित हांता है एवं प्रत्येक 
सदस्य का उस पूंजी के अनुपात में लाभ का अश्य मिलता है। इस प्रकार वो कृषि 
से बृद्धत्त कृषि क ग्राधिक्त लाभ प्रास होते है । इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य गुस्यतः 
यह होता है कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाय न वि किसानों के हित की 
रक्षा बी जाय । इस प्रकार को खेती मे वे सब श॒ण दोष विद्यमान ह जोबि एक 
पू जीवादी सगठन स हो सकते हे । भारत में भ्राजकल खाद्य समस्या वडी जदिल हो 
गइ है। इस भ्रकार की खेती के द्वारा फसलो को मात्रा में काफो बरृद्धि हां सत्ती है । 
परन्तु देश की ओर किसानो की सब बाठों को घ्यान मे रखते हुए यह न तो किसानों 
का ही भला कर सकती है और न दश का ही उपकार हो सकता है । 

(+) सरकारों कृपि---सरकारो कृषि (586 #याशाशाट्ट) के प्रन्तगत कृपक 
फार्म पर भजदरी पर कार्य करते है और फार्म पर स्वामित्व पूर्णतः सरकार वा होता है 
और प्रवन्ध भी सरकार हो करती है। रूस में सरवारी खेती के प्रयोग किये गये है ॥ भारत 
सम भी सरकारी खेली को कुछ सीमा तक स्वीवार जिया जा सबता है $ देश मे बहुत बदी 
मात्रा में ऐसी भूप्ति पडो है, जिस पर सत्ती नहीं की जा रही है, क्योंकि भूमि में 
कुछ ऐसे दाप है डिनको बहुत वडो मात्रा में रपया खर्च करके हटाया जा सकता 
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है थे: 

है | इतना रुपया एक साधारण व्यक्ति या कम्पनी नही जुटा सकती, केवल-सरकार 
ही इस बाय वो कर सकती है ॥ यहां प्रश्न उठता है कि सरकार स्वय अपनी झोर 
मे खेती कराये या कसी एजेन्ट के द्वारा । इसका कोई अन्तिम उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । हमारी सम्मति में तो सरकार को चाहिये कि वह पहले अपने ही प्रवन्ध में 
देश के बुछ भागों की भूमि के बडे-वडे खेतों में कार्य आरम्भ मरे शोर फिर यह देखे 
कि ऐसा करने से कुछ लाभ हो सकता है या नहीं! । सच तो यह है कि जब सरकार 
रेलों ज॑सी विज्ञाल सम्पसि का अपनी ओर से, बिना किसी एजन्ट के, सफ़ल 
प्रबन्ध करती है, ता यह आशा करना अनुचित नहीं होगा कि वह इस नये क्षेत्र में 
भी अवश्य सफल होगी। चूंकि भूमि और कृषि व्यवसाय राज्यों के शासन-क्ेत्र में 
है, इसलिये सरकारी ढग की खेती पर निरीक्षण उससे अधिक हो सकता है । 


(४) साप्रूहिक खेतोी--इस प्रदार की खेती (00॥९०४ए७ शिशाए?) फिलि- 
स्तीन और रूस में श्राशवयंजनक रीति से सफल हुई है। सामूहिक खेती वह खेती है 
जिसमें ब्यक्ति श्रपने साधनों को एकत्र कर एक प्रवन्ध समिति के आधीन, जिसे वे स्वय 
चुनते है, मिल जुल कर काम करने का दायित्व ग्रहए करते हें । यह्‌ प्रवस्ध समिति 
कार्म के प्रबन्ध के लिये, काय द ग्रामदनी के वितरण तथा झाधिक्य के निपटारे के 
लिये दोषी होती है। सभी कायकर्तता सदस्पो को श्रम समूहों म बाँट दिया जाता है 
और काथ का बेंटथारा इस समूहो के आर पर होता है । समूह का नैता अपने सदस्यो 
के कार्य को मात्रा व जिस्म के लिये जिम्मेदार हांता है। कार्य दिवस की इकाइयों 
(४०४ 08५ पा॥(5) के आधार पर पारिश्रमिक की गणना की जाती है श्रर्थात्‌ पारि- 
श्रमिक उस कययय के मूल्य के अनुसार होता है जोकि एक ओसत सामूहिक कृपक 
एक दिन मैं करता है । योग्यवा में अल्लर या विश्येप दिपुणाता के लिये कुछ कार्यो 
को प्रन्य कार्यों की अपेक्षा ऊंची श्रेणी की, इकाइयाँ प्रदान की जाती हू ॥ उत्पादन 
को योजना सरकार बनाती है। प्रत्येक सामूहिक फार्म को अपनी फसल वा एक 
निश्चित आ्रातुपातिक भाग सरकार वो नियत दर से बेचना पड़ता है। सामूहिव 
खेती के प्रस्तगंत बडे प॑माने पर यश्रोकरण सम्भव हो जाता है, जिससे कृषि उत्पादन 
में बडी वृद्धि की जा सकतो है । 


सरकारी खेती और सामूहिक्त खेती में एक अन्तर है। एक सरबारी फाम 
पर काम करने वाले क्सान कवल मजदूरी क्मात ह जदकि एक सामूहिक फार्म पर 
काम करने वाले किसानो को दीनक कार्य के लये मजदुरा मिलता है और फाम 
के शुद्ध न्‍्यूभ से, भी, भा, मिलला हे ५ इस, प्रदाएर रफयूत्िद स्पीी, मे पपण चष 
सुधार करने के लिये बढ़ा प्रोत्साहन रहता है। यही नही, उत्पादन क साथनों प< 


ु 
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सामूहिक स्वामि ब॒ के कारण सदस्या को फाम क प्रब घ मे भी ग्रधिक स्वत जता 
हांती है । 

यह कहा गया है कि सामूहिक खता का भारत म गलत समझा जा सकता 
है और सामाजिक आर्थिक समस्याय उपन्न हो सकती है। भारतीय दृषक्त 
डस प्रगराली स अपरिवित है । इस स्वाकार करना या न करना उस रीति पर एव 
उस एजसा पर निभर है जिसके द्वारा इस प्रचलित कया जाय । भारताय 
कृपक को भूमि के स्वामिव स बडा प्रम है ओर उसका यह प्रम सामूहिक खती क 
प्रदलन के साग म बष्द। बाघतव खनगा $ जबकि उद्याग कश्यय क्षत्रो म उत्पादन क 
साधनो के स्वामिया स उनकी वस्तु नहा छीनी जा रहा तो फिर बेचारे किसानो 
का ही झपना स्वामित्व छाडन के लिये क्‍या विवश किया जाय २ श्रत यह सुझाव 
दिया गया कि वतमभान परिस्थितिया म स मूहिंक खता भारत के लिये उपपुक्त 
हा है । 

नि्॑तदह यदि सामूहिक खती का ढ ग भारत म चल पड़ा ता भूमि पर अ्यक्ति 
गत स्वामि व का अ त कह जायगा | पर तु इसस उपादन म ग्रद्विताय वृद्धि हो जाती 
है जो किसा प्रय साधन द्वारा सम्भव नहीं है। यही नही रूप म इस प्रणाला वा 
जो सफलता प्राप्त हुई है उसक कारण अब इसक पक्ष मे शुस योग भी हा गये है जो 
पहले इस ठीक नही समभते थे । दाज्या मं जमीदारी उमूलन कानुत पास हां जात 
में सामूहिक खती के पक्षपाता ग्रब॒ यह जोर के साथ कहव लगे है ति हर प्रकार की 
यक्तिगत खती ब द कर दनी चाहिये । 

इन परिस्थितिया म हमारा मत है कि हर राज्य क हर जिल के कुछ गावा 
मे सामूहिक ढग की खेती प्रारम्भ कर दी जाये । ये गाव एमे हा जिन पर या तो 
पहल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व था यादों चार का । यदि इत प्रयोगो म सफलता 
हो तो फिर इस प्रक्वार की खती म विस्तार किया जा सकता है । 
सहकारी खेती-- 

सहकारी खता स आय उस व्यवस्था का है जिसके भ्रतगत प्रत्यवकाः किसान 
अपना भरुमि मा स्वामी बना रहता है लेक्नि कृषि सम्ब वी कार्यो को झय लोगांक 
साथ मिल कर करता है। सम्पूण खर्चे एक सम्मिलित काप ((00%शा09 000) 
मे स किये जात है श्रोर कुल आय म॒ स काट लिये जाते है । युद्ध आय विभि न क्िसाता 
मे उनकी भूमियों के अनुपाद मे बाट दा जाता है। इस पश्रक्रार जैसा कि याजना 
आयोग न भी कहा है सहकारी खेती का अथ है भूमि का एक्त्रीकरण एवं सयुत्त 
अब व | 

अप, स्फी, और  सार्मूत्तिप क्कता। 'म आरा इस पप्टट८ है -- 

(१) सामूहिक खता म भूमि का स्वामि व और भूमि की कृषि सामूद्धि 
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होती हैं। व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार “समूह क प्रति त्याय दिया जाता है। 
लेकिन, सहकारी खेतो के अ्न्तमंत, सदस्य उन भूमियों के स्वामी वने रहते है, जिन्हें 
वे एक निर्दिष्ट प्रवक्ति क तिये या सर्देव बे लिये सहकारी खेती के हतु सम्ुक्त कर 
लेते ह। 

(३) सामहिक खेती में भूमि कर प्रत्येक घारी (छणतध्) या किसी स्थान 
में बहाँ वा प्रत्येक कृषक सदस्यता प्राप्त करते का अधिवरार रखता हैं॥ उसे अलग 
नहीं रहने दिया जा सकता है। लेकिन सहकारों खेनी का ऐच्छिक संगठन है और 
किसी व्यक्ति को यह अ्रधिकार नहीं होता हिं उसे सदस्य वता ही लिया जाय । 

(३) सामूहित्र खेती के अन्तयत सरकार कृषि की सोजना बनाती है, जिस 
शक्ति एवं यत्रों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जाता है । लेकिन सहकारी खेती में सरकार 
का कोई हस्तक्षेप नही होता 3 

(४) सामूहिक खेती के अन्तगंत कार्य करत वालों को कूल शुद्ध झ्रामदनो में 
में 'कार्य दिवस! (५४०४६ ०99) के सिद्धान्तानुसार कुछ भाग दिया जाता है। लेकित 
सहवारी खेती के प्रन्त्गत सदस्य मजदूरों की ओर गैर सदस्य मजदूरों को भी प्रचलित 
दर। से मजदूरी दी जाती है। ग्रसन ताभो को प्रदान की गई भूमि मे मल्पानुमार 
बाँट दिया जाता है। 

सत्र बातों को ध्यान से रखते हुये बड़े पेमाने की खेती आरम्भ करने का सबसे 
प्रच्छा ढंग सहकारी खेती का है । इससे न तो जनता के मौलिक रोति रिवाजों 
या ग्राथिक अधिकारों पर ही कोई प्रमाव पडता है और न ध्यक्तियत्‌ सम्पत्ति में ही 
कोई परिवर्तन होता है । परन्तु उत्पादन की मात्रा में बहुत वृद्धि हा सकती है। यही 
कारण है कि ग्रनेक्त विशिप्ट समितियों न इस प्रकार को खेती को भारत में झपनाय 
जाने के लिए मत प्रभट किया है । 

महवारो कृषि निम्न दक्षाप्रों में उपयुक्त होती है :-- 

(१) जबबि किसो नई भूमि को कृषि क लिये प्रयाग स लाना हा, ता कपपों 
भूमि एक सहकारी समिति के अन्‍्तगत निर्धारित की जा सकती हैं । 

(२) जबकि वर्तमान मूमि क्िख्ी बड़े भूमि-प्ति के अधिकार महा और 
उस पर वह स्त्रय खेती नहीं करता, ता सहकारी समिति का निर्माण बर ऐसी सुमि 
सहकारो खेतो के लिये वार किराये या पट्ट पर प्राप्त की जा सकती है । 

(३) जब विद्यमान भूमि पति यह चाहते है कि वे अपनी भूमियों को सचित 
करके सहकारी-समिति के रूप में कृषि करें। 
सहकारो कृषि को विशेषतायें-- 

सहकारी खेती का निम्न विश्रेषतायें है :-- 


यें है; 
(१) भूमि घर एक इकाई के रूप में खेती को जाती है । 
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(२) भूमि के भिन्न भिन्न दुकड मिलावर एक चक कर दिय जात है, उनके 
बीच व बाघ हटा दिये जात है जिससे खता का अ्राकार बडा हा जाय। 

(३) संदस्या का भूमि पर बँयक्तिक अधिकार बना रहता है कितु ग्रपना 
छृषि करत का अ्रधिकार वे समिति को सौप देते है । खती का ढंग क्षन्तफल खांद, 
बोज, झौजार आदि के निणय का अप्रधिकार रुमिति को मिल जाता है। 

(४) समिति ही कुल उ पादत का विक्रय करेगी । 

(५) पदावार म स॑ था बिक्री धन म से प्रत्येक सदस्य को उसका भूमि झ्थवा 
श्रम के अनुपात मे मुगतान किया जाता है | 

(६) कृषि पर कडा नियत्रण होता है । 

(७) भ्रत्येक सदस्य का प्रत्येक दिवस का श्रम सम्बन्धी रिकाड रखा जाता है । 

(८) एक प्रबाघ समिति हिसाव किताब रिकाड व प्रब ध के लिय दायी 
होती है । 


सहकारी खेती के विभिन्न स्वरूप-- 
सहकारी खती के चार रूप हों सकत है -- 


(१) सहकारी उन्नत क़ती ((००कलाआरा॥6 फ़ेलाल' फशााधाश) 

(२) सहकारी सयुक्त खती (200कुल।8७४९ ॥00६ +क्षाण्याह) 

(३) सहकारी किसान खती (000एढ०80५९ पृल्याशा। प्वाजापगह) 

(४) सहकारी सामूहिव खेता ((००थबार टणॉल्‍्वाएट कगाशागह8) । 


अब इन चार प्रकार की सहकारी खती क विषय में लिखा जायगा वयाकि 
हर प्रवार की खेती के लिए बूछ भागों म समितिया बन गइ है ॥ 

(१) सहकारी उनत खेती समिति--एस्ी समिति वँयक्तिव स्वामि््‌ 
(00 छव०४) 99॥6७४०७४०७) भोर वँयत्तिक ब[युक रर ब[युव रण (॥707909) एस्थक्ाण। १. 
के सिद्धान्त पर बनाई जाती है ॥ इसका उद इय हृपि के उदच्चत ढगो का प्रचलन करना 
है । इस प्रगयली के भ्रतगत क्सिान अपनी श्रूमि का स्वय ही स्वामी बना रहता है 
ओर स्वत अ रूप से भ्रपनी भूमि पर खेती भी वरता रहता हैं। लबिन बुद्ध कार्यों 
अ.वद्च सब्रक साव--मिलक <बलवा_पढता _ है । उसे---समिति खती का सम्ब'घमपों 7 
विशेष योजना थना दत्ती है, सदस्य उसी के भनुसार कायथ वरत है । बाज और खाद 
सबवी ओर स-समिति खरीदती है आ खरीदती ग्ञोर इसी प्रकार जा उपज हाता है उस साफ 
करन व बेचन का कार्म भी रामिति करती है ताबि' मूल्य अच्छा मिल जाय । खता 
का जातना, फसले का काटना और मोना का प्रयोग मेला जुला रहता है। इसत्र 
झतिरक्त आय सब वातो म सदस्य स्वततन्न रहता है। समिति की इस सवा व बदले 
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म वह समिति को उचित क्मीझन देता है प्लोर वष के गत में उसे कुछ लाभ (व 
707926 0/९0670) प्राप्त हाता है | इस प्रकार की समितियाँ यूरोप के बहुत स देशो 


मे विशेषकर दें माक में पाई जाता है. 

(२) सहकारी सपुक्त खेतों समिति--इस समिति के झात्ग त ब्यक्तिक 
स्वामित्व क ग्धिकार का सम्मान किया जाता है लेकिन छोट छोट भू स्वामी अपनी 
भूमिया को (जों इतन कम झाकार की है कि उन पर खेती करना आर्थिक दृष्टि स 
&ा। नहीं कहा जा सकता) मिला कर एक कर लेते है ताकि सयुक्त रूप से खती 
की जा सके प्र्थात्‌ वैयक्तिक स्वामित्व कितु सयुक्त कृषि की व्यवस्था की जाती है। 
सब जाता का प्राज्नार काफी बडा हो जाता है और सारी भूमि को एक इकाई मान 
कर खती की जाता है। समिति एक कमेटी बता देवी है और एक मंन्जर नियुक्त कर देती 
है । सब सदस्या को इस संनजर के कहने के अनुसार भूमि पर काम करना होता है $ 
भ्रध्येक सदस्प का उसके दंनिक श्रम क बदले में मजदूरी दी जाती है। यह सब होते 


हुये भी ना इज अपनी जोत का स्वामी बनी रहता है, जिसका प्रमाण उस ला' भार 
बे भुगतान्‌ स मिलता है हवा वह अपनी भूमि के मूल्य के गनुपात सम प्राप्त करता है। 
जा उपज सयुक्त प्रयत्ना द्वारा भूमि से प्राप्त होती है उसे वेचकर भर झामदती में 
स खर्चा निकालकर जा बचता है वह समिति सदस्यों में बाट देती है । खर्चे में भूमि 
का लगान सदस्यो को मजदूरी, प्रव'धघक का वेतन और सुरक्षित कीप में रखी जाते 
वाला रकम सम्मिलित होती है । समिति के मुख्य काय निम्न होते है--फंसल की 
माजना बनाना, खता सम्व'घी प्रावश्यक वस्तुओं की सयुक्त खरीद, खती की उपज 
बा सयुक्त विज्यय, भूमि खुघार के लिए भूमि, फपलो एवं श्रय सम्पत्ति की जमानत 
पर करण प्राप्त करना । सदस्यो के साथ यह समभौता होता है कि अल्ग हान पर 
वे अपनी भूमि पर किये गये सुधार का खर्चा लौटा देंगे। 

(३) सहकारो किसान खेतों समति-ऐसी समिति के अन्तग्त्त स्वामित्व 
तो सामूहिक होता है लकिन कृषि काय व्यक्ति गद ग्राधार पर किया जाता है । समिति 
सरकार स या कसी वड जमीदार स भूमि या तो बिना लग्रान के या बहुत लम्बा 
झवधि क लिए पट्ट पर ल लेती है ॥ फिर इस्र भूमि क कितन ही छोरे- 
करके जाता की कुछ सख्या बनता देती है और प्रत्येक जोत को श्रपत किसी सदस्य 
क पट्ट पर दती है जा इध समिति का लगानदार कहलाता है | सम्पूण भूमि उस 
योजना के झनुदार जाती और वाई जाती है जो समिति बना दतो है लक्नि याजना 
किस प्रकार कार्यावित वी जाय, यह प्रत्येक सदस्य को इच्छा पर छाड दिया जाता 
है । यर्चाप सीर्मात्ति प्रस्थेक सदस्थ को भावश्यकृतानुमार ऋण, बोज, खाद और बहु- 
मू-य हृषि औजार दव तथा सदस्या की उपज मण्डो में बेचन का दायित्व अपन ऊपर 
खती है तथापि सदस्य की इच्छा है कि वह इन सुविधाओं का लाभ उठाये या नहीं । 
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बे अपना फ़्सते खा करन और वचन म पूरा स्वत क ॥ 4येक जगानदार 
सत्म्य अधथना जोग के जिय निधारित जगाने अठ्य कर्क उस ॒ प्रकार समिति 
जमीटार का स्थान ले लता है और जो लाम प्राप्त होता है धह सब खर्चा निकात 
कर सचित कांप म कुछ निश्चित रकम डालपर सदस्था म॑ उस पनुपात म बार 
लिया जाता है जिसम व लगान दते है ॥ 


(४) सहकारो सामूहिक खेतों समिति -इस प्रशाली के भ तंगत भूमि 
का स्वासि व एवं कृषि कायथ सच्चालन दोना ही सामूहिवा आधार पर हशत है। इस 
प्रकार का समिति के पास भी भूमि या ता बिना जगान के हाती है था लम्दे पट्ट 
पर हाती है । सम्पूणा भूमि पर वह सुक्त खती कराती 27284 जिसमु.सव सतस्य मिल 
कर कास करत है और इस काम के बहते में उनको वतन लिया जाता है । 
बप क झाल मे ताभ सालूस किय जाते हे शौर मजदूरी प्रद्घ सम्बाधा ब्यपव 
सचित काप म जमा की जान वाली रक्र्म निकात कर जो लाभ बचता है _वहद प्र-यक 
सदस्य को उसका कुल मजटूरा के ग्रतुपात म वाट _ दिया... जाता है। इस प्रकार को 
समिति का सबस बड़ा लाभ यह है कि बड़ पमान पर खती करन के कारण उ पाटन 
मर महीना का प्रयाग भलाभाति किया जा सकता है ५ इस दया मे फास के मजदूर 
न ता ध्यक्तिगत स्वामी रहन है और न यक्तियत काय कर्ता [वा6 तल धाए ४ तए2॥__ 
छाल 707 ॥00004] ०फटा8/065) 4 


भारत में सहेकारों खेती का सबसे उपयुक्त रूप-- 4 

सरँया कमेटी बी रिपाट के अनुसार सहकारी सोमूहिंक खती या सहकारी 
किसात खती समिति का संगठन तव किया जा सकता है जबकि समिति क पास भूमि 
हा। ग्रत यह उस दया मे सबसे अधिक उपयुक्त है जबकि सुधार कर या ग्र्य कसा 
प्रवार स भूमि प्राप्त की गई है । जसे--झ रणाथिया रिटायड मनिको या भूमिहीन 
मजदूरा को बचान के टैतु । सरकार को चाहिए कि वह क्ृपि थत्रा के लिए या छृषि 
कार्यों क लिए पूंजीगत व्यया म सहायता करे । 


सहकारी उतत खती समितियाँ न्यापक पैसान पर सगठित की जानी चाहिए । 
राज्य इह निम्न सहायता दे सकता है--(अ्र) निपुणा स्टाफ (झा) इ्मारत 
स्थायी सुघार और कीमती हृषि यज्रा के लिए दीधकालोन कऋ्रसा (इ) पद्म एव 
साज सामान के लिए मध्यकातीन ऋण । 


सहकारा सयुक्त खता समितिया की स्थापना करवा भारत मे सभा जगहा 
पर उचित न होगा । सरकार को चाहिए कि वह इन समितिया के संगठन मंग्राट 
आँयक सहायता रवताकल सहायता परामचदाता मेनजर व अभय निप्र कम 
चारियां का सहायता हकर प्र रक बन सकता है ३ सरकार वो उाहिए कि समिति 


( हृण्हे 


के प्रारम्भिक वर्षो के खर्चे स्व छुकाये । केन्द्रीय सहकारी बेक अपने काय क्षेत्र में 
श्राने वाली सयुक्त खेती समिति का रूघु एवं मध्यकालीन ऋत्प दें और दीघंकालोत 
ऋग्ग भूमि बधक बेकों या सरकार द्वारा दिये जाये । 


सहकारो खेती के लाभ-- 


यदि भारत म सहत्तारी खती को अपनाया जाय, तो इसके अनक आथिक और 
सामाजिव लाभ होग जबकि सामूहिक खेती के कोई दोप इसमें नहीं ह।ये लाभ 
निम्नलिलित हैः-- 


(१) किसान उत्पादन बढ़ान म स्रम्थ.होगे और साथ ही कार्य के पयय भी कम 
हा जायेंगे, वयोकि काद्ित प्रबन्ध व विकेन्द्रित नियत्रण के लाभ उसे प्राप्त हो जाते 
है, बह कृषि विशेषज्ञों की सवाझों वा प्रयोग कर सकता है, खेती की उत्तम टेकनीक 
प्रहणा कर सकता है, कच्चा माल खरीदने मे मितब्ययिता हो जाती है, फ्सल का 
विपंगान सुविधापूर्वक क्रिया जा सकता है, कोमती क्रपि सज्ञीनों तथा साज सामान का 
प्रयाग हा। सकता है । 

(२) सहकारी खेती हषकों म एक साम्राजिक चेतना और सुरक्षा की भावना और सुरक्षा की भावना 
विकसित करेगी, उनके आंदास सम्बन्धी दक्माड्रों में सुधार हो जायगा, काम करने की 
दशशायें अच्छी हा जायगी, काम के घण्टे कम हो जायेगे, मनोरजन के लिए अधिक 
समय मिल सकेगा, चिरित्मा, शिक्षा एवं अन्य सुविधाये भी उत्तम स्तर पर प्राप्त 
हो सकेंगी ॥ श्रम का पुरुस्कार भी बढ जायगा, क्योकि सहकारी विधि के अस्तगंत 
प्रत्येक सदस्प खेती में प्रत्यक्ष रुचि लेत लगता है। लालच, स्दार्थ झ्रादि सामाजिय 
प्रवृत्तियाँ मन्द पड़ जाती है ॥ 


(३) उवत लाभ न केवल किसानो को, * जोकि सहकारी खेती में भाग लेंगे 
बरन्‌ संस्धूण समाज को ही मिलेंगे। उत्पादन बढ़ने से ग्राभीण कायकर्त्ताओो का 
जीवन स्तर भी ऊँचा हो जायगा, सदस्यों मे जनतम्त्रीय भावना विकसित होगी, 
भूमि रहित नवपुवक मजदूरों को भी भूमि पर बसने का झवसर भिलेगा । 


(४) समुक्त सहकारी समितियों के सगठन से कृपक और सुरक्तार के मध्य 
म्बन्ध्‌ की .. स्थापना .हो_ सकेगी । सहकारी क्ृपि समितियों के द्वारा सरेंकार 
घिक व्यापक पँसाने पर अपने विभिन्न अनुसस्धानों के परिणामों का सक्रिय प्रदर्शन 
चर सकेगी, वयोंकि उसके अपने प्रदक्नन फार्मों की सख्या अभी कम है। ग्राकस्मिक 
सकक्‍ट के समय सरकार अपती कृषि नीतियों को (जैसे फसल उत्पादन, गल्ला वसूली 
झादि के सम्बन्ध में) सरलता से कार्यान्वित बर सकेगी ६ सहकारी कृषि समितियों 
के द्वारा सरकार को कृषि सम्बन्धी आक़ई़े स्ग्रह करने में भी सहायता सिलेगी। 
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किया है कि दश में सटकारी खेती को प्र/त्साहन दिया जाए । साथ ही भूस्वामित्त 
की अधिकतम सीमा निर्धारित करते का भी निर्देश दिया गया है। अधिकतम सीमा 
निर्धारित करद के फ्तस्वरूप सरकार जो भूमि हस्तगत करेंगी, उस भूमिहीनों में 
वितरित नहीं दिया जायेगा, बरिकर भूमिहीनों की सहकारी समितिया बनाई जायेगी 
और यह अतिरिक्त भूमि इन समितियों को खेती करते के लिये दी जायेगी | पहल नो 
सहकारी कृषि सम्वत्वा प्रस्ताय पर अधिवशन मे ही बहुत जारो से बहस हुई थी । 
उसब बाद संसद मं तथा खखद के बाहर विभिन्न सभा सम्मलनों म इस पर बाद 
वियाद चलता झा रहा है। यह क्रितना विवादास्पद विषय बना है उसका अनुमान 
इस बात से ही लगा लिया जा सकता है कि राजाजी, श्रोशुझ्ली, श्री रगा जेस 
व्यक्तियों न भी प्रस्तावित सहकारी कृषि की आलोचना की है । लेकिन सरकार इसको 
कार्पानिवित करते के लिये कृत मकल्प है व्योक इसे वह देश में सामाजिक तथा आवधिक 
क्रान्ति का झनिवाये भ्रग मानती है । 


सहकारी हृपि के प्रश्न पर विचार करते सप्रय हेमे सबसे पहले यह विचार 
करना चाहिये कि विसानो के सामने क्या कठिताइयाँ है ओर कृषि व्यवस्था) के सम्बन्ध 
में हमारे मुख्य लक्ष्य बया हैं। कृषि समस्याग्रों का सक्षेप से इस प्रकार वर्णन किया 
जा सबता है --(१) भश्रूमि की कसी तथा विखरे हुए खेत, (२) ग्क्न तथा चारे की 
अपरयोप्तता, (३) अल्प झ्ाय, (४) पर्याप्त तथा कम ब्याज वाले क्रण की व्यवस्था 
का प्रभाव, (५) जमीन के मुझावले जन सरूुया की भारी बहुतायत, (६) गाँवों मे 
उद्योग धधो को कमी, (७) सिंचाई, अच्छे बीजो तथा खाद की उन्नत व्यवस्था का 
प्रभाव, (८) पशुप्नो की हीन दशा, (६) बुनियादी शिक्षा का प्रभाव, (१०) सुधारों 
तथा परिवतन के प्रति श्राशकराश्ञील मतोबृत्ति लथा किसी हृद तक प्रतिरोध की 
भावना । 
विचारछीय विपय तो यह है कि इन समस्याओं का समाधान वत हो और 
हुपक राटट्र के आधिक विकास का अग कंसे बने । जय हम भूमि सुधारों तथा कृषि 
नीधि की चर्चा करे तो हम इन महत्वपूणा उहं स्या को सतत हृष्टि म 2० चुहिए -- 
(१) बिसान की आशिक तथा, सास्कूतिक उम्नति हो, (२) खाद्य झुव्॒तन मे इतनी 
डृद्धि हा कि देश आत्मतिभर बन जाए तथा (हे ) बह लोकतम्त्रीय पद्धति अक्षुण्ण बनी 
रहे जिममें व्यक्ति तथा समाज के हिनो का साथ-साथ निर्वाह हे सक । े 
जो लोग बिना सोचे विदारे एक दम सापूहिद कृषि के गीत गाने लगते है 
उन्हे यह नही भूलना चौहियेक्ति सावियत संघ में सा्मोहक ब्वौध का प्रयोग सक्‍्त 
नहीं रहा | जब पहले क्सानों से जमीन दछीनेकर उन्हें हि मजदूरो के रूप में 
/ परिशणित किया गया तो उन्होंने प्रबल विरोध क्षिया था झौर इस प्रतिरोध से बहुतो 
“था सफाया हुआ्ला। १६३० में सोवियत सरकार की अपनी गलती का अनुमव हुझा 
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हांगा । इस पर सामूहिक कृषि फार्मो को श्रधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित बरने के 
हतु कुछ रियायतें दो गई । उनम से एक उल्लखनीय है भर वह यह है वि प्रत्येक 
किसान परिवार अपना एक 'डद्यान भुमि खड रख सकता था। लेकिन सामूहित 
कृषि फार्मों के परिणाम तब भी झआाशाप्रद न रह॥ फलतः १६४६-५० में पि 
नगरा की योजना चली। वह भी कुछ दिनो बाद त्याग दी गई | अत किसानोंवा 
प्रोत्याहित करत के लिए उनके द्वारा उत्पादित वस्तुयो को मूल्य वृद्धि की गई तथा 
कृषि मम्बन्धी कर घटाये गये । इस प्रकार ३५ वर्षों के इतन बड़े परीक्षण का वह 
परिणाम्र न निकला जिसवी कि आशा वी गई थी। चोन ते 'कम्यूनो' के प्रयोग ने रूप 
म रूग से भी झागे जो कदम बढाया है, उसके बारे में भी निष्पक्ष विशेषज्ञ प्राशावादी 
नहीं साखूस देते। उनका कहना है कि चीन के अप्नोत्पादद वे' मुकावले जापान में 
अ्रन्नोत्पादन वा अनुपाल अधिक है । बात यह है कि उसने वैज्ञानिक साधनों वा भ्रधि- 
काधिक उपयोग क्या है। 


सहबारी खेती का प्रयोग देश में सफल हो सकेगा, इस बारे में घकाये उठाई 
जा रही ह। 
सहकारी खेती के प्रस्ताव के विरोध मे-- 

राजाजी का कहना है, 'साम्यवादी देशों को छोड़कर जहाँ व्यक्तिगत स्वत त्ता| 
का ग्रभाव है और लोगों से जबदंस्ती काम कराया जाता है. कही भी सहकारी खेती 
वा प्रयोग नहीं किया गया । सहकारी खेती बिना बल प्रयोग के सभव नहीं होगी। 
लोग खुशी से मजदूर बनने के लिये राजी नहीं होगे और किसान तो श्ौर भी कम। 
हमारे देश में सहकारी खेती भयकर रूप से विफ्ल होगी ।_जो पश्चायतो द्वारा खेती 
कराने की बात करते है उन्हे मद्रास के उस प्रयोग का अध्ययन बर सेना चाहिये 
जवकि छोटे जगल पचायतो के सधुद कर दिये गये थे । 

मुन्णी जी को भी सहकारी खेती में जोर जबदं॑स्ती वी आ्राशवाा है| उन्होंत 
सहकारी खेती के विरुद्ध ये आापत्तियाँ प्रस्तुत की है :--(१) हेसारे पास कापी स्गघा 
या प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है। इस समय जा ग्रधिकाँयश सहकारी समितियाँ है, उनरा 
काम केवल कज देना है उनको पैसा बेंकों से मिलता है। साधनों के रूप में सदस्यों 
का योग तो मुहिकिल से दखवाँ हिस्सा भी नहीं होता। सूमिहीन श्रमिकों को बुशत 
क्साता के रूप में नहीं बदला जा सकेगा । (२) सहकारों सती का प्रयोग भाख 
में कही भी सफल नहीं हुम। मद्रास, पजाव-और झन्यत जहाँ भी वह क्या गया 
अन्त में उठे छोड देना प-। क्सिान को अपनी मूमिस बेहद मोह होता है ग्रौर 
बढ़े रऊ्े ,सहवाड़ी खेती में, शामिल करते के लिए रजम्तट नहों रागा । /्‌ ),दुतिए 
में सहकारी खेती से कही भी उत्पादन नहीं बढ । जापान और इजरायल में जहर 
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उल्तादन बढा है, किन्तु उसका श्रेय व्यक्तिगत खेती का है । क्सिन लाभ की झाशा 
में काम करता है। सदरारी समितियाँ किसानो को खाद, अच्छे बोज, प्रन्न को 
सुरक्षित-रखने श्रोर विक्वाने में मदद दे सकती ह। युगोस्लाबिया में बल प्रयोग 
द्वारा सहकारी खेती जारी कौ गई तो उत्पादन १५-२० प्रतिश्मत घट गया । हमारे 
देश में वर्तमान खेती की व्यवस्था हजारों वर्षों श्र चलीआ रही है । पारिवारिक 
इकाई ही इसके लिए सर्वोत्तम होगी। 

श्री रबुवीरमहाय (का-उ. प्र ) ने कहा कि देश के सहकारी झान्दोलन 
से एक गन्दी "दु” आती है क्योकि अ्धिक्रारियों का सहकारी सस्थाओं से निकट 
सम्पक है। श्री वाजपेयी न कहा कि कुछ लोग कहत हु कि सहकारी खेती का उद्ृश्य 
उत्पादन बढ़ाना है भौर कुछ लोग कह है कि साम्यवादियों क बढ़ते हुए प्रभाव को 
कम करने के लिए है । इसमें उत्पादन ता बढ़ नहो सकता । बहिद गाँव में अव्पवस्था 
भौर नोकरश्ञाही बढेगी। भ्रगर झाप सहकारी खेती में शामिल करने के लिए जबर- 
दस्ती नहीं करेंगे तो किसान सहकारी खेती में घामिल नहीं होगे । आप सहकारी खेती 
3 ज्यादा प्राथिक सहायता देंगे श्रौर निजी खेती को नहीं । बिना दबाव के सहकारी 
खेतों की स्थापना न कसी दद्य भ हुई है और न यहा होगी । 

श्री रधुनाथसिह ने कहा कि जापानी खेती बडे बढ खता के लिए उपयुक्त 
नहीं है | इस व्यवस्था से छोटे लेतो में ही हम अधिक उत्पादन कर सकने है। आपने 
छाटे खेतों को मिलाकर बडे लेतो में परिश्ित किये जाने का सुझाव रखा । कुछ सदस्यों 
ने यह भी कहा बताया जाता है कि अतिरिक्त भूमि के लिए जाने की बात वहन से 
पूर्व हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारे पास किलनो अतिरिन् भूमि है जिस हम 
बॉँटेंगे । यह जानकारी नहीं रहने से इस बात की पूरी ग्राथका है कि जिनके पास 
भूमि है वे भूमि की उपयोगिता पर कम खर्च कर सक्रते है और उसका उत्पादन पर 
बुरा प्रभाव पड सकता है । झ्रत, इन मामलों में सरकार को जल्दी करनी चाहिए 
ताहि भूमि को समस्या हल करते हुए उत्पादन में भी कभी न होने पाए 

हमारी भारत सरकार शव राज्य सरकार बार-बार यह जोर द रही है कि 
सहकारिता के आधार पर कृषि होनी चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है किन्तु हमारे 
दश की स्थिति के अनुकूल सहकारिता क्सि श्रकार की हो इसका कोई ठीक-टठीक ढाचा 
उनके दिमाग में नहों मालुम होता। नतीजा यह हो रहा है कि आजकल जितनी 
सहकारी समितियाँ बनी हुई है उनका लाभ केवल पढ़े-लिखे लोग ही उठाते है 
भोर उनमें प्रधिक्तर भाई-भतीजावाद का वोलबाला रहता है। वे प्रायः एक ही 
परिवार के सदस्य होते हैं जिससे अनपढ़ किसानों को क्षोई लाभ नहों होता । झ्ाज- 
कल जितनी कृषि सहकारो समितियाँ हैं तथा बन रही ह वे ऐसे लोगो को है जिनके 
पास सेकडो एकड जमीन है, जो सौलग लगने पर उनके कब्जे से निकलने वालो है, 
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सफ़्लता प्राप्त की है उनसे भी हम वुछ सीख सकते ह और सारी दुनिया इस सिद्धान्त 
को तमलीम कर चुत है कि सहकारिता के जरिए ही अनाज का उत्पादन और 
लागो वा रहन सहन ऊंचा हो सत्ता है । 

प्रधानमंत्री ले बहा जि जो जोग सहकारिता के उसूल का विरोध कर रहे 
है, वे उम वग मे सम्बन्ध रखते है जिसे अ्रपत निहित स्वार्यों की ठेस लगने का खतरा 
है। इन लोगो ने अपने दिमाग को ऐसी कोठरी में बन्द वर रखा है जहाँ न हवा 
आती है, न घुष । शायद ही कोई समझदार आदमी ऐसा मिलेगा जो सहकारिता 
के तरीक का विरोध करता हो, यहाँ तक कि पू जीवादी देख भी सहकारिता को 
मानते हैं । ग्राखिर हम णही तो चाहते है कि किसान अपनी अपनी जमीने रखें, लेक्नि 
खेती मिल कर करें झौर पंदावार का उसी हिसाव से बॉट ले । यह ठीक है कि इसमें 
बुछ सोजे हुए प्रादमियों की आवश्यकता है। पुराने ढग बी सहवारी समितियां यहाँ 
काम नहीं दे सकती, क्योकि उनमें अफस रज्ञाही का वॉलवाला है । ग्राजकल हिन्दुस्तान 
में खेती का कोई तरीका अच्छा नही है, सिवाय इसके वि हम सहकारिता के उसूल 
को उसमे लागू करें। इसलिए सहकारिता आज का युग धर्म है। क्रो नेहरू ने 
सहकारिता का भारत वी सपुक्त परिवार प्रणाली के साध मुकावला किया है । उन्होने 
यहा कि बहुधा एक सपुर् परिवार मे भाईयों का किमी सम्पत्ति पर प्रथक रूप से 
स्वामित्व वा अधिकार होता है, परन्तु उसके बावज्ुद परिवार के सभी सदस्यों के 
लाभाथ सम्पत्ति की व्यवस्था सपुल' रूप स हाती है $ उन्होंने कहा--सहकारी कृषि भी 
इसी प्रकार व्यक्ति गत स्वामित्व को नही हृटाती और न हो किसान को उसकी भुमि से 
वचित करती हूँ, बन्वि भूमि की बहतर ध्यवस्था होने बी सभावना बहाती है | 

तेहरूनी ने अपने भाषग में कुछ नई बातें कही । एक यह कि कुछ लोग कहते 
हैं कि सहकारिता में व्यमिल होते के लिए किसानों पर दबाव डाला जायगा। उन्होंने 
बहा कि जब तक वतमान संविधान लागू रहेगा तब तक इस तरह का भय निराधार 
है । हाँ, यदि संविधान बदल गया तो में नहीं कह सकता | लेक्नि यह एक दम गलत 
बात होगो वि शक किसान गाँव में सहकान्ता के निर्माण में बराघक बने और उसे 
बर्दास्त जिया जाए । दूसरी नई दात इन्हान यह बताई वि लोग बहते 
हैं ति कया किसान जब सहकारिता में झामिल हो जायेंगे तद व अपने खतोवे 
मालिक बने रहगे। उन्हाने कहा कि से यह नहीं कह सकता कि अधुक किसान अपने 
ही खेत का सालिक बना ही रहगा, इस बदलती हुई दुनियां में स्वामित्व का प्॒र्थ भी 
बदल रहा है । झाचाय विनोवा मावे कहते है र जमीन झा स्वामित्व समाप्त कर 
देना चाहिए | सहकारी खेती में यह कहना सभव नहीं हैं कि अग्रुक किसान अपने ही 
खेत का मालिक बना रहेगा। हाँ, वह सहकारिता सम जित्तने हिस्से का मालिक पहले 
रहेगा उतने का मालिक दाद में भो बना रहेगा | उनके कहने का श्र्थ यह था कि 
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यति एक हजार एक की सहकार। खता म अम्रुक किसान को ५ एकड भूमि है ता वह 
५ एकड़ का हिस्सेटार बता रहगा लकिन जिस ५ एक्ड का वह पहल मालिक था 
उसी भूमि का साजिक सम्भवत वह नहीं रह सकगा । तीसरी नई बात उ'होन यह 
बताई कि सहक्नारा खना रऊ हामिल होन वालों को यानी सहकारी खती को सरकार 
जितनी अधिक सहायता दगी उतनी सहायता निजी किसान को नहीं दी जाएगी; 
नहरू जो ने कहा वि सरकार इस वात मर भवभाव करेगी । चौथी नई बात उहान 
यहू बताइ कि सहकारी खती व सामल म एसा दृष्टिकोण झ्पनाना चाहिए कि उसम 
परिस्थितिया के अनुसार हरफर किया जा सके । उदाहरण क लिए गेहू वाल क्षेत्रों की 
स्थिति चावल के क्षेत्रा से भिन होती है । 

नहरू जी न बताया रक गावो को गरीबा दूर वरन क लिये दो माग है एक 
है महकारी खती सौर दूसरा है कि खता पर काम करन वाल लांग उद्य गा म जाय । 
यहटि आप बेससाल स्थिति से परिवतन करन के लिये कम नही उठते है तो गरोबो 
दूर नहीं हा सकता उ होन कहा कि सहकारो खेती का उद्दृश्य गरीबी दूर करना 
गौर उत्पाटन बढ़ाना है । यदि हम कार्द एसा कदम उठाते है जिससे सक़्मण काल 
मे नशे झ्रल म जातर उ पादन कम होता है तो वह गलत कदम होगा । सहकारी 
खता निस्सदह अ्रच्छा कदम है लकिन कुछ स्थानों पर इसका पहत परीक्षण किया 
हाए यह हानिकारक बटठम हाया इसके परिणाम भपकर हो सकते है । लेविन कल 
हा सहयारी सती प्रारम्भ करना यवहारिक क्तम नहों होगा क्‍्योंत्रि इसक लिये 
लोगा भ वाताबरगा तयार करत की आवश्यत्रत्ा है। उहोन कहा कि सहकारिता 
मनुप्य के सभी कार्यों वे लिए लाभदायक है | हाँ कला के क्षत्र म यह बात लागू नही 
होनी चाहिये | उ होत कहा कि वदिक युग और झ्ाज के युग मं बहुत फब है। शआ्राज 
आबाटी अधिक और भूमि कप है * 

ना सनारायणा न सहवारी कृषि के लाभ बताते हुए कहा किमेड खम कर 
लिये जात से हा ५० लाख एक्ड पत्तिरिक्त मूमि खेती के लिय उपलब्ध हो जाएगी। 
इसक ग्रल्मावा इसम श्रम और पू जी का अधिक युवितयुकत उपयोग हा सकेगा । उहोन 
कहा कि सहकारिता के क्षत्र म काम करत वालो को सहकारी कृषि के ये लाभ 
किसानों वा बतात चहिए जिसस व सहकारी कृषि को एक विश्वास के साथ 
अपनाय इस भावता से नहा कि उन पर कोई चीज योपी जा रही है । 

नहसूज) न वहा कि हम कृषि के क्ष त्र स महान प्रगति बरनत की आवश्यकत्य 
है वेयावि कृषि वित्रास के बिता ओऔद्योगिक प्रगति रुक जायगी । यह टोक है कि 
देश को समस्याप्रा क जिए उद्योगीवरणा आवश्यक है॥ विज्ञान शोर टबनानाजा के 
बिना तट प्रगति नहीं कर सकता कितु दशा का उद्योगप्करझ भी ल्थिर एपि प्रथ 
“थवस्था पर निभर करता है 


( शह१ ) 


प्रघान मत्रा न कहा कि भारत म प्रति एकड उपातन विष्व से सबसे कम है ) 
इस बटाकर दुगुता क्या जाना चाहिय | यह तभी समव है यदि हम हृषि का बच्चा 
निक पद्धति भपताएं जैसी कि झाय विदयो म अपनाई जाता है। प्रधानमत्रा न कहा 
कि दग म जा विभिन् भूमि भ्रथाएं चालू था व उत्पादन म वाघक थो। झत स्वततता 
प्राप्ति क बाद सव प्रथम भूमि व्यवस्था का ब्रातिकारी रूप ल्या गया । जमीदारा 
समाप्य कर दी गई परन्तु ऋब भी इस लिया मं झर क्वाय शाप था उसी कबारस 
नागपुर काग्रस क निणाय है । नहरूजी न कहा कि इस प्रकार के भूमि सुधार प्रथ दा 
म भा किय गए है। म्‌ साम्यदादा दवा का बात नहा कहता क्‍्याकि उनका विचार 
प्रक्रिया क प्राघार भिन्न है। जापान म जा साम्यवादी दद्य नहा है भूमि सधार क्य 
मए तथा भूमि की झधिकतम मात्रा निश्चित का गई । अत यह नहां साचना चाहिय 
कि इन सब बाता का किहा सिद्धान्ता मे सम्बघ है । यह तो विश्य मे सवशच्न प्रस्तुत 
समायापग्रों क समाधान का छुक उपाय है ॥ 


सहकारिता का सिद्धात आजकल सभा बाता सम झावन्‍यक है । यह दखना 
होगा कि सरकारिता का स्वरूप बडा हो या छोटा । नागपुर काग्रस म॑ सहकारों खता 
जारा करन के लिय बल प्रयाग का कहा जिक्त वहा है। नहरूजा न नर्त टिल्लाबी 
सावजनिक सभा मे बोचत हुए कण है कि यह कास लागा को स्वच्छा से होगा। 
जीणा को महंकारी खती के फायट समभाये जायेंगे और व समकचूक कर हा इस 
प्रणग मे च्ामिल हाग। नागपुर प्रस्तावम तो यह भा कापना का सर्े है कि 
सहकारी समिति मे शामिल हान बाला किसान झतना भ्रुमि का सालिक बना 


रहेगा । उस अ्रपनां भूमि और काम के हिंसाव से जमाने का उपज स हिस्सा 
मिलगा १ 


नापपुर प्रस्ताव मे सपुक्त सहवारा कृषि का परिकल्पना णुक ग्राततिम प्रणाला 
के रूप म की गई थी। तान वप की ग्रवधि लक टमारा मुख्य काय सवा सहकार 
समितियां का निर्माग्ग हाना चाहिए । समुक्त सहकारी कृषि करा धनिष्ठ सम्बाध मंददा 
सहूकारा समितियों को सफतता स॒ हैं जा कि लागा मे दहातो जावन के झ्नतक 
क्षत्रा म सहयाग का स्वभाव एवं हीतिक्ाण पता कर दरी। तव सयुक्ता सहता।ा 


केथि का उ्पाटन प्रक्रियासम भा सतक्रारिता के प्रसार के रूप मे चालू किया 
जाएगा | 


खाक्त सभा न नागपुर प्रस्ताद का उक्ते अग स्वाकार कर लिया हे ॥ उप 
याजना मत्रा न बवाया है कि सरकार न यह तय कर तिया है क्रि प्रयकत्त सवा 


सहहारी समठत का ४ दघ तक प्रति वध ६००) दपतर संचालन ध्यय के लिए 
गा ल्यि जायगा । 


( है ) 
सहकारी खेती कंसे सफल हो ?# 


आ्राज हमारे ग्रामीण समाज वी जी स्थिति है उसम ग्रभी सहकारिता की 
भावत्रा बहुत कम है। एक टूसरे क प्रति महनतीलता नही है | झ्रापस म भंगड बहुत 
हू । जा सहकारी समितिया श्रभी गावो म चालू है उनका कस भी ठीक नहीं चल 
रहा है। समितियां के चुताव मे कगड हात है । चुनाव हो जान के बाद भी बराबर 
पार्दीबा दया चलता रहता है । एसी स्थिति सर याद इसका कोइ उपाय नहीं जिया 
गया ता सहऊारिता के द्वारा खती जैसा काय सफत होना असम्भव है । कही एसा न 
हा कि आपस की पार्टीवादी तथा वैमतस्य के कारण सहकारी सती मे उत्पादन झौर 
(दर जपएु * 

आजकल गावा की सहकारी समितिया म सरकारी प्रधिकारियों का हस्तक्षेप है 
श्रीर एक तरह से जो क्षीण्य काप्त चल रहा है वह सरकारी भ्रधिकारियों के बेल बुते पर 
ही घ॒ल रहा है। सरकारी हस्तक्षप म एपते हो काम चल सबता है, इससे ग्रधिक क्षमता 
उसम नहीं ग्रा सकता । इसी स ग्राज माय है वि सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होता 
चाहिए । हमारे प्रधान मन्त्री भो यहो चाहते हैं । 

हम कोई व्यवेस्था एमी लानी होगी कि जिसस सहकारी समितियों स पार्टी 
वें दी चतत रहते पर भी उनका काम आये वढता जाए और उससे रुकांबट ने हो | एव 
थार काम जम जान का जरूरत है फिर ता जब अभ्रुमि के उत्पादत मे बढातरी हो 
जायेगी तथा सहकारी खती क साथ ही साथ दूसरे सहायक उद्योग ये भी पुछ खड़ 
हो जायगे भ्ौर इतके द्वारा गाव वाला का राजगार मिल जाएगा तब तो पग्रामीणा वा 
स्वय उसका मीठा फल ग्रनुभव हान लगेगा | उनकी झ्राय बढ़ जाएगी ।क्म्त से कम 
बह वाफी स्याया हा जाएगा । मजदूरी वा पसा उनको नियम स बरावर उपलब्ध हान 
लगेगा । 

जिस प्रकार ब्यावसाथितर अम्प्तिया म व्यवस्था वा बम ठुछ सचालका 
(डायरेवटरा) के हाथ मे रहता है उसी खरे मिलती जुतता काई व्यवस्था सहकारी 
समितियां मे भी जानी हागी ताकि सभा साभीदारा का व्यवस्था के रोजमर्रा क कामा 
म हस्तक्षप न रह ॥ 
चुने गांवों से प्रचार-- 


सहकारी खती का सफलता क लिए परहता आवश्यक कदम ता यह है वि 
प्रारम्भ म प्रत्यक क्षत्र में हम बुछ गांवा का चुन नें $ य गाँव एस हा चाहिए वि 
बहा झ्रभी तत सहकारिता तथा पचायत वा काम सवस अच्छा चल रहा हां तथा 
पार्टीवाजी सधप तथा वैम्रतस्थ सबने कम हो । इन चुन हुए गाँवा में पहत खूब ब्रच्छा 





+ थी दृष्णचद्ध हिझुस्तान जून है६ई४० 


( ११३ ) 


तरह से सहकारी खेतों का प्रचार क्रिया जाए ताकि गांवों का प्रत्येक व्यक्ति सहकारी 
खती का क्‍या रूप होगा तथा उसस उसे क्या लाभ होगा, यह समझ जाए झोर यह 
भी वह जावे जाए कि उसके पास जो जमीन झाज है वह सहकारी खेती होने पर उसी 
बी मिल्वियत रहगी । उसे यह समझा देना जरूरी है कि सामेदारी का मतलब है विः 
सब जभीनों की झुताई, ब्रुवाई, नलाई झादि का काम एक व्यवस्था के द्वारा 
संचालित होने लगे ५ झिसकी जितनो निजी जपीन होगी अथवा डिसका जिसना खेतों 
व। सामान हल, दंत झादि होगे, उन सबका मूल्याकत एवं निश्चित सिद्धान्त के 
भ्राघार पर कर लिया जाएगा और इस प्रकार प्रत्येक के हिस्से की जो धनराशि 
होगी वह उसकी पूजी के रूए में सहकारी समिति के हिसाव में भकित हो जाएगी। 
इस पू'जी के ग्रतिरिक्त जो नकद रुपया वह अपने हिस्से के रूप में देगा वह भी 
उसके हिसाव में सम्मिलित हो जाएगा। इस प्रकार किसी की जितनी भी पूजी सह 
कारी खेती को समिति के हिसाव में निक्लेगी वह व्यक्ति का पावना समिति पर रहेगा । 
उद्योग धन्धों को जरूरत--- 

पह भी आवश्यव है कि प्रत्पेक साक्रीदार को इस बात का ऋाइशमन प्राप्त हो 
कि सहकारी खेती के चालू हा जान पर सहकारी समिति के लिए यह झनिवाय होगा कि 
वह किसान को उसकी योग्यता के अनुसार काम दे तथा उस वाम के हिसाब स उसे 
मजदूरी का पैसा नियमित रूप से भ्रदा बरे । सम्भव है कि सहकारी खेती की व्यवस्था 
चालू ही जाने पर सब साकरीदारों को खेती में काम न मिल सके। उसके लिए फालतू 
व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के जिए साँव में काई झोर उद्योग धन्धा चालू 
करना पड़ेगा । 

बिता चुने हुए गाँवों में इन बातो का प्रचार करने पर यदि यह लगे कि वहाँ 
क प्रधिकाँश व्यक्ति सहकारी खेती की उपादेयता को अनुभव बरन लगे है श्लौर उसम 
सम्मिलित हाने को तंयार है तो उन्हीं गावों में सहकारी खेती पहले चालू की जाए। 
सता सहकार समितिया की जो योजना अभी पहले चानू बी जा रही है ग्रोर जिस 
पर झागामी तीन वर्षों में पूरा बल दिया जाएगा, उससे भी पता लग सकेगा वि कौन- 
बोल से गाँवों में सहद्वारिता को अधिय स अधिक भावना घर कर गई है। सेवा सह- 
वार समितियों के द्वारा क्सिना को खती के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध की 
जाएगी । किसानो को इन सस्दाग्ो क द्वारा अच्छा बोज, साद छत्ती के औजार तथा 
तवादी दी जाएगी १ इन समितियों में शिसान ही सदस्य ह|स और वे स्वयं ही उनका 
संचालन बरेंग। सहारिता का मूल मत्र यही है कि क्सिान ग्रपनी सहायता के लिए 
किमी दूसरे के प्रति न ताक, बल्कि थे स्वावलम्वी बनें, मिल-जुलवर अपनी मदद स्वय 
बरें। भपनी-प्रपदी पूछी मिला-जुलाकर उसके द्वारा एक दूसरे को ध्रावश्यक सहायता 
अदान बरें। यह सहो है कि उनकी अपनी पूझो मिला-जुलाकर भी ग्रभी उतकी 

द 


६ इृश४ ) 


सहायता के लिए पर्याप्त नहीं होगा ॥ प्रारम्भ म इसक लिए सरकार उनको झावश्यक 
पू जी ऋण वः' रुप मं देगी | परतु उदृट्य सता यही रहेगा कि किसान स्वय ग्रपन 
परो पर खत हो । 


दनिक काय-- 

सहकारी समितियों मं काई एसा व्यवस्था हानी चाहिए कि जिसस प्रबंध का 
दव्िक काय कोई एक “यक्ति बिना दूसरा के कसा हस्तक्षेप वे अपनो योग्यता के 
अनुसार सचानित करता रह । यह संचालक अवन्य ही साभीदारों द्वारा ही छुता 
जाएगा | परतु एक बार चुन जान पर उस बुछ निवारित समय ग्रथवा त्तीन या चार 
व के लिए बिना ह॒स्तक्षप के काय सचानन का झवसर प्राप्त रहगा।। >सवी सहायता 
के लिए एक रिशित व्यक्ति बदनभोगी सनजर क रूप म भी रखना आवश्यक होगा। 
इस भनजर की योग्यता सरकार समय समय पर निर्धारित कर सकगी ग्ोर ग्रावल्यकता 
हुई तो सरकार एम योग्य व्यक्तियों की सूची तथार फरंगी भौर समितियां के जिए 
प्रनिवाय हागा कि व उसी सूची म स हा नियुक्ति नर । इन मनजरों # वतन क्रम 
याग्यता प्रादि बासों क लिए उचित नियम होगे। 


साभदारी का समितियाँ गाव गाँव म स्थ पित हा भौर ठास नीच पर उनका 
निर्माण हो इसके लिये श्रावश्यक है कि कुछ योग्य व्यक्ति उह स्थापित करत का 
भार झपत ऊपर ल । 7स्ते व्यक्तियों की कमा नटी है । एसी समिति को हृढ होने के 
लिए बम से कम तीत चार वप की अ्रवधि श्रावश्यक हागी। टस अवधि के प्र”र उस्ती 
योग्य ब्यक्ति पर इसके सचालद का भार रहना चाहिये कि जिसने उसका रागठत क्या 
है और उस उस काय क लिय पर्याप्त वेतन मिलना चाहिये। कानून मे उसकी 
झचित भध्यवस्था रहनी चाहिये | कोई योग्य व्यक्ति समिति को स्थापित करे उसका 
सगठन मुकम्मिल कर और फिर भ्रचलित इर्पा-द्रप व कारण दूसरे साभीदार पार्टीबदी 
स्‌ प्रपना बहुमत करके उस निकाल बाहर क्र इससे सस्था बी नाव तंथा उसका 
संगठन हंड नहा हो सकता और न आग उसया काय सचखत ही सुचाह रूप से हो 
सकता है । एक निर्धारित ग्रवधि तक उस काय करत का अवसर मिलना चाहिए। 
इसक दूसरी ओर यह भी प्रावरयक' है कि यटि कार्ट सचालऊ स्वार्थी वेईमान अयोग्य 
तथा अनुधयुत्त सिद्ध हो तो उप हटाए जात की भी कानून में व्यवस्था हानो चाहिय | 
एसा न होन से वह अपन रखाथ याधन मे ही रत रहगा ओर समिति वर्वाल हो 
जायगी | इसक लिये उस झपना सफाई दन का पूरा अवसर उपलध रहूवा चाहिये । 
एसी यय्रस्था हाना चाहिये कि उस साथ परा याथ हा तथा हलव ही का वह 
रिफ्राएए न, कक, ५ टन, रत यत्य, करिसिय सह बायून य असर फियम समार 
ज़यबग। 


(६ ११५ ) 


सहकारी कृषि हे सम्बन्ध मे द्तेमान स्थिति-- 
र८ मां सन्‌ १६५६ को लोक सभा ने एक गेर-सरकारी प्रस्ताव स्वोकार 
किया, जिसके झनुसार सेवा-सहवारितामो का सगठन किया जायगा, जोबि देश में 
सहकारी फृषि के प्रवलते के लिये उपछुक्त वातावरण निर्माण करेंगी । भारत सरकार ने 
जून ११ को एक समिति का गठन किया है जोकि उन लोगो को, जो देश में स्वेच्छा से 
सपुक्त छुषि समितियों स्थापित करने का निश्चय करते है, वित्तीय, टैक्दीकल एवं प्रन्य 
सुविधायें प्रदान करने के हेतु एक कार्यक्रम त॑यार करने में सहायता देगी । इस समिति 
की रिपोट १५ फ़रवरी सन्‌ १६६० की ग्रकाशित हुई थी। रिपीर्ट सें यह सिफारिश 
की गई है कि अत्येक जिले के लिये एक ग्रग्रयामी योजना (9700 एा०|८८४) के हिसाइ 
से ३२० योजनायें चुने हुये ब्चॉको में भगले चार वर्षों के सदर चलाई जरयें । उसकी 
सम्मति में भन्यप्त दृधको को विसी सहकारी समिति में सम्मिलित होने पर दिवशञ 
करना ऐक्छिरुता के भाधारभूत मिद्धात्त के विरुद्ध है तथा व्यावहारिक दृष्टि से भी यह 
चाध्दनीय नहीं है । निम्त तालिका में विभिन्न राज्यों में सहकारो समितियों का वितरण 
दिखाया गया है-- 
सहकारी कृषि समितियों [ ३० जून १६५८ 9 
! सांमातिया का बायशील बॉस्तयों भाम का क्षत्रफल 
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अध्याय ८ 
भूमिरहित कृपकी' की समस्याएं व भूदान आन्दोलन 
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भूमिरहित कृषकों को समस्या का महत्व-- 


मूमिरहित इृषक ([.870]055 [.90०७४९८४) से हमारा ग्राशय गाँव में काम 
करने वाले उन व्यक्तियों से है, जोकि कृषि के धत्घे में मजदूरी पर काम करते है 
और जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती शोर यदि होती भी है तो इतनी कम 
कि उससे उसका तथा उसके परिवार के सदस्यों बए पालन-पोषण नहीं हो सकता ॥ 
हमारी ग्राम्य जनता का एक बहुत बडा भाग ऐसे कृषि श्रमिकों कय ही है, जँसा कि 
ववेसने महोदय ((2०८४039) ने एक बार कहां चा--गरीव क्सिन, गरीब राजा, 
गरीब देश '--यह क्यन भ्रन्य देशों के सम्बन्ध में मल्ले हो सत्य न हो, किन्तु जहाँ तक 
भारत वा मभ्वस्थ है, यह क्यन- मत्य प्रतीत होता है । जिम देश के छृषक स्वप ही 
गरीब द्वी, वहां दूसरो के खेतों पर कास करऊे श्रयशती जीविका चलाने वाले कृपको 
को क्या स्थिति हो सकती है इसका अनुमान लगाना सरल काम नहीं है। इन मुमि- 
रहित क्ूपि श्रमिकों को दिन में दो वार भर पेट भोजन नही मिल पाता और ने पहनते 
के लिए पर्याप्त वस्त॒ ही मिलते है । सामाजिक सुविधायें क्या द्वोती है, इनका उन्हें 
ज्ञान तक नही है। समाजवादी श्रय॑-व्यवस्था (5009॥5७० 2३७७४) के इस युग में 
इन श्रमिकों के रहते के लिए घर, दवाइयों की मुफ्त सहायता, स्युनतम मजदूरी 
इन्यादि का महत्व ्रौद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाचे श्रमिकों से किसी प्रकार भी 
कम नहीं होता चाहिए किन्तु बड़े दुःख को बात है कि हमारे देश के सदतन्त्र होने तक 
इसी दशा जो सुछारने का प्रयत्क न तो ब्रिटिश सरकार ने ही किया घोर न अन्य 
समाज सुधारकों, राजनैतिक कार्यकर्ताप्रों तथा खोज करने वाले ब्यक्तियों ने हो इस 
और ध्यान दिया । 

प्राज से कुछ वर्ष पूर्व तक भारत की श्रर्थ व्यवस्था में मजदूर” घदद का ग्रथ॑ 


सर्देव सगश्ति उद्योगों सें काम करने वाले श्रम-जीवियो सें ही सममा जाता था । 


( शरद ) 


मारत सरकार भां झोद्योगिर श्रमिका की समस्याप्रा पर विश्यप ध्यान दती थी तथा 
हरि श्रमिक वी समस्याझो को उपक्ता वी जाती थी। परिणशामत दश्श मढछृषि 
श्रमिका वी स्थिति बहुत हो दयनीय हो गई । द्रषि खुधार समिति (#हाशागा 
एल गगा5$ 0०ग्राणा८८) के झनुसार, 'हृपि विकास को किसा भी याजना में भूमि 
रहित कृषका वी समस्या पर समुचित ध्यात न दना, दघ्य वी कृषि व्यवस्था की एवं 
दद नाव समस्या की उपशा करना होगा । आज जबकि दक्श मे ग्रम्न सक्ट है, दश वा 
विभाजन हो जान के बारगा खाद्य पदार्थोंको हृष्टि स भारत को स्थिति और भी 
खराब हो गई है तथा परसन एवं कपास जँस ग्रावश्यक झ्रौद्यागिक क्ण्चे माल का भी 
दश्श मे टाटा ह, तब हमें प्रपनी कृषि एवं कृषि श्रमिक्रों की दशा मे ग्लाभूल परिवतत 
करने हागे। यदि हमन प्रपत क्रपि ब्यवसाय में छा तिक्षारा परिवतन किए और प्रपत 
भारतीय वृपक को पुरात द्ग मे ग्रवज्ञानिक सेती बरने दी, तो त हम प्रपना बढ़ती हुई 
जन सख्या का जीवन निर्ताह कर सकेंग्रे और न अपने घन्धा की उन्नत कर सत्गे। 
श्राज जिस श्रवस्था मं हमारा कृषि श्रमिक रहा है, उस झवस्था म रहकर वह 
कभी भी वैज्ञानिक कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हा सकता । मार्वीय नीति झौद 
श्रायित्ष हिंद दानों ह। हृष्टिकाशा खे हमारे कृषि श्रमिकों बो समस्या बहुत 
महा्वपूगा है । 
कृषि श्रसिकों की सहया-- 

भारत में कृषि श्रमिकों की सख्या का झनुमान समय समय पर लगाया गया है। 
राध्ीय याजना समिति (२. # (0,.) क॑ विवरण म प्राफेसर रगा ने भारत में कृषि 
अभिको की सह््या १० करोड बताई थी । यह तत्कालोन जत-सच्या के भ्राचार पर 
द्श की कुल जन सख्या का २ ५०५ भाग थी। सन्‌ !६५१ वी जन गराना के ग्रनुसार 
गाँव में रहने बाली २६ करोड ५० लाख जनता मे से २४ करोड ० लाख «्यनि 
बवल कृषि म तंगे हुए थे। कृषि म लगे हुए इन व्यनिया का १८% भाग सती करन 
वाले मजदूर एव उन पर ग्राध्रित ब्यन्तियो का था । 


कृषि श्षमिकों ढ़ सम्बंध म कृषि क्षम जाँच सम्रिति ते अपनी रिपाट म कुछ 
विश्वसनीय प्राँकड प्रक्रा्चित किए हे । कन्द्रीय श्रम सचिवालय द्वारा दृपि श्रसित्रों क 
सम्बध मे की गई जाँच त्तीन भाग्रा म श्रत्राशित की गई है | उनकी वुदुम्ब सम्बन्धी 
प्राथिक स्थिति तथा रोजगार प्रादि के विषय म जा जाच ती गई है, वह नमूने के 
ग्राघार पर ही की गई है क्‍याकि समस्त दश के कृषि श्रमिका की पूरा पूरी जाँच 
करना अत्यन्त कठिन है। नमून की जाँच ८१२ गाँवों में रहन बाते क्वल १ ०३,५४८ 
परिवारों की है । इन शाँवा में ७६ ०८९६ परिवार कृषि पर निभर है ग्लौर ३०४४ 





(६ (१६ ) 


कृषि श्रमिकों के परिवार है। इपि श्रमिकों के परिवारों का आधा भाग, अर्थात्‌ 
१५४"२% ऐसा है, जिनके पास स्वय की छुछ हृषि योग्य भूमि है, और घेष १५*२%५ 
परिवार भूमि रहित इृषि श्रमिक है । अन्य झब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे 
दश के याँवो में रहने वाले परिवारों की सख्या लगभग ५८० लाख है, जिनमें से 
१७६ लाख परिवार गृपि श्रमिकों के हे। दक्य में पाये जाने वाले इृषि श्रमिक्रों का देश 
की फृपद जनता से अनुपात भिन्न भिन क्षेत्रों मे एकसा नहीं है । निम्नलिखित ग्राँकडी 
से यह भलरी प्रकार स्पष्ट हो जाता है -- 
ग्रामोरा जन-सैस्या में कृषि श्रमिकों का स्थान 








प ७५ | भ्रम हीन मर्ज 
प्रतिशत 

उनतर प्रदर्श शड३ भ्र्न्छ ए डइइ 
पझासाम १००७ ६१७ ० 
बिहार जह्ह २५६ १४ ओे 
उडीमा ४३.० र३ा८ श्र 
पदिचमी बंगाल रहे८ !' १०४५ - १३१३ 
मद्रास । अरे ० रपा३ २४७ 
केरल | ३६५ रण्प १८७ 
बस्वई २०*४ ६६ १०८ 
अध्य प्रदेश | इ०८१ ] श्ा& २५२ 
प्रजाव १०११ |. श्ध् घ्ञ 
कस प्र | 

मम्मूएं भारत |. रेण४ |. १५२ |. टृशन२ 








कृषि श्रमिकों की सख्यां में निरन्तर वृद्धि हो रहो है । सर्द श्री वाडिया द 
मर्चेन्ट बे अनुसार देश में मुमिहीन श्रमिकों की सख्या सन्‌ १८८१ में केवल ७५ लाख 
थी । यही सख्या बढ़कर सन्‌ १६२१ में २१५ लाख और सन्‌ १६३१ में ३३० लाख हो 
गई ।* सन्‌ १६५१ की जन गयना के भनुसार कृषि श्रमिक्तों की सल्या ४६० लाख 
थी । हृषि श्रम जाँच समिति के झनुसार देश की सम्पूरा ग्रामीण जनन्सस्या का 
३०-४०, भाग कृषि थमिको का है। इृपि थ्रमिक्तो वी सूख्या में इस निरन्तर वृद्धि के 
अनेक वा रण है, जंस इृथि पर जन सख्या का अत्यधिक बोझ, ग्रोद्योगिक विकास की 
धीमी गति, दुट्धीर-उद्यागों की ग्रवनति, ग्रामीण कण ग्रम्तता कृषि श्रमिकों में 
गतिशीलता वा ग्रभाव, इत्यादि । 


# देखिये 000 8८०7०ग़ाल [यत्तीत्या$ 8५. खबताब जात कैद्रलाआाप, 
99९८ 365. 


( २० ) 


कृषि अ्मिकी के भद-- 

कृषि मजदूरों का निम्नलिखत वर्गों में विभक्त क्या जा सत्ता है+ (१) 
खता पर काम करन वाल ज॑से---हल चलान वात तिचाई करन वाल, निशाइ एब 
खन खोदन वाले, फसलल काटन बाले इग्यादि | (२) साधारण मजदूर, जैसे--कु ग्रा 
खोदन वाल खत के आस पास पत्थर या मिट्टा की बाढ लगान बाल पत्थर खोदन 
शव छान वाल इत्यादि | (३) निपुण भजदर जैस--सुनार राज लुहार, इत्यादि) 
इनक ग्रतिरिक्त बुध व्यक्ति एम भी हाते है कि जितक पास अपनी स्वय की भूमि कम 
हाता है और व उस भूमि पर पूरा रूप मे निभर नहा रह सकते भरत अपन जीवन 
निर्वाह के लिए दूसरे किसानों वे खतो पर कभी बा मिलद बाले छोट माट काम 
करन के लिये ज्ञाता पड़ता है। पिछले वर्षो में यह दखा गया है कि कृषि श्रमिकों की 
सख्या में प्रति बंप बडी तेजी से वृद्धि होती जा रही है जा हमारे दक्ष की एक महान्‌ 
बेजारी की समस्या को और भी जटिल बसान में सहायक हो रही है । 


क्रषि श्रमिक जाच श्रमितिं के अनुसार दश के कुल कृषि श्रमिकों मं 5४१९५ 
आकरिमिक तथा १५% श्रासजित श्रमिक (५03०४९० 89007८:४) थ । कृषि श्रमिक्रो 
में से कुछ क पास भोडो भूमि होतो हे तथा कुछ क पास बिल्कुल भूमि नहीं होती । 
जिनके पास बिलकुल भूमि नही होती उहे भ्रूमिरहिल श्रमिक ([.800255 ).80007) 
कहते हू । कृषि श्रम जाच समिति की खोज के ग्नुमार भारत क बुल ग्रामीण 
परिवार का ३० ४९५ भाग कृषि श्रमिका काथा जिनमें १४ २९ के पास कुछ 
भूमि थी तथा १४ २% मूमिहीन श्रमिक ये ॥ 


भारतोय कृषि-श्रमिको को समसस्‍्याएँ 


भारतीय कृषि श्रमिका को झनके समस्थाग्रों का साम्तना करवा पडता है, 
जिनमें स प्रमुख निम्नलिखित ह +- 


(१) सजदूरी की दरें एबं उसे चुकाने को विधिया-- हमारे दपि श्रमिका को 
इतनी क्रम नदूरी मिलती है विवेन तो भर पट भोजन ही कर पात है और त 
पर्याष्त बस्र ही धारण कर सकते है । कृषि श्रमिक का भजदूरा न केवल तवद बरनसू 
अनाज कपड़ा तथा अन्य सुविधाझ्ना क रूप सम भी छुक़ान की प्रथा हमार दश में 
अचलित है। विभिन् स्पातो में इन प्रधान्ना की विभिजता क कारएा भजदूरा को नकद 
रुपया में झावना अत्यात कठिन है। हृपि श्रमित्र जाँच समिति के अनुसार सद्‌ १६४० 
५९१ में प्रति कृषि श्रमिक परिवार की औसत वाषिक श्राय ४८७ 6० तथा औसत 
प्रत्थ्््यिन्ि वापिक आय बेवल १०४ रूपय थी, जबकि उस्ची वष एक औसत 
भारतीय दैये वाधिक आय २६३ रु० थी। इन ऑक्डा से स्पष्ट है कि हमारे दशा के 


€ हर! ) 


कृपिश्रसिको को मजदूरों क्तिनी कमर है। नोदे दो हुई तालिका से कृषि तथा 
झीद्योगिक श्रमिक्ने की प्रति व्यक्ति औसत श्राय का तुलतात्मक ढंग से झतुमान 
लगाया जा सकता है-- 


प्रति-व्यक्ति वाधिक आय 


(६ रुपयों में ) 

ःि कृषि श्रमिक का आय 

राज्य कृषि-शमिकत 82023 ओद्यागिक अ्रमिको के 

६0220 प्रतिशन में 
। 
पश्चिमी बाल १६० श्द्छ भर 
विद्वार ११६ |. ३३ ३६ 
मध्यप्रदेश झ७..... २६२ । 

उडीसा ७६ १४५ शैर 
पजाब श्र१ २१६ ५ 
वम्बई हक बे६८ रे 





(३) काम के घटे--काम के घटे भिन भिन्न स्थान, कहते तथा फ्सलो के लिये 
एक से नही है। इत लागो के काम के घण्टे औद्योगिक्त श्रमिकों को भाति निश्चित 
नहीं | साधारणतः मजदूर सूर्थ उगने पर खेतों पर जाते है भौर वेवल दापहर के 
समय रोटी खाने प्रौर थोडा झाराम करने के एक दो धण्टे को छोड़कर सब्या हाते तक 
काम करने रहते है। हृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है वि जिन 
खेलों में अधिक काम रहता है उन दितो काम के घण्टे और भी प्रसिक दट जाते है १ 

(३) कृषि श्रमिशों को मौसमो बेंकारी--हृपि श्रमिस्दी को झ्राथित्त स्थिति 
कमजोर बनाने में उनका वर्ष भर लगातार काम न मिलना भी एक कारए है | 
केवल खेती के दिनो में, जब्च मजदूरों की मांग अधिक रहतीं है, श्रधिक्त लोगो को 
मजदूरी मिल जातो है, बिन्तु वह भी लगातार नही, बीच बीच में छोडकर । यद्दि वर्ष 
भर के वेकारी के दितों को जोडा जाय, दा क्दाचित €० से १८० दिन हा सकते है ॥ 
इन दिनो ये लोग या तो फालतू बेठे रहते है श्रथवा काम की तलाश में दर दर ठोकरें 
खाते है । 

(४) कृषि श्रमिकों के सक्नन को दह्ा-नवयाकि कृषि मजदूरों को स्वय पृमि 

नहों होती, परत विरले ही ऐसे है, जिनके पास कु मूमि का ठुकड़ा हो जिस पर वे 
अपना मकान बना कं, प्रतः उन्हें या त्तो मुमिप्रतियों की या गाँव की सम्धाग्रो के 
स्वामित्व वी मूसि पर उनकी स्वीकृति लेकर मकाल या क्रापडियां बना कर रहना 


६ १२२ ) 


पडता है। व॑ रहत को भोपडिया बहुत हो छोटी होती है । 5० झार० के७ मुकर्जी 
मे भी इतऊे रहन के स्थानों के सम्बंध मे लिखा हे कि ये कोपडियाँ केवल एसे स्थान 
में है जहां कि मजदूर केवल ग्रपनी टागे लम्बी करके रात को सो सकता है श्रोर प्रवर 
उदाहरण एसे है जहा एक ही भापडी म श्नक व्यक्तिया के सोन से प्रापस प्र पर्दा 
न हान के बारणा मर्यारा भी समाप्त हो जाती है। टण्ड के मोमम म एक ही कमरे में 
स्त्री और परुप युवत्त एवं वृद्ध ग्रौर कभो-कभो जानवर तथा बकरे साथ साथ ठु से 
रहते है । ईन मकाना में युद्ध हवा लथा प्रकाय झात के लिये खिडक्यो का पता नहीं 
दीदात तथा झ्रागन शीत के कारण गौले व्यक्ति बुखार से पीडित और बच्चो की 
त'दुष्ग्ती इतनी खराब रहती है कि मृयु का डर बना ही रहता है | घर के प्रास पास 
गादगी के कारगा माछरो इयालि का जार भा कमर नहीं रहता । 


(५) कृषि श्रमिकों को दाप्तता--हमारें दश के बुद्ध भागा मे कृपि श्रमिका की 
स्थिति उनकी भ्रयधिक गराबा के कारण दासो जसी हा गई है। दास व प्रथा उन 
स्थाया मे अधिक पाई जाता है जहा निम्न एवं हलित वग के लागो की प्रधिकता हो । 
बम्बई रा यम दुबला तथा कुला कहलात वाल एमे लोग है जिनम से अनव 
परिवार कई पीटिया से अपन स्वामी क यहाँ दासा की तरह नीरस जीवन व्यतीत कर 
रहू है ।इनकों खान के लिए भोजन व पहिनन क लिए वस्न मालिकों कोओर से 
मिलता है। मद्रास राज्य क दक्षिणी पर्चिमा भाग के इभहोवांस वचिस्मस 
प्रलेधा तथा होलिया इयादि का स्थिति भा दांसों के समान है । 

(६) कृषि श्रसिकों की ऋण प्रस्तता-श्रमिका का पर्याप्त मजदूरी तथा 
लगातार काय न मिलन नै कारण इहें अपनी यूवतम आ्रावश्यक्षताझा की सतुष्दि के 
लिए ऋण लेटा पइता है जिसमे ये सदव के लिए महाजन के चश्ुल म फस जाते है । 
कृपि-भ्रस्तिक अ्धिकाशत अ्रपनी व्यक्तिगत स्वतत्तता व गिरवी रखकर ही ऋणा प्राप्त 
करते है. कृषि श्रम जाच समिति की खोज के अनुसार कुल १७६ लाख कृपि-श्रमिव 
वरिदारों म सं 3८ लाख परिवार ऋण्प के बोझ से ग्रसित थ ॥ ग्रौसत ऋण की सांठा 
प्रति परिवार १०५ रू० थीं । ग्रत यह कहा जा सकता है कि सन्‌ १६५० ५६१ भ॑ क्रि 
नेमिको पर ८० करोड रुपये के लगभग ऋण था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कृषि 
जाच समिति क इस ग्रनुमान से हमारे कृषि श्रमिका का वास्तविर स्थिति का पता 
नहीं लग सकता बयाकि वास्तविकता तो यह है कि चायह हा कोर्ट एमसा कृषि तमितव 
परिवार होगा जा ऋण्प बे बोक से मुक्त हो । 


बढ़ते हुए भूययों को समस्या-- 


अुल्या की वतमान वृद्धि का नी हसारे द्रधि श्रसित्रों की दा पर बहुते दरा 
प्रभाव पड़ा है। मय के अनृपान में मजहरी मे बहन के बारंग इसको आथिव 


( (२३ ) 


अटिनाई और भी भयकर हो गई है। इनमें सगठन का भी बडा ग्रभाव है, झ्त किसो 
प्रबार की सुविधा प्राप्त करने म भी इसको बडी कठिनाई होती है ३ बीमारी, बुढ़ापे 
तथा प्रन्य परिस्थितियों मे इन्ह बचाने वे लिए सामाजिक सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था 
नही है । इस वग की समस्या को सुलभाये बिना भारत की ग्रामीण व्यवस्था की 
नींव सुहढ नहीं हो सकती । 
क्ृषि-श्रमिकों को होनावस्था के काररा 
भआरनतीय श्पि श्रमिक्रा की हीन दक्षा क प्रमुख कारए निम्नलिखित है -- 

(१) जन सरया को वृद्धि एद भूमि का उप विभाजन--हँमारे देश म जन- 
सच्या बड़ी तीघ्रगति से बढ रहा है ओर इसक परिशाम स्वस्थ कृषयो वी भू सम्प्ति 
का उप विभ!जन भी बढ़ता जा रहा है। जात छाटी छाटी हान के कारण झनाथिक 
हाती जा रही हैं। छोरे आकार के खतो मं कृषि काय था असाभकर हो जाता है । 
फ्लत कृषत, का निर्वाह क्दल अपना भूमि सही नहीं हा पाता प्रौर उन्हे 
बिवध होवर कम मजदूरी पर काम यरना पडता है। 

उबर कुटीर उद्योग्रो की अवनति--भारत म अग्नजी राज्य क प्रारम्भ से हमारे 
कुद्वीर उद्योगो का विनाश होत लगा। कुटीर तथा कूषि के श्र य सहायक उद्योग्-घन्धों 
के पतन वे कारण अनेक क्यरीगर देकर हो गये तथा उन्‍्ह विवश हाकर केवल कृपि 
बाय वरना पढड़ा। ग्रत क्‍पषि श्रमिको वी सख्या में वृद्धि हो गई, जिसमें इन्हे कम 
मजदूरी पर काम करन के जिए विवज्ञ होता पड़ा । 

(३) ऋण का भार--जंसा कि हम पीछे सकक्‍त कर चुके हैं, हमारे दे से 
कूषि श्रमिकों की भ्रामदनो इतनो कम है कि उन्हें प्रपनी न्यूबतम झावश्यकताओं की 
सनुष्टि क लिए ऋणा लता पडता है। वे ऋग्प में जन्मते, ऋग्य में पलते एवं ऋण ग्रस्त 
ही मर जाते हैं । कमर मजदूरी क कारण व समय पर प्रपत ऋशों का नहीं चुका पाते 
एवं विवध होकर प्रस्त में उन्हे अपनी सम्पत्ति बेचनी पड़ती है । कभी कभी ता ऋग्ग 
नेन के लिए इन्ह प्रपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को भी गिरवो रखना पड़ता है जिससे 
वे महाजनों के दास वी तरह हा जाते है । इस प्रक्नार क्ज के बोझ से भी ऋरा ग्रस्त 
मजदूरों वी प्रारथिक बेब्रारी बदती जा रही है । 

(४) साल भर काम का ने मिलना-- हमारे दशश में कृषि श्रमिकों को कम 
मजदूरी पर भी साल भर काम नहीं सिल पराता। वे वप के अधिकांश भाग में बेकार 
ही रहते है। शृषि श्रम जाँच समिति वी खोज के अनुसार कृपि-श्रमिकों को वर्ष में 
ग्रौसमत १८६ दिन कृषि काय में तथा २६ दिन गेर कृषि कार्यो म काम मिलता है । 
दश के कुछ भागों में तो हमारे खेतिहर मजदूर ६-७ महीने तक वेकार ही रहत हैं । 
कृषि श्रमिकों वा बेकारी का यह समय प्नत्यन्त दुखदायी हाता है। इस प्रवधि में 
झलजा पएए ऐट एएएल ब६ हे को रपथय झुप्ता हो हीं, अल फोडल, यरत , आति 
के लिये उन्हे ऋण लेना पढ़ता है। प्रतएव निरन्तर काम न मिलने के वारग भो 
आरतोय क्षि श्रमिको की ग्राथिक दद्मा बडी होन हाती जा रहो है । 


( शरड ) 


(५) मजदूरों चुकाने को दोषपूरा फ्डति--#वि श्रमिकों का दा जान वाली 
मजटरा की भ्रणाली भा ग्र यत दूपित है। दश के कुछ भागा म ता उह भकद रुपयो 
म मजदूरी दी जाती है बुछ भागा म ग्मत बम्य ग्राटि क रूप मे शोर कही झही दोनो 
के रूप म॥ ग्ाजकुल मज़दूरा अधिकागत नगद रूपया के रूप में हो दी जाता है । 
इसस श्रमिकों को सचम्रुच्च घाटा ही हाता है क्योकि विभिन्न बस्लुग्रो के मू य मं वृद्ध 
हान के कारण मजदूरी म उस ग्रनुषात म॒ वृद्धि नही हुई है । गब्रत उनवी वास्तविक 
मजठरा बहुत कम है।कक्‍्म मजतरा भी उनको हीन दशा का एक मह वरूण 
कारग है । 

(६) दोषपूरा रयतौ कानून तथा जमींदारी प्रथा--हमारा बतमात रखती 
कानून (पृद्धा॥7०५ .088890070) भी कृषि श्रमिकों की सख्या म वृद्धि के लिय 
उत्तरदाथां है। यह श्षेमिकः प्राय लागो की भूमि पर काय करते है भ्रोर स्वय वेबल 
अपनी मजटरी पान के लिये ही श्रघिकारों होते है । भूमि का स्वामी बहुधा कृषि काय 
से बहुत दूर रहता है कितु फिर भी वह सम्पूण उपज का प्रधिवारी होता है । इसी 
प्रकार जमीटारी प्रथा भी कृषि श्रमिकों की दयनौय स्थिति के लिये बाफी सीमा तक 
उत्तरदायी है। ग्रनवक जमादार गाबा मन रहकर जगरा मे रहने है श्रोर उनकी 
अनुपह्थिति मं जमीटारी की यवस्था उनके कारिदो द्वारा वी जाती है। ये लोग 
कृपका का तरह तरह से शोपण करते है । जमीदारी प्रथा क प्र तगत ग्रतक कृपवः 
भूमिस बेट्खल कर तव्यि गये और उहेबाघ्य होकर कृषि श्रम्िका की श्रणी म 
झाना पड़ा । 

(७) कृषि श्रमिकों मे सगठन का प्रभाव--भारताय कृषि श्रमिको मे सगठत 
की भा बहुत वडो कमी है। विभिन्न राजनतिक दला ब' प्रयास के फलस्वरूप देश के 
गऔद्यागिक' श्रमिक लिन प्रतिदिन सगठित हात जा रह है और शक्तिषाला सगठन के 
परिणामस्वरूप उनकी झ्ाथिक एवं सामाजिक स्थिति म भी सत्तोषजनक सुधार 
हुप्रा है। परतु कृषि श्रमिका म ग्रभो तेक संगठन का बहुत प्रभाव है । यहा कारण 
है कि स्वत राप्ट होत हुए भी इनकी दशा अधिक उन्ते नहीं हो सं्रो है। 

(८) सरकार द समाज को उदास्तोनता--क्रषि भ्रमित! के प्रति भारद सरकार 
एवं जन समाज भी प्रारम्भ से ही उतठासीन रत है। बिटिया शासन वाल में इतकी 
दगा को सुघारत के लिय कभी भी स्रिय क्त्म नहीं उठाया गया। हाँ जबस हम 
स्व॒तन्नता मिली है तब से कृषि जमिका का समस्याग्रा का हल व्रत के झिये प्रयन 
किय जा रह है परतु फिर भा इस टिया म ग्भा काई मह वरूण सधार नहा हो 
सका है। 

सपेप मे हम यह कह सकते है कि जन सख्या का वृद्धि कुटीर उद्योगों का 
हामे ग्रामीण ऋणा ग्रस्तता निरातर काम न मिलना सगठन का अभाव एवं जनता 


( १२५ ) 


व सरकार की उदासानता के छारण भारतीय कृषि श्रमिकों की दक्षा बडी दयनीय 
है । इनका जीवन बडी तनिराञ्ा में वीतता है। भूख नंगे पैदा होकर, भूख नगे तथा 
आश्रयहीन मर जान तक हा उनके जीवव का सारा इतिहास सीमित है । झत 

आज देक्ष की सबसे बडी माग है कृषि श्रमिका की दरा को उन्नत करना । 


कृपि-अमिको की दशा को सुधारने के उपाय 


क्रृपि श्रसिका की समस्या का वास्तविक समाधान उस समय सभव होगा जबकि 
हमारी कृषि का नए सिरे से पुनरृत्यान हो और भूमि पर से जन सख्या का भार कम 
करश्के अग्य सहायक व्यवसायो का विकास हो । भारत सरकार इस समस्या को 
सुलभान के लिए निम्न प्रयत्त कर रही है-- 


(१) जमोंदारी उन्हूलन तथा ज्ञोषश का अन्त--स्वत अ ता प्राप्त हौत के बाद 
हमारी राष्टीय सरकार का ध्यान भूमि व्यवस्था की ओर गया और विभिन्न राज्यों में 
जमीदारी उमूलन तथा भूमि सुधार कानून पास किये गए जिनका मुझय उद्देश्य 
चोपण को समाप्त करके किसानों की आर्थिक दशा म सुधार करता था । 

(२) स्यूनतस सजदूरो का निर्धारण--रूतू १६४८ में न्यूनतम मजदूरी अभ्रधि 
नियम पास किया गया और राज्य सरकारा की यह भार सौपा गया कि कृषि श्रमिका 
के लिये 'यूनतम मजदूरी की दर निश्चित कर | इस उद्दश्य को प्रृति के हेतु सब्‌ १६४६ 
में एक अखिल भारतीय जाच समिति स्थापित की गई जिसम समस्त देश के ८१३ 
गाँवों मे भ्राकड भ्रात्त किए गए। इस जाच के फलस्वरूप प्रथम पच वर्षोय योजना के 
काल म पजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा अय राज्यों में गनतम मजदूरी की 
दर निद्िचत कर दी गई है और होप राज्य इस दिशण में ग्रावश्यक कदम उठान जा 
रहे है $ 

(३) कृषि थोग्य बजर भूमि का सुधार--केद्वीय टॉवटर सस्था द्वारा क्ृपि 
योग्य बजर भूमिका सुधार किया जा रहा है और यह भ्रूमिहीन कृषिकों को 
सहकारिता के आ्राधार पर दी जा रही है। पच वर्षीय योजना में १४५ लाख एकड भूमि 
को कृषि भोग्य ढनाव तथा २० लाख एकड भूमि को सुधारन का अतुसान है । इससे 
झूमिह्वीन कृपका की समस्या बहुत कुछ हल हा जायगी 

(४) व्यक्तिगत जोत को उच्चतम सोमा निर्धारित करना-- सरकार एक उच्चतम 
सीमा निर्धारित करन जा रही है. जिससे अधिक भूमि किस। व्यक्ति के पास नही रह 
सकेगी । जिन लोगो के परास अधिक म्रूमि है वह उनसे प्राप्त करके मूसिहीन किसताना 
मे बाट दी जायगी । 


(५) भरूदान यज्ञ -आचाय विनाबा भावे द्वारा प्रतिपादित ग्रुदान यज्ञ मं भूमि 


६ ४२६ ॥ 


दान के रूप में प्राप्त का जाती है और उसे मरमिहीन कृपको के रूप मे सहकारिता के 
आधार पर विनरित किया जाता है । 

(६) सहकारो ग्राम प्रवन्ध--योजना झायोग का मत है कि गाँव वी समस्त 
भूमि वो एक साथ एकत्र करके सहकारिता के झाघार पर खेती कराई जाय श्रौर 
इसवा प्रबन्ध ग्रामवासियों की एक समित्ति द्वारा हो। ऐसा हो जाने से भूमिहीन 
शृपकों की समस्या स्वय हल हो जायेगी झर समस्त ग्राम वासिवो के सामूहिक परिश्रम 
के फल से ये लोग भी भागीदार बत जायेंगे । इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी और 
झिसी न किसी रूप में सबको रोजगार मिल सकेगा । 

(७) राजकीय दोर्डो को स्थापना--योजना कमीशन ने इस बात की सिफारिश 
की है कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकारी ब्यक्तियों के वोड़ों कौ स्थापता दी 
जाय, जिसका उद्देश्य भूमिहीन किसातो को बाते के सम्बन्ध मे परामर्श दना तथा 
समय समय पर काय की प्रगति कौ देख रेख करना भी हो 3 


(८) कृषि-भ्रतिकों का सगठन--जिस प्रक्तार उद्योगो म काम करने वाले 
श्रमजीवियों के श्रम सघ स्थापित हो गये हैं, उमी प्रकार कप श्रमिकों के भी संगठन 
स्थापित होने चाहिये । प्र-येक गाँव म॑ एक कृषि श्रम सघ की स्थापना हो ग्रौर शव 
कर्द्वीय सप॒था बनाई जाय जा इन श्रम सघा के काय का सचालन करे ॥ इस योजना 
से कृपि श्रमिकों की अज्ञातता टूर हागी ग्रौर उठमें चेतना तथा जागृति पैदा हागी। 
योजना श्रायोग ने सुझाव दिया है वि सामुदायिक्र विकास योजना के ग्रन्तगंत प्रत्येक 
गाँव में श्रमसहकरारों समितियों को स्थापना होनी चाहिये, धौर प्रत्येक विकास खड़ में 
सहकारी यूनियत होनी चाहिये, जो प्रन्‍्येक् गाँव को श्रम समितियों की देखभाल 
कर सके। 

(६) प्रामौण-उद्योगो का बिकास--भ्रामीए उद्योगों के विकास से जन सह्या 
का भूमि पर ग्रत्यधिक भार बहुत कुछ कम हो जायगा | किसानों को रोजगार मिलेगा 
और हि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी । सावजनिक विकास वार्यों में इन लोगों 
को रोजगार देने का प्रवन्त फ्रिया जाता है जँसे--कुये खोदता, सडकें बताना, नहरें 
तिकालना आदि । उत्तरप्रदेश की ग्राम्य ग्रोद्योगीवरणा योजदा के प्रत्तगंत सन्‌ १६४८ 
के मध्य तक राज्य वी लगभग १६९६ जन सल्या शामिल हो गई हे । इस योजना में 
प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित ऊज़िये गये है । यह योजना अब १३,८८४ गांवों में 
चल रही है, जिनकी जन सस्या ५७/५४ ००० है। 


उप्सहार-- 


भृमिहीन कपका की दद्मा का मुधाइज्षे के किसे झशा उच्तके पाए शोजतार कही 
ब्ययस्था करने क लिये उपरोक्त उपाया क अलावा कुछ ब्रत्य सुकाव भा दिये जा सकते 
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है। सिचाई का सुविधाग्रा तथा कृषि कला म सुधार किया जाय जिसस कृषि-आाय मे 
बुद्धि हो ॥ दूसर गाव में रोजगार के दफ्तरों की स्थापना की जाय | इसका तापय 
यह है कि जिस प्रकार रोजग्यर के दफ्तर बेकार लोगो की काम दिलान का काम 
करते है उसी प्रकार ग्रामीण श्रम एक्सचेंज भूमिहीन कृपको की सहायता कर 
सकते है । इस उद्दश्य की पूर्ति के लिये यातायात के सस्ते साधनों का विकास होना भी 
जरूरी है ॥ 
भ्रृदान आन्दोलन 
(छ8000व%7 )ै०एटपाथा।) 

भूदान आम्दोलन से आशय -- 

गत्‌ कुछ बर्षों से भारतीय कृषि के इसिहास मं हम जिस नई घटना को देख 
रहे है वह है. भुदाव ग्रादीलन जिसके प्रणेता है सत विनोबाभावे । स्वताश्नता 
प्राप्ति के बाद जब हैदराबाद क तेलगाना क्षेत्र म भ्राथिक विपमता का दूर करन के 
लिए कुछ साम्यवादिया न हिंसा की चरण ली ता उस खूनी ज्ञात को अहिसामक 
ढग से परिवर्तित करन क उद्द इय से सत विनाया ते अपनी पदल यात्रा प्रारम्भ कर 
दी । तेलगाना के नालकुण्डा क पोचमपलली गाव म प्राथना के समय विनोबाजी न भूमि 
हान हरिजना के लिए ६० एकड भूमि को माग की थी । एक उदार ह्ंदय जमीदार न 
उसी समय १०० एकड भूमि अपनी इच्छा से हरिजना को दें दो | तभी से संत विनताबा 
न यह निश्य किया कि व पदल घूम धुम कर जमीदारो स स्वेच्छापृवक भूमि का कुछ 
भाग जकर भृभि हीन कृषका म वितरित करेंगे। भू दान यज्ञ के हारा सात विनोंबा 
भावे यह प्रयत्त कर रहे है कि गावा म मनोवैज्ञानिक जागरण हो भ्रर्थव्‌ उत लोगो 
स भूमि लकर जितके पास वह ग्रावव्यक्ता स अधिक है उन लोगो को द दी जाथ, 
जिनके पास वहू बिल्कुल नहीं है। विनोबाजी के अनुसार भूमि जल एवं वायु की भाति 
प्रद्ृतिदत्त पदाथ है जिस पर किस्सी व्यक्ति विभेष का नहीं घरन्‌ समाज का अधिकार 
है झ्रत यह यायसगत प्रतीत नहा होता कि किचित लोग ता भूमि का उपयोग करें 
और लाखा करोटा छोगा की वे भूमि के लाभ स बचित कर द ६ 

हमार दश स लगभग ५ कराड व्यक्ति भूमि हान कृपक है जो भूमि के झभाव 
मर अत्यत निम्न जीवन व्यतीत कर रह है । कृषि हमार दश्य का प्रमुख न्यवत्ताय है 
जिसम लगभग ६७% व्यक्ति लगे हुए हे अत यदि उद्याग म ही हम भूमि का समान 
वितरण कर दते हे ता स्कत ही आथिक वियमता दूर हा सकती है। सत विनाबा 
भावे न अझहिसा का टाखत्र लकर इस काय के करन का बीडा उठाया है । वे पदल यात्रा 
करके गाँव गाव एवं घर घर घुमत ह तथा अपन पवित्र एवं हृदयस्पर्गी प्रवचना के 
हारा लोगा का हृदय परिवतन करते ह । इतके इस आदालन की सफलता को देख 
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वर देत्न के भ्रनेक नेता एव समाज-सेवक भी इसमे घामित्र हा गसे हैं। इस श्ानदोलन 
की उपयोगिता इसी वात से स्पट्ट है कि हमारे प्रधान मन्त्री नेहरू एवं भारत सरकार 
के प्रन्य सभी मन्त्री गण तथा बाँग्रेस के कार्यकर्ता गए इसके प्रति सहानुभूति रखते 
है । यही नहीं, प्रमृतसर काग्रोस के श्रधिवेशन से भू दान झ्रान्दोलन की सफलता के 
लिए एक प्रस्ताव पास किया भया तथा देश के सभी राज्यों मे भू दान प्रधितियम बनाये 
गये हू । द्वितीय पच वर्षीय योजना से भी इसे पर्याष्त स्थान दिया गया है । 


आन्दोलन का क्षेत्र-- 


आजकल यह झ्रान्दोलन केवल भूमि के दांन तक ही सीमित नहीं है, परन्तु 
“सम्पत्ति दान! एवं 'ग्राम दान! भी साथ साथ पनप रहे है। सम्पत्ति दान वा उद्देश्य 
यह है कि भूमि-हीन इृपको को जमीन के साथ साथ इतनी सम्पत्ति भी मिले, जिससे 
कि वे हल, बैल, बीज इत्यादि खरीद सक । ग्राम दान झान्दोलन इसलिए है, जिससे 
कि सर्वोदिय के सिद्धान्तों पर गाँव की समस्त भूमि का पुन, वितर्ंण करने ग्रामीण 
कृषि का पुन. सगठन क्या जा सक । यह बड सतोप वा दिपय है वि दुवला पतला 
सात दिनोबा १३,००० मएल की पंदल याज्षा कर चुद है तप्ता कुल लगभग ५० लाख 
एक्ड भूमि प्राप्त हो छुकी है। भूमि के साथ समर्थ व्यक्ति सम्पत्ति का भी दान दे रहे 
हैं तथा अब तब १०० ग्राम सम्पूर्ण रूप से विनोबाजी को प्राप्त ही चुके है । 


आू-दान यज्ञ षी सहिसा-- 


भू दान यज्ञ की श्रद्यसा करते हुए सीमन्नारायश श्रग्रवाल ने अपने एवं लेख 
में लिखा है कि इस आन्दोलन के परिणाम स्वरूप भूमि हीन हपको के पास छोटे-छोटे 
खत हो जायेंग | यथपि कुछ लोगों के विचार मे यह श्रालोचना का विषय है, परन्लु 
श्री प्रग्रवाल का भत है कि बडे बडे खेतो की भ्रपेक्षा छोटे छोटे खेती पर खेती करना 
ग्रधिक लाभप्रद है। उन्हान बताया है कि जापान स प्राय ३२५ एवड के सेत है । 
ब्राग उन्होंने लिखा है कि चीन की नई सरकार बडे बडे खेतों को समाप्त बरके छोटे- 
छाटे खेत बनावबर भूमि का पुन, वितरण कर रही है । यही नहीं, हम में भी कृपको 
के पास | एक्ड से २४ एक्ड तक भूमि है | इन छोटे तो में ठन, मन, धत से 
काय करके हमारे कृपक सुविधा से भ्रपनी पारिवारिव आवश्यत्रताओों की सत्तुप्टि वर 
सकते है, प्रत यह वहना कि भू दान आन्दोलन द्वारा सती के छोटा होने के कारण 
कृषि भ्रनाधिक हो जायेगी, श्रमत्य है । श्री अग्रवालजी ने यह भी लिखा है कि छोटे 
पैमाने पर की गई कृषि के स्तर को ऊँचा वरन के लिए वृपक्गणा अपनी सहकारी 
समित्तियाँ बता सकते है तथा सामूहिक रूप से बीज, खाद, सिचाई व बिक्नी श्रादि पा 
प्रबन्ध कर सकते है। श्री नेहरूजी के झक्दो में--- इस आन्दोलन के द्वारा एक ऐसा 
प्रनुदुद् मनोबज्ञानित् वातावरणा समा स्‌ उत्पन्न होता जा रहा है जिसने हमारी 
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आंबी समस्याओं को बहुत कुछ सरल बना दिया है ।” इस आन्दोलन के सम्बन्ध में 
श्री भगवानदास केला ने लिखा है--'मह पद्धति अहिसक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त 
करती है । इसके पीछे विकेन्द्रीयकरण भौर स्वावलम्बन की प्रेरणा है ।” भू-दान यज्ञ 
के सम्बन्ध में श्री रामेश्वरदयाल ने लिखा है--““भारत की भूमि की यह विशेषता है 
कि भरहाँ जब धर्म चक्र चल जाता है, तव जनता मम्त्रमुग्बसी सर्वस्द अपरा कर 
दनी है। साथ ही, हमें यह भी समझना चाहिए कि भू-दान आन्दोलन से उत्पन्न जन- 
गाक्ति के प्रभाव से हमारी झ्राथिक रचना सर्वोदिय की दिशा. में. श्रगति करेंगी । किसी 
के भी हाथ में अत्यधिक थ में अत्यधिक पूजी का केन्द्रीयकरण न होगा, व््योनि हे प्राथमिक आवश्यक- 
ताप के विषय में विकेन्द्रित स्वावल्लस्वी व्यवस्था होगी ॥ शेष बडे उद्योग जो केन्द्रित 
रूप में चल रहे है, उनके राष्ट्रीयरण के लिए, जिस वातावरण की आवश्यकता है, 


बह भू दान आन्दोलन में छिपा है । इसी से समाज को जाति, बर्णो, स्त्री-पुरुष प्रादि की 
अममानतायें दूर होगी ।'! 


भूुदान-्यज्ञ को आलोचना 

कुछ अ्र्थशास्रियों का कहना हू कि इस प्रकार भूमि का वितरण नि्धंदता 
का वितरण है, क्योंकि जो भूमि कृपको को दी जाती है वह्‌ प्राय. निकु््ट होती है ओर 
इतली प्रपर्पाप्त है कि उस पर छपि करना असम्भव हो जाता है | कुछ लोगो ने त्तो 
यहाँ तक झालोचना की ह कि इससे उप-विभाजन एवं अप-खन्डन को प्रेरणा मिलती 
है एवं इससे कृषि के प्राचीन एवं पिछडे हुए तरोकों को मान्यता दी जाती है, परन्तु 
यदि हम गम्भीरता से विचार करें, तो हम यह ज्ञात होता है नि ये किचित आाक्षेप 
आन्दोलन की महिमा को किसी प्रकार कम नहीं करते | दास्तव से भूमि कया वितरण 
सरते समय यह विचार रखता जाठा है कि जात अवाधथिक न हो $ कुछ सीमा तक उप- 
वविभाजन अवेश्य होता है, परन्तु वितरण के बाद सहकारी क्रधि द्वारा यह दोष भी दूर 
हो सकता है ॥ सम्पत्ति-दान एव ग्राम दान से तो कोई समस्या ही पैदा नही होती । 
भुदान-आन्दोलन को प्रगति-- 


द्वितीय योज्ना में यह स्वीकार किया ग्या है कि प्राम दाव वाले गाँवो के 
विकास के सम्बन्ध में प्राप्त व्यावह्मारिक सफलता सहकारी ग्राम विकास के लिए काफी 
अमहत्वपूर्ण रहेगी । अखिल भारत सर्व सेवा सघ! द्वारा सितम्बर सन्‌ १६५७ में 
यलवाल [मंमूर राज्य) में आधोजित सम्मेलन म इस बात पर बल दिया गया कि 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्रामदान आन्दोलद के बीच निकटतम सम्बन्ध 
स्थापित किया जाये । सामुदायिक विकास मन्त्रालय के तत्सम्बन्धी कर्मचारियों ते इस 
पर विचार किया श्रौर मई सन्‌ १६५८ में माउन्ट आादू में हुए विकास आ्रायुक्त सम्मेलन 


में इस पर पश्ौर अधिक विचार किये जाते के दाद भुद्यत और ग्रामदात के बीच 
बट & 
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निक्टतस सवध स्थापित करव का निरणय किया गया ॥ सामुदायिक विवास खन्‍्ड 
स्थापित करत झोर सामुदायिक विकास के ग्रस्य नये काय झारस्भ वरन के सवन्ध 
में सबसे पहले ग्रामदान वाले माँवो मं काय ग्रारम्भ किया जायेगा। भूदान क लिये 
मि दान दिये जाद तशा उसके वितरशा को सुविधाजनक वताने के उहृश्य से झान्न 
प्रदेश, उडीसा, उत्तरप्रदेश पंजाब, वस्‍्वइ (सोराष्ट्र) बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, दिल्‍ली तथा हिमाचल प्रदद्ा में आवश्यक कानून बनाये जा चुके है । वम्बई 
मे प्रशाघन सबस्धी ग्रादेश जारी किये जा छुक है ! 
सन १६५५ ५६ से विभित राज्य सरकारा न इस आन्दोलन का सफनता के हेतु 
जो वित्तोम सहायता प्रदान की है, उसका ब्यौरा इस प्रकार हैं -- 


























भूदान को वित्तीय सहायता (हजार रुपयो में) 
राज्य प्रथवा के'द्र शासित क्षेत्र १६५५ ३७९ २० ८ ५४ ६५८०७० १६५६ ४७६ ६४५७ ५८ १६५८ ५६ १६५६-६० 
(१) ग्ान्ध्र प्रदेश ते त- झईे आओ २० ०ीछ 
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कार्याविन्त हुईं। इस पर कुल ३० लाख रुपया खर्च किए गए झौर यह योजना भी बिहार 
के भूदान से सबस्धित क्षेत्री में लागू की गई। साघुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्नालय 
(धागाड॥9 ० एक्रामप्रगाए 0०0ट०फगशा। शाप (१० 09श0०7) द्वारा सामुदा 
दिक विकास क्षेत्रों में भुदान सबन्धी साहित्य वितरित किय। गया। इस बाय॑ में सन्‌ 
१६५८ ४६ में १*८२ लाख रुपये खर्च हुए और सन्‌ १६५६ ६० में २"६५ लाख 
रुपये खर्च होने का प्रनुमान है । ग्रासदान एवं ग्राम सकल्प गाँवों मैं ग्रामीण एवं लधु 
उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उक्त मन्तालय ने सन्‌ १६५६ ६० मे 
क्रमण, १६६ थ्‌ २'११५ लाख रुपया देना स्वीकार किया है। ग्राम दान से सवन्धित 
गाँवों में विक्रास काये के हेतु ऋण देने को योजना अनेक राज्यो ने स्वीकार कर ली है 
जिनमे से प्रमुख ये हैं।--आन्क्रपदेश, भ्रासाम, बम्थई, केरल झौर मद्रास । 
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अध्याय ६ 


सामुदायिक विकाम योजनाएँ 


((०क्रगाण्गाए 6एटे०एछाथाए ?णढ्टा$ ) 








प्रारस्भिक-- 

हमारा देश “गाँवों का देश' है, जिसको ८२९७९ जन संध्या ४३ लाख गावो 
में निवास करती है। अत्यन्त प्राचीन काल से भारत के समस्त राष्ट्रीय जीवन की इकाई 
इसके गांवों में ही केन्द्रित रही । परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि झ्राज हमारे शाँवो 
की दष्या अन्यन्त घोचनीय है। वे अपने अतोत का गौरव छो छुके हू । श्रप्न जो ने 
इनकी समृद्धि का अपहरण किया ) यहो कारण है कि हमारे गाँव घोषितों, अशिक्षितो, 
दरिद्रों श्रादि के इमशान मानव-जीवन से समस्त दोष यहाँ विद्यमान हैं । समाज के शिक्षित 
एवं साहसी व्यक्ति गावों में रहना नहीं चाहते । यदि हम भारत के झ्राथिक स्वर का 
ऊँचा उठाना चाहते हैं तो सदसे पहले भारतीय गावों वी दशा को मुघारना होगा$ 
भारत के भ्राधिक्त विकास के लिए यहाँ के ४३ लाख गाँवो के प्राधित्र त्या सामाजिक 
जीवन में ज्ान्तिकारी परिवर्दत लाना अभ्रनिवाय है । हमको गाँवो के सभी अंगो का 
विकास करना चाहिये । स्फुट प्रयत्नो से इढक्ा विशास नहीं हो सकता | हम एक 
ही साध गावा का आधविक, सामाजिक दथा सांस्कृतिक पुननिर्माएं करता है। इसके 
लिय कृषि की उन्नति मनोरजन के साधनो की व्यवस्था, थिक्षा, सफाई तथा चिक्त्मा 
का प्रवन्ध पारस्परिक द्वेप, सघर्ष तया मुकदम्ेवाजी का अन्त, बेक़ारी, ऋण्य॒ग्रस्तता 
तया प्रशुघन की समस्‍या का समाधान, यातायात एवं सदशवाहन के साधनों का 
विक्रास, ग्रामीणों में नई आ्रग्या का सचार आदि झनेक कार्यों की आवश्यक्रता है | 

ब्रिटिश शासन काल में भारतीय गावों के विकास क लिए सरकार द्वारा 
प्राय, कोई प्रयत्त नहीं किया गया  ग्रार्ोणु उन्नति के प्रति विदशी झामन को नीति 
सर्देव उपेक्षापूर्ण रहो । हाँ, देश-प्रे मी कुछ समान सुघारकों ने इस दिल्या में सराहनीय 
काय क्यि है। महात्मा गाघी ने राष्ट्रीय संग्राम के साथ-साथ ग्रामीण विकास को 
भी प्रपता परम कत्तब्य समझा तथा ग्रामीण जोवन के उत्थांद के लिए उनके नेतृत्व 


( श३४ ) 


में अखिल भारतीय चरखा सध तथा ग्खिल भारतीय ग्रामोथोग सध ने ग्रामीण भारत 
में एक नई जान फूक दी । इसी प्रकार स्वर्गीय थी रवीब्दताथ टैंगौर ते इस'दिशा 
मे प्रशसनीय काय किया है। सद्‌ १६३५ के वैधानिक सशोधत के पश्चात्‌ भारत 
सरकार का घ्यात भी इस झोर झ्राक्पित हुआ और तब से केन्द्रीय सरकार न प्रान्तीय 
सरकारा को इस काय के लिए एक करोड रुपया झनुदान के रूप म देना रवीकार 
क्या | सन्‌ १६३७ म देश के विभिन प्रान्तों म काग्र सी सरबारी की स्थापना के 
बाद ग्राम सुधार का वाय तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ प्रत्येष प्रात मे ग्राम सुधार कक 
हेत एक अ्रलग विभाग खोला गया झौर ग्रामौण जीवन के सर्वागीण विकास के लिये 
योजतायें कार्यानव्त का गई | परन्तु इन प्रयल्लो को सबसे बडी दुबलता यह थी वि 
रास्कार वे! विभिगन विभागों के प्रतिनिधि अपन विभागीय उद्देश्यों को राकर पृथक 

पृथक रूप से ग्रामीणा के पास पहुंचते थ जिससे ग्रामीण क्क्लेव्य विभूद हां 

जाता था ग्रौर इसके सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते थे। सच बात ता यह है वि ग्रामीण 
क्षेत्रो के विषास के लिए जो भी योजना बनाई जाय वहे समबद्ध होनी चाहिए शत 
उसम ग्रामीण जीवन का कोई भी पहलू छूट ने जाय | ग्रामीण विकास के लिय गाँवा 
के लोगों में उत्माह की नी बडी आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की प्रति के हतु हमारी 
जन प्रिय सरकार तल सामुदायिक विकास योजना (00 0८४९०फाटा)। 
॥0]००) बनाई है । 


ड़ 
सामुदायिक विकास बौजता का प्र्थ-- 


सामुदायिक विकास योजना वास्तव में बहुमुखो श्राधार पर ग्रामीएं विकास 
वी एक विस्तृत योजनों है। श्री संडरसन के झनुमार, “सामूहिक संगठन उमर उद्देध्यों 
को प्राप्त करने ओकि सामूहिक कल्याण के लिये ग्रावश्यक हैं तथा उनको प्राप्त 
करने के सर्वोत्तम उपाय दोनों को ही उपलब्ध करने की एक काय विधि है। 


भारत भें सामुदायिक विकास योजनाओं की भ्राबशयकता-- 


सामुदायिक विकास योजनाग्रों की हमारे दशा के श्राथिक पुनसगठनत गे विशेष 
ग्रावश्यकता है । यदि हम ग्रामीग क्षेत्रों की सम्पत्तता चाहते हे, तो उनका एकमात्र 
उपाय साम्रुदायिक योजनायथ ही है । एसी योजनाएँ जीवन के प्रत्येज क्षेत्र में विस्तृत हैं, 
जिमम शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि, उद्योग, मामाजिक वाय॑ श्रादि सभी सम्मिलित 
है । ग्रामवासियों का जीवत स्तर ऊंचा करने में भी ये योजनाएँ काफो सीमा तब 
सहायक होगी । यदि सल्चा सामाजिक सुघार करना है, ग्रामवातियों को झ्रादर्श नायरिद 
दनाना है तो गाँव को ग्रच्छा, साफ और रहने योग्य बनाना आवश्यक है। इसके 
प्रतिरिक्त खाद्य समस्या का समुचित हेल करने के लिए एव आर्थिक स्वावलम्बता प्रांस 
करने के सिय भी सामुदायिक योजनाप्नों का विशेष महत्त्व है। ऐसी जोलनाग्रों स 


९ श्डश ) 


कृषकों में यह विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है कि दे अपने सामूहिक श्रयत्नों द्वारा 
अपनी दशा को स्वर्य भो सुघार सकते हैं । 
सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देशय-- 

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'साम्रुदायिक योजना की रूपरेजा' शीपंक 
पुस्तक में इसका उद्देश्य इस प्रकार बताया गया है--“योजना के अन्तगंत झाने वाले 
क्षेत्र के पुर्षो, स्त्रियों एवं बच्चो के जीवित रहने के अधिकार में, एक मार्ग-प्रदर्शक च्य- 
वस्था के रूप में सेवाये प्रदान करना। "सामुदायिक विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य 
क्षेत्र के मानव और भौतिक साधनों का पूरांतः विकास करना है। श्री विल्सन ने, जो 
भारत में टैकतीकल कोग्रॉपरेश्नन फोर इण्डिया के सचालक हैं, वताया है कि सामुदा- 
पिक विक्रास योजना का उद्देश्य सभी दिल्लाओं में विकास करने के लिये, समाज के 
लिये भोजन, स्वास्थ्य तथा आवश्यक ज्ञान उत्पन्न करना है। 


सामुदाधिक विकास योजनाओं के प्रमुख अद्ध - 


( १) इन थोजनाझ्रों की सबसे महत्वपूर्णा बात यह है कि ये ग्रामीण जीवन 
के बहुमु्ली विकास के लिये प्रयन्नथील हैं | जैसा कि कृषि के दाही 
कमीशन ने कहा था--''कृषि सुधार की समस्या भारतीय ग्रामीण 
जीवन के सुधार की समस्या है और उसे सामूहिक रूप से ही हल 
करना होगा । ग्रामीण जीवन के सभी पहलू प्रायः परस्पर सम्बन्धित 
हैं भ्रतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही होगी कि ग्रामीरा जीवत की सम+ 
स्याओ पर एक ही समय में और एक-दूसरे के साथ समुचित सह- 
ओग से आक्रमरस्य किया जाय ।” सामुदायिक विकास योजना की भी 
यही कार्यशली है। 

( २) ये योजनाएँ किचित चुने हुये क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ऐसा करने का 
यह ग्राशय नही है कि शेप भागो की अपेक्षा कर दी जाये, वरत्‌ उसका 
उद्देश्य यह है कि छोटे-छोटे क्षंत्रो में केन्द्रीभूत प्रमत्नों से गधिक सफ- 
लता मिलने की आशा है । 

६३ ) ये योजनाएं एकाकी बहु-उद्देशीय साधन की व्यवस्था करती है, जो 
सीधे किसानो के घर तक पहुँचाने वाला है। अभी तक सरकार के 
विभिन्न विभाग ग्रामीणों की विभिन्न समस्याझ्रो को प्रथक-पृथक हल 
करने में लगे थे । इसमे व्यय भी अधिक होता था एबं सफलता भी 
नही मिली, किस्तु सामुदायिक विकास योजना लोगो को स्वय अपने 
पैरों पर खडा होता सिखलादी है एढ उनकी सारी समस्याओं को एक 
साथ हल करने का प्रयत्न करती है । 


( १६ ) 


( ४ ) इन सामुटाटिक तिकास योजनाझो का सार अपना सहायता करन के 
जिय जनता का सहायता करना है । 

(५ ) इनका सफ्लता क्‌ हेतु पर्या त झ्राधिक तथा औद्यारिव् व्यवस्था भा 
बा गर्ह है । पूव प्रय नों म इस बात का बडी कमी थी । 

सामुदायिक योजनाग्रो का काय-पत्र-- 
इन योजनागा के झातयत विकास के निम्त वाय दिये जाथग -- 
( क ) खतो तथा उससे सम्बंधित भय काय-- 

(१) भूमि को उपजाऊ बनाना और सिंचाई के छ? छोट काय । 

(२) ग्रच्छे बीज खती का सुव्यवस्थित णत्र बता पशु चित्रिसा लता क 
सुधर हुये श्रोजार चीजा का क्रय विजय करण की सविधाए चणशु 
पालन तथा सलल सुधारन के कट भूमि तथा खाद्य का श्रतस घान । 

(३ ) मौनाणय फला और तरकारिया कौ ख़टा वन लगान का विकास 
और भोजन का सुधार । 

(६ छू ) परातापत-- 

सडका का भ्रव घ यातायात यत्र ट्रासप्राट को उतज्रत करना जहाँ पशुआ का 
यातायात ठथा प्रग्य कार्यों क लिए उन्तकड श्रपोग जिया जाता. बहा उस बाय वो 
उन्ति करना । 
(४) लिक्षा-- 

निशुक झनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा हार्सवूल मिडिल रकूल सामाजिक 
लिता और वाचनालयों का प्रव धघ करना । 
( घ ) स्वाध्य्य-- 

सपाई श्रौर जने स्वास्थ्य का व्यवस्था रोगियां का विवि सा बच्चा हान से 
पहल झोर वाट की दख भाल तया दाइया का व्यवस्था करता । 
( ड ) प्रतिक्षणं-- 

(१ ) विद्यमाल वारागरा क स्तर का नवीन ग्व्ययन द्वारा ऊचा करना। 

(१) खतिहरा विस्तार काय सहायको निराक्षकों कारांगरों प्रव॑घको 
स्वाम्ध्य सत्राधी कायकर्नाग्रों द्रोर द्रफमरा के प्रशिक्षण का प्रव"्ध 
कदता । 

६ चर) व्यवस्था प्रवध-- 

देहाती प्रटथा मे बेरीजेगारा का दर करन के लिए संवायती दना तथा प्राविक 

से झधिक व्यवसाय हवाले के जि -- 

( ६ ) छाट तथा मध्यम्त स्तर के घरेलू उद्यागा का विकास करना । 

( २ ) आयाजित विवरण अ्यापार सहाय और कक्‍याएश सवाझ्रों द्वाटा 
व्यवसाय डिलात का प्रवछ करना । 


( रैरे७छ ) 


( थ ) गृह निर्माए-- 

देहाती तथा नागरिक अत्या मे मकानों के आधुनिक डिजाइन और नकोों 
तयार करना । 
(ज ) लोक-कल्याण-- 


(१) स्थानाय कलाकारा का सुलभता और सस्कृति के अनुसार सामूहिक 
मनोरजन की यवस्था करना फिल्म द्वारा रिक्षा दता और मनारजन 
करना । 

(२) स्थातीय तथा ग्रय खलो और नला का प्रवध करता । 

(३ ) सहकारी समितिया और पचायतो द्वारा जनता के आ्थिक तया नाग 
रिक झा दोलन का सगठन करना ६ 

योजना का सगठन-- 

इस कायक्षम का सपृण उत्तरदायिव सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 
मजालय पर है। आधारमृत नीति सबाधी प्रइन केद्धाय समिति के समुख रख जाते 
है. इस समिति मं योजना आयोग के सदस्य खाद्य तथा कृषि मन्‍्त्री और माछुदायिक 
विकास तथा सहकारिता म्॒री होते हे । प्रधान मंत्री इस समिति का अ्रध्यक्ष होता 
है। विशेष समितियों द्वारा त सबाधी मत्रालया के साथ संम|वय स्थापित किया 
जाता है। 
इस काय को काया-वित करन का दायियव सुलख्यत राज्य सरकारो पर है। 
राज्य सरकार इस कायक्रम को राज्यीय विकास समितियों ह्वार/ कार्यावित करती 
है| इन समितिया भ राज्यों क मुख्य मात्रा विकास मात्री तथा विकास आयुक्त होते 
है । मुख्य मत्री इनके अध्यत तथा विकास आयुक्त इनके कार्यलिय सचिव हांत है । 
कायब्नण का काय पालक प्रधाद विकास श्रायुक्त होता है॥ जिली म इसको पार्यावित 
किये जान का दायिव कलबटरा पर होता है | खण्डो म खण्ड विकास अधिकारी की 
सहायता के लिए कृषि पशु पालन कुटीर उद्योग तथा सहकारिता जसे विषयों के 
विद्य॑प ८ विस्तारी श्रधिकारी होते हे । गावो स ग्राम संवक बहुधधी विस्तार झ्रभि 
कर्त्ता एज'ट के रूप म॑ १० गावो का काय सभालता है । 
विस्तार संशठन-- 

खडा तथा गग्वा म॒ विस्तार समठन दो काय करता है--(१) ग्रामाणो को 
व्यावहारिक शेष आदि को जानकारी कराता है और (२) सरकार द्वारा दी जान 
दाली वित्तीय तथा अय प्रकार का सुविधाय उपलब्ध कराता है। ग्रामीणों की 
समस्याझ्रों को शुह संगठन विदश्वप अध्ययन आलि के लिये सोध सस्धाओं तक 
पहुँचाना है । 
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सामुदाधिक सगठन-- 

आरयाजन और कार्या वयन कय दायित्व लोक खगठना पर है। चुनी हुई 
प्रचायत आवा्यक ग्राकडा का सग्रह करता तथा महत्व के अनुसार कम स बोजनाय 
तिर्धारित करता है । प्राथमिक सहकारी समितिया तेथ गावा के स्कूज भी इस वा 
क्रम से सर्वाघत रहते हू । 
खण्ड विकास समिति-- 

ख ः विक्रास समितिया म पचायतां तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि 
कुछ प्रगतिधाल क्रपक सामाजिक वायकर्ता तथा कायकतिया तत्सवची क्षेत्र के 
सम्तर मदस्य तथा विधान सभाइ सदस्य रहत है । थे समितिया अपन अपन क्षेत्रा की 
विक्रास थोज्नाओा के ग्रायाजन उनके सब धे में पहल करन उनकों स्वीकृति दिनान 
नथा उह कार्या वत करन के लिये उत्तरदायी हाठी ह । बुछ राज्यो म खड़ पचायत 
समितिया स्थावित करन के लिये कायवाही आरम्भ वी जा जी है। 
वित्त यबत्था-- 

वायक्ञम का कार्या वत करत के लिय वित्त की व्यवस्था जनता तैथा सरकार 
मिलकर करता है | प्र येक खण्ड क्षेत्र की विकास याजनाञा के लिये जनता स नगट 
तथा श्रम क॑ रूप म प्रास् होन वाल स्वेच्छिक योगदान की मात्रा निर्धारित हाती है । 
विनय सहायता स<कार की झोर स मिलन को स्थिति सम कद्घाय तथा राज्य सरकार 
गआ्रावतक मदा पर होते थाले व्यया का समान रूप स तथा झनावतक मदा पर होत वाले 
व्यय को ३ १ के अनुपात से वहत करती है। सिंचाई तथा भूमि पुनहद्धार जम कार्यो 
के लिये के द्ोय सरकार झणो के रूप म राज्य सरवारो को पग्राव*्यक वित्तीय सहायता 
देती है। खड़ा म नियुक्त कमचारिया पर राज्य सरकारा द्वारा किय जान वाले व्यय म 
से भी आधा भाग केद्रीय सरकार वहन करती है । 

माच ३१ १६५६ तक जनता न ७४ ५६ तरोड़ र०७ के मूल्य का बोगलान 
लिया जो १४० ८5६ करोड रूपय के कुल सरकारी व्यय का लगभग ५०९ है ६ 
भ्रथम योजनाकाल क निर्धारित ६६ ५० करोड रू० क व्यय वी तुलना में इस झवधि 
म केवल ५२ ४० करोड रू० ही व्यय क्ये गये । इसी भ्रकॉर ४४ १० करोड २० को 
जप निर्धारित राशि का उपयांग द्वितीय यॉजनांवाल से किया जायेगा। द्विताय 
योजना के लिये लगभग २ ग्रव रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है । 

इस कायक्रम के अतगत उपक्रणा क झ्रायात क लिय प्राविधिक सहयोग 
मण्डल सकाय करार के झनुसार झ्मेरिका सरकार स १ क्रोड ४२ लाख £० हजार 
डालर प्राप्त हुये । योजनाक्ाय क्मचारिया के प्रशिश्षण व लिय फाड प्रतिष्ठान स भा 
सहायता प्राप्त हुई | 

निम्त तालिका म॒ व विभिन्न मद ही गई है जिन पर प्रथम एवं द्वितीव योजना 
क अन्तलगत व्यय किया सया -- 


६ १-६ ) 
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( (६४९ ) 
विकास खण्डो पर ध्यय-- 


राज्यों की योजना म कोपो का विभाजन लण्ड वार किया गया है। भ्रथम 
स्तरीय खण्रों (5७8० । पा०ल.) के लिये पांच वर्षों की ब्वधि के हेतु १२ लाख रुपये 
का व द्वितीय स्तरीय सण्डो के लिये पाँच वर्षो के हेतु ५ लाख रुपये का ग्रायोजन किया 
गया है। प्रृव विस्तार झबंधि क॒ लिये कृषि विकास के हेतु १८,०२० रु० उपलब्ध 
किये गये है। 


प्रशिक्षण -- 


ग्राम सेवक्‍ा का दा वष की ट्रनिंग दी जाती है ग्यौर इसके लिए ६! विस्तार 
प्रशिक्षण केन्र (8279० प्गगाए8 0८702८$) खाल गये है | सितम्बर १६५६ के 
अन्त तक १४००,ग्राम सेविकाओं की) ३५ प्रशिक्षण केख्द्रो में प्रशिक्षित किया गया। सामा- 
जिक भिक्षा के सगठनकर्त्ताओं की प्रश्चिक्षा के लिये १३, मुख्य सेविकाओो की प्रशिक्षा के 
लिए २ तथा खड विकास ग्रधिकारियों के लिये ८ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है । स्वास्थ्य 
कर्मचारियों की प्रशिक्षा के लिये ३ प्रशिक्षण केन्द्र हे। ६६ केन्द्र नर्सों की ट्रेनिंग के 
लिये व ६ केन्द्र महिला स्वास्थ्य प्रधिकारियों के लिये खोले गये है । विभिन्न प्रशिक्षण 
केद्दों के आ्राचारयों को ट्रेनिंग क लिये देहरादून के पास एक प्रशिक्षक प्रविक्षण केन्द्र 
[पराशाहश$' प्राशणाह !0॥॥व्राट) खोला गया है। उद्चाधिकाटियों की ट्रेनिंग के 
लिये मसूद में एक केन्द्रीय तस्था स्थाप्रित की गई है। अ्ल्पकालीन प्रशिक्षण कैम्प 
भी चलाये जाते है जहाँ गैर सरकारी व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ३१ मार्च 
१६५६ तक १६ लाख ग्राम सहायक याम सवकों के काय मे सहायता देने के लिये 
प्रशिक्षित विये गये थे । 


सामुदायिक विकास योजनागों का आरम्भ एद विकास-- 

सामुदायिक विकास का्यंत्रम, जिसका उद्दृश्य भारत की विज्ञाल ग्रामीण जन 
सक्ष्या का व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करता है, का भारत म २ भ्रतटूबर सन्‌ 
१६५२ यो छुने हुए ५४ योजता काय छ्ोज्ों में प्रारम्भ किया गया था। प्रत्येक घोजना 
काय में ५०० वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैले हुए लगभग + लाख की जनसलयां के 
करीव ३०० गाँव आते है । यह कायक्रम खण्डो (8]0८/5) के रूप म वार्यास्वित 
जिया जाता है। प्रत्येक लण्ड में त्ामात्यत, १५० वर्ग मील में फुले तथा ६०-७० 
हजार की जन सत्या युक्त १०० गाँव प्राते हैं। पाँच वर्ष भरपूर विकास का कार्ये 
किश जाने के बाद प्रत्येक खण्ड के दूसरे चरण का कास॑ का प्रारम्भ होता है। जँसा 
कि नौचे दी हुई ताक्तित्रा से प्रणद होता ह, १ अ्रप्नैंल १६४६ तक इस योजना के 

प्रस्तमत २,५४८ खण्ड, ३,३६,५१८ गाँव तथा १७*३ करोट ब्यत्ति झा गए-- 


( १४१ ) 
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( (४३ ) 


अक्टूबर १६६३ तक सामुदायिक विकास का काम सारे दक्ष में फैल जायगा। 
दोध और सुझाव--- 

ये योजनायें सफल रही है, परन्तु इनमें कई दोष हैः-- 

( १ ) पूर्व योजना की कमी । यह दोष अधिकाधिक अनुभव से दूर होगा | 


(२) राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में सहयोग श्रथवा सहकारिता की 
भावना में कमी । अब यह माना जाने लगा ह कि विकास क्यंत्रमो 
को लागू करने का दायित्द मुख्यत- डिप्टी वमिश्दर पर होना 
चाहिये । इस व्यवस्था से उन्नत सहयोग एवं कार्येप्रासन सम्भव हो 
जायगा । 

( ३ ) ग्रैरसरकारी वय का सहयोग पर्याप्त नही है। मूल्याकन सद्भठन ने 
बताया है कि राज्यो मे योजना सलाहकार समितियों की स्थापना 
नही हुई है | जहाँ हुई है, वहां वे मिलकर नियमित रूप से विचार 
नही करती । योजना अधिकारियों ने इसे लाभदायक न पाकर 
बाघक पाया है, भ्रतः भ्रधिकाधिक सहयोग को प्रात्साहन मिलना 
चाहिये । 

(४ ) उपकरण के ध्राप्त होने में दरी लगती है । 

(५ ) कई योजनाझ्रों में भौतिक उहवं श्यो की प्राप्ति के लिए श्रनुचित दीघ्रता 
की गई है । इससे कई बार भौतिक उहंदयो की पूर्ति हो जाती है, 
परन्तु आन्दोलन जड नही पकडता, अत; प्रभाव अस्थायी होगा। जन 
प्रोत्साहन तो यथेप्ठ है, किन्तु ऐसो स्थायी सस्थायें बनाने की ग्राव 
इ्यकता है जो इस प्रोत्माहत तथा सामूहिक कार्य क्रम का स्थायी दड्ढ 
से चलावें । इसके लिये पच्रायतों एबं सहकारी सस्थाग्रो को प्रोन्‍्साहन 
देने और ध्यान देने की आवश्यकता है | 

(६ ) विस्तार सेवा कमचारियो के चरित्र, प्रश्षिक्षण एवं छुनाव की योर 
अधिक ध्यान देता चाहिये । 


राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
(दिश्ञाणाओ हिडाध्याघणा उटापण्ट) 


जबकि सामुदायिक विकास याजना ग्रामीण पुनसड्ठठन का एक गअज्भ है, राप्ट्रीय 
विस्तार सेवा उसकी एजेन्सी है। इसके चालू करने की सिफारिश अधिक अन्न 
उपजाझो' जाँच समिति तथा योजना आयाग ने की थी और यह २ अक्टूबर सन्‌ 


६ एृडंड ) 


१६५३ से चालू की गई । उद्देश्य एक सा हाने के कारण केन्द्र तथा राज्यो में सागू- 
हित विकास ग्रोजता एवं राष्ट्रीय विस्तार संदा को मिला दिया गया है, परन्तु राष्ट्रीय 
विस्तार मवा स्थायी है, जबकि सामूहित्र योजना ३ बष वें लिए है | राष्ट्रीय विस्तार 
मेदा के द्वारा योजना काल के अन्त तक सारे दक्ष के लोगो तक पहुँचने वा प्रमत्त 
विस्ा जावेगा ६ 

किसान बिता सहायता एवं यथ प्रदशन के स्वय वैज्ञानिक कृषि श्रपनाने में 
असमर्थ है। इस योजना के अन्तरगंत झवक व्यक्तियों को ग्रामीण जनों की सहययताधं 
प्रशिक्षित किया गया है | वे गाव बालो को अपन घर एवं गाँव साफ़, स्वास्थ्यवद्ध'क 
रखने, सइके बनाने व मरम्मत करने, कुटीर उद्योग चलाने एवं श्रहवारी सर्मितियाँ 
संगठित करने के लिये कहते है । दूसरे शब्दों में, वे ग्रामीणों को अपने ही भप्रयत्नो 
द्वारा अपने प्रसाधनो का भ्रघिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते है । प्रत्येक 
१७ गाँव के पीछे एक ऐसा कार्यकर्ता रखा गया है। ग्राम स्तर वार्यकर्त्ताप्रों बा यह 
संगठन 'राष्ट्रीय विश्हार सेवा” के नाम्र से बोला जाता है 

सामुदायिक योजला क्षेत्री में अन्य स्थानों कौ अपेक्षा प्रशिक्षित कार्यकर्ता कही 
अधिक सख्या में होते है । उदाहरण के लिये, एक योजना क्षेत्र में प्रति ४ या ५ गाँव 
पीछे एक ग्राम स्तर क्ययंकर्त्ता होता है | वह ग्राम स्तर कार्यकर्ता गाँव वालो वा मित्र 
एव मार्भ दर्शक होता । स्वय वह ब्लॉक प्रधान कार्यालय के ब्लॉक विकास अ्रधिकारी 
एवं ग्रन्‍्य तान्त्रिक विशेषज्ञों से मार्ग-दर्शंन प्राप्त करता है। 

ऑरेम्ले में यह सेका सम्पूर्ण देश भर में २४० ब्लॉक में चालू की गई थी। 
प्रथम पच वर्षीय योजना काल में लक्ष्य सामुदायिक विकास कार्य क्रम एवं राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा के प्रन्तगंत ग्रामीण जन-सख्या के लगभग - भाग तक पहुँचने वा था । 
अवहूबर सन्‌ १६५५ तक यह कार्य क्रम ६ ८६६ करोड व्यक्तियों को, जो कि १,०६,०४७ 
गाँवों में (६५१ सामुदायिक योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लॉकों में 
विभाजित) निवास करते थे, विस्तुत किया। ये भमामुंदायिक योजना ब्लॉक १४२ 
झौर राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्वॉके १३५ थे। इस प्रकार भारत में प्रत्येक परॉँच 
गाँवों में एक गाँव उपरोक्त किसी एक या दोनों ही सेवाओं का लाभ पा रहा था । 

प्रथम योजना के अन्त तक १,१६० थधिकास ब्वोंक बसाये गये, शिनमें से प्रत्येक 
में १०० गाँव ग्रौर ६० ७० हजार जनमब्या है | इनमें से लगभग ३०० को गहन 
सामुदायिक योजवाम्रों में परिवर्तित कर दिया गया और झेप राष्ट्रीय विस्तार सेवा के 
अच्वगंत थ । द्वितीव योजना में इस कार्यत्रस के लिये २०० करोड रुपये रखे गये हैं, 
ताकि यह सापर्ण भारत में विस्तृत हो जाय । कुल ३,८०० अतिरिक्त ब्लॉक विस्तार 
सक्षा के अन्‍्तगत बताये जायेंगे, जिठम से ३,११० को गहत विद्मास के लिये चुद लिया 
जायगा | 


( शेर ) 
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अष्याय १० 


भारतीय सूती वस्त्र उद्योग 


( 7ठ8879 (०9079 7व्ू|जयोड ]मवैणजशपएए ) 








पररिस्थिक-- 

“भारत का सूती वस्त्र मिल उद्योग देश के झ्तीत का गौरव, वर्तमान भौर 
भविष्य का सदेह, परन्तु सर्देव भ्राग्मा की वस्तु रहा है।' यह भारत का सबसे प्राचीन 
उद्योग है, किन्तु परिमाण एवं गति की दृष्टि से इसके विकास मैं विश्वेष रूप से विगत 
आाताब्दी का समय प्रत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है ॥ श्राजकल कृषि उद्योग के बाद सूती बस्तर 
उद्योग ही देश के सर्वाधिक व्यक्तियों को जीविका प्रदान फरता है, इसके साथ ही हमारे 
देश के कुल उत्पादन का ३५ प्रतिशत भाग उत्पन करने का भी इस उद्योग को भ्रेय 
है । इस उद्योग में ८६ लाख श्रमजीवी लगे ह एव १२२ करोड रुपये की पूंजी लगी हुई 
है । सन्‌ १६४७ में जब कि हमारा देश स्वतन्त्र नही हुआ था, यहाँ ३८७ सूत्ती मिलें 
थी, जिनमें १ करोड तकवे एवं २ लाख करथे थे ओर भ्रव इस उद्योग में ४८२ मूती 
मिलें हैं, जिनमें १३ करोड ४० लाख रुकवे है । १६४८ में जो उत्पादन १४,४७० 
लाख पौंड सूत ओर ४३,१६० लाख गज कपडा था, १६५७ में दही उत्पादन बढ़कर 
१७,८०० लाख पींड सूत भर ५३,१७० लाख गज कपडा हो गया। सन्‌ १६५६ में कपडे 
का उत्पादन ४६,२८० लाख गज ओर सूत का उत्पादन १७,१८८ लाख पॉंड हुआ्ना । 
आज यह उद्योग ४०० करोड रुपये की उत्पत्ति कर रहा है। घूती वस्त्र के परिमाण 
को ध्यान में रखते हुए यह विश्व के तीसरे दर्जे का उद्योग है एवं सूत उद्योग में इसका 
बिश्व में दुस॒या स्थान हैं । भारतीय मिल उद्योग में सूत एवं कपड़े के उत्पादन में निरतर 
अगति हो रही है । 

सन्‌ १६४७ में भारत के विभाजन के समय भारत की बहुत सी भ्रच्द्धी कपास 
उत्पन्न करने वाली श्रूमि प्राकिस्तान को हस्तातरित कर दी गई, इसके बावजुद भी 
'चत्पादन में दृष्धि इस बात का दोतक है कि भारतीय बसर् उच्चोग में अपार उत्पादत- 
समता निहित है | उद्योग के लिए कपास को खपत भी १६४८ वी ३४ लाख गाँठो से 


ह.. २२ ॥. 


बढ़कर १६५८ म॑ ५० लाख गाँठे हा गई॥ इनम ६ लाख बपास वा गांठ विदश्ो से 
निर्यात की गई एज एप ४० लाख गाँठों का इस में ही उत्पादन किया यया 


मारत न यूतो वपड के निर्यात मे भी प्रगति का है। निर्यात करत बाल दशों पर 
जापान के वाद भारत का स्थान है। सूती वस्त्र वा निर्यात भारत पश्चिम मं बनाता 
से लक्र पूव मे इडानदिया तक ओर उत्तर म फ्निलड स् लकर दक्षिग मे ग्राएट्रेलिया 
तथा न्यूजीलड तब करता है। आज हमारा दश्य ७(५स ८०७ वरो” गज मित्र वा 
बयड़ा विंदशा वा नियात कर रहा है जब प्रि बुद्ध समय पूव हमारा ददा विदा से 
कपड का आयात करता था । इस उद्याग में हुई इस तरवकत्ों क बुछ ग्रतर्राष्ट्रीय कारण 
है कितु बास्‍्तव मे दा मे हुई प्रगति का ही इसका थंय प्राप्त है। हमार दकश द्वारा 
सत्‌ १६५४४ ५५ ५६, ५७ मत्रभश ६५१ ८७३ छ्०४ ७६५४ मिल्यिते गज बपड॒ः 
तिर्षात किया गया ओर सत्‌ १६६० ६१ मे १ ००० मिव्रियद गज कपटा निर्यात बरत 
का लक्ष्य है। 


उद्योग का भ्रतौत एवं विकास-- 


हमार दहा मे सूता वस्त्र उद्याय वहुत प्राचाम काल से हा उन्त स्थिति मे था। 
भारतीय सम्यता के प्राचीत स्मारक माहनादटों के अवशपा में सूला वब्र भी प्रा ते 
हुए है प्रसिद्ध धनज्ञानिक जस्स टतर और झ० एन० ग्रुलाटा वे मतानुसार य प्राप्त सृती 
वल्ल मई स ध्षनाय गये हागे | ग्राम के सुप्रसिद्ध इतिहागक्रार हैराडदटस ग्राश्रय चह्ित 
होक्षर कहते है वि. भारताय एक एस उन के बम्पर पहनत हैं जा भटड़ बररिया के 
शरार स प्राप्त नहा हाता वरन्‌ पड़ा पर उगाई जाता हैं। प्रनता वा कला कृतियाँ 
भा इस उद्योग क गोरवपूणा अतीत की कहाता बहता है । भारतीय वम्त उद्योग को 
मुग्लिम कात मे बहुत गौरव श्राप्त हुम्ना । श्री टी० एन० मुत्र्जी क मतातुसार मतमतद 
का एक ३० गज क्षवा तथा १ गज चोडा सुदर टुक्टा पँग्रटी के वीच में गे सुगमेता 
पूवक निकल सकता था इस क्पड़ के निर्माण म लगभग ६७ माह तगत थे | थ्री 
टैवॉनियर के शब्दों में--'भारतीय मलमत्न इतना महीन था हि हाथ से वह अनु भय 
नहा का जा सकती थी । 


सत्ता कपड बताने वा मिल यद्यपि भारत म सं १८१६ में टंगती सदा के 
सिनार घ्रुसरा नाश स्थान पर स्थापित की गद थी प्रतु वास्तविक रूप में इस उद्याग 
का प्रगति बा प्रारम्भ सन्‌ १८६४४ मे उस समय हृप्ला जब हि एत्र पारसा उद्यागा श्री 
कावस जो नाठा भाद हावर ने वाम्दे स्पितिंग एड वीविग वम्पना की स्थापना की 
झौर दसक बाद एव ग्ग्रज स्थागप्ति न भद्ाच मे दूसरा मित्र स्थादित किया । 
इत दाता कारखाता की द्रात्त सफ्यता के प्रतिस्यामस्वरूप सदर १८७५ तर समरत 
दाग में ४६ वमज्ब्र मित्र स्थापित हुई ॥ इन कारखाना का प्रगति से प्रभावित होकर 


( ई$ ) 


अहमदाबाट च्ोलापुर मद्रास कानपुर आदि नगरो स सूती वद्ल मिलों की स्थापना 
का गई और सन्‌ १६१४ तक २६४ वस्त मिल स्थापित की गई १ 
प्रथम महायुद्ध काल में उद्योग को स्थिति-- 

दी सूती कपड़ा मिल की उन्नति और खासकर सन्‌ ६६१४ के बाद की 
प्रगत्ति म पणत नहीं तो मुख्य रूप स महायुद्ध स्वदेशी आदालन एवं इस उद्योग 
के रापादन से विदेशी प्रतियोगिता की समाप्ति आति क्य याग रहा। किन्तु इस 


उद्याग के विक्रास को सर्वाधिक रूप से देश म बढी हुई कपर्ज की माग न प्रभा 
वित किया । 


प्रथम महायुद्ध काल म इस उद्योग को विश्येष प्रो साहत मिला व्याकि इस 
समय विदेशों से कपड का आयात वद हो गया और साथ ही भारतीय सतिको की 
आवश्यव ताओ को पूरा करन के लिए शासन न देख म ही बहुत स सामान खरीदा । 
घुद्धोपरात्त ६ वप तक यह उद्योग निर्बाध रूप से चलता रहा कितु इसके बाद 
जापान एवं झ्रमरीका स प्रतिस्पर्धा युद्ध के पश्चात्‌ मांग में कमी हुडताल एव 
कोयल क मूल्य म वद्धि होन से उद्योग को भारी क्षत्ति उठाता पड़ी । इस समय तक 
सूती वस्त्र मिला की सहपा बढ कर २७१ हो गई थी। इन १रिस्थितियों म जबकि 
उद्योग का स्थिति अधत दयनीय थी सरक्षणा की माग की गई । सन्‌ १६२७ म 
स्थापित टरिफ बोड द्वारा आयात मर्ीनो के कर को सरक्षण दिया गया। सम्‌ 
१६३० म वस्य उद्योग सरक्षण अ्रधिनियम बना इस अधिनियम के ग्रमुसार दिटिश 
ग्रायात पर १४ प्रत्तिचत तथा आय देशा के श्रायात पर २० प्रतिशन बर लगाया 
गया ॥ इस कर म सन्‌ १६३४ म ४ प्रतिय्त की वृद्धि की गई । सम्‌ १६३४ म 
एवं अधिनियम और पास हुआ जिसके श्रनुसार सरक्षण वी ग्वधि १६४ तक 
बहा दी गई । 


द्वितोय महायुद्ध काल में उद्योग की स्थिति 


द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ म शेर सूती वस्त्र मिल थी थद्ध की टद्भ ध्वनि 
के साथ हो उद्योग को पुन प्रो साहन मिला । युद के कारण बिदलो मे आयाग बद 
हो गया एवं निर्यात को भ्रासाहन मिला जिसके कारगणा सूल्या म वृद्धि हई । साथ 
ही बिटिश वस्त्र उद्योग युद्ध को श्रावग्यकताओं के उत्पादन मे लग गया एवं जापात से 
शान ता होन के कारण भारत को उपभाक्ता्रो एवं मित्र दया की सनाओों का श्रा« 
हययता पूर्ति का एकाधिकार प्राप्त हों गया। उद्योग की स्थिति स विवर होकर 
सरकार का कपड पर कट्राल लगाना पडा इसके लिए सरक रन चार आदेश जारी 
क्ये। प्रथम ग्ादेश (जाणा टाणणा आएं शैथा (जाग 04ल 943 के 
अनुसार कपड का उपाटन वितरण एवं कीमत पर सरकार हा । नियअंसा किया 


( ४ ) 


ययां। दूसरे प्रादेश द्वारा कपड़े का स्थादोय उत्पादन बढाने का प्रयज एवं तीसरे 
भ्रादेश के झनुसार कपडे के यातायात पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्त किया गया एवं 
चोये झादेश वा उद्दं इय कपड़े के उत्पादम के लिए आवश्यक वच्चे माल तथा प्रन्य 
साधनों के सुल्यों पर नियन्द्रणा बरता था । इस नियन्धण के प्रभाव से सत्‌ १६४६।में 
उद्योग वी स्थिति में प्रभाव हुआ, झतः सन्‌ १६४७ में वस्त्र उद्योग पर से नियत्रण 
सम्बन्धी सभी झादेश हटा लिए गएं। नियन्त्रण से पूवं सन्‌ १६४२ में वषड़े का मूल्य 
सन्‌ १६३६ की अपेक्षा चार गुदा बंढ गया, साथ ही भारतीय वस्थो का निर्यात भी 
बढता जा रहा था एव देश में भो कपड़ें की माँग में वृद्धि हो रहो थी | किन्तु सन्‌ 
श६४८ तक उद्योग की स्थिति साम्रान्य हो गई गौर इस समय तक कपड़ा मिलो की 
सख्या बढवर ४०७ हो गई। 

देश के विभाजन का वस्त्र उश्योग पर प्रभाव-- 

१४ झगस्त सन्‌ ३६४७ को देण स्वतन्त्र होने के साथ साथ भारत एवं पाकिस्तान, 
दो हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग को गहरा 
घक्का लगा । ७४ प्रतिशत श्रेष्ठ कपास उत्पन्न करने वॉली भूमि तथा १४ सूती वस्त्र 
कारखाने प/किस्तान को हस्तातरित किये गये । इस समय उद्योग के लिए कप्रास एक 
समस्या वन गई। भारत एवं पाकिस्तान के भध्य श्रनेक घ्यापारिक समभौते होते हुए 
भी पाकिस्तान के दुश्यंवहार से भारत को हानि उठानी पड़ी। श्रन्त में विवश होकर 
भारत में मिथ, ग्रफ्रीका ग्रादि देशों से समझौते किये एवं देश में अधिक कपास 
प्रान्दोलय' चलाया गया, परिणामस्वरुप यम्त्र उद्योग पुनः प्रगति के मांग पर बढने 
लगा एवं उत्पादन में वृद्धि हुई । 
प्रथम पचवर्धीद योजना में सूती वस्त्र-उद्योग-- 

अथम पच्रर्षीय योजता के प्रधीन ४७० करोड़ गज कपड़ा और १६४ करोड़ पौंड 
सूत पदा बरने का लक्ष्य था और उत्पादम क ये लक्ष्य अपनी योजना की भ्रवधि ३१ 
मार्च १६५४ के समाप्त होने के बहुत पूर्व ही पूरे कर लिये गये थे। प्रथम पचवर्षीय 
योजना के प्नन्त्गंत वस्त्र उद्योग हेतु रखें गये एक निश्चित कायं क्रम के अनुसार लक्ष्य 
था कि भारत पर्याप्त मात्रा में वस्घो का निर्यात करता रहे ग्रोर देश के आास्तरिक 
उपभोग के लिए भी ग्रावश्यकता से अधिक कपड़ा प्राप्त हो । 

कर्वे कानूदंगो समिति की सिफास्शिं के प्रनुमार योजना काल में हस्त करघा 
उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिसके कारण करघो की सब्या में अपेक्षित 
चूद्धि से कम बृद्धि हुए्‌॥ समिति वी सिफारिशों के अनुसार हस्त चलित एवं दक्ति- 
चलित करधों का उद्योग में श्रधिक उपयोग होना चाहिए, जिससे बेकार बैठे लोग रोज 
गार पर लग सके ॥ सरकार ने इस योजता-काल में कपड़े का निर्यात बढाने के लिए 
छुक सूती बल्ब नियत प्रवतके पॉरेपदा (000णा वक्ता एणा शत 
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(०४४५7) की नियुक्ति की, जिसका कार्य वल्ल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 
हर सम्भव उपाय करना था। 


द्वितोष पचवर्चोष पोजना पे सूतोन्वस्त्र उच्चोष-- 


द्वितीय आयोजना के अन्त तक ८४० करोड गज के कुल उत्पादव का अनुमान 
है ॥ इस योजना काल के लिए वल्ल उद्योग के उत्पादन-लक्ष्य की घोषणा सन्‌ १६४५६ में 
की गई थी, जिसके अनुसार सन्‌ १६६० ६१ तक २४ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि करने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमे ३,५०० मिलियन गज कपड़े का उत्पादन हस्त- 
करधा उद्योग के लक्ष्य की सीमा है। इस अनुमान के झ्रनुसार योजना के झन्त तक देश 
में प्रति व्यक्ति कपडे का औसत उपभोग बढकर १८'५ गज हो जायगा एवं सारे देश 
की ग्रावक्यकता पूर्ति के लिए ७४० करोड गज वस्त्र प्रति वर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य 
है, साथ ही १०० करोड गज कपडे के निर्यात करने का लक्ष्य है। उपरोक्त लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु १४,६०० नये चलित करधे लगाने की व्यवस्था है। वस्त्र उद्योग मे मिल 
क्षेत्र का जहाँ तक सम्बन्ध है, इस योजना के अ्रन्तगंत यह निर्धारित नहीं किया गया है 
कि देश की खपत के लिए उस कितना उत्पादत बढाना है। ऐसा करने का उद्देश्य 
मिलो द्वारा कपड़े का उत्पादद ५०० करोड गज के आस-पास ही स्थिर रखने का है, 
जिससे कपडे को झतिरिक्त माँग को हस्तकरधो एवं विद्युत चलित करघो के उत्पादन 
से पूरा किया जा सके | इस प्रकार दितीय पचवर्षीय योजनर के अन्त्गंत सरकार द्वारा 
वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध मे जो नोति निर्धारित की गई, देश के उद्योगपतियों द्वारा उसका 
स्वागत किया गया । किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि मिल उद्योग एवं करघा 
उद्योग मे समस्वय स्थापित किया जाबे, जिसमे विशाल उद्योग के साथ साथ ही छोटे 
पैमाने के करधा उद्योग भी उन्रति कर सकें। इस योजना के श्रन्तगत इस विषय पर 
विशेष रूप से ध्यान दिया गया है । 
भारत सरकार की नई दस्त्र-नोति-- 

भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में घोषित भ्रपतो नई नीति 
के ग्रनुसार मिलो द्वारा ३५९३ करोड गज, विद्युत चलित कर्घों द्वारा २०१ करोड गज 
एवं हस्त करधा द्वारा १०० करोड गज अतिरिक्त कपडा बुना जाना चाहिए। सरकार 
की इस नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित है--- 

(0) नवीन तकलियों के लाइसेंस केवल उही व्यक्तियों को दिये जाएँ जो 
उतको शीघ्र चालू करने का प्रवन्ध कर सकें, जिससे बढती हुई माँग को शीघ्रता से 
पूरा किया जा सके । 

(॥) सूती वल्न मिलो को १४,६०० नवीन करधों को लगाते की अनुमति 
इसलिए दी गई है कि उनका समस्त उत्पादन, जो लगभग ३५ करोड़ गज है प्रति वर्ष 
निर्धात क्या जा सके । 
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(00) ३५ ००० विद्युत चलित करथे सहकारी समितियों द्वारा सगाये जाने 
की व्यवस्था की गई है, और 

(४४) इस नीति के अन्तगत अवबर चरखा को विशेष महत्व दिया गया है 
उपराक्त नीति क ग्रनुद्धार कुटीर रुव ग्रामोद्योगा का काफ़ी विकास हागा। अ्रवर 
खरखा एवं नई सूती मिला के वीच के राजनीतिब मतमेंद भी समाप्न हा जान वी 
आशा है। ग्रनुमात है कि इससे भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात ब्यापार पर भी काई 
बुरा प्रभाव नहीं पड़गा । 

कुछ ग्रातोचको के मतानुमार यह नीति वतमान स्थिति में अनुपधुक्त प्रतीत 
हाती है। राप्टायता के विकास एवं प्रतियांगिता को तोब़ता स यह मान लगा कि 
२ वष म उद्याय ३५ कराड गज वदर्ध निर्यात करन लगेगा, सदह्ास्पद है। इस नीति के 
अनुसार सरकार ३५ हजार विद्युत चलित करघों की स्थापना का विचार रखती है, 
ग्रत हस्तकरधा उद्याग पर इसका बुरा प्रभाव पडन की ग्याशवा है| बम्त्र जाँच समिति 
(१६५६८) के अनुसार भी द्वितीय याजना म प्रति व्यक्ति कपड वी खपत १७ ५ गज स 
अ्रधिक होत की सम्भावना नही है. जबकि निर्धारित लच्य १८५ गन का है, इसका 
कारण यह बताया गया है कि दक्ष की आर्थिक प्रगति उम्र गति से नहीं हा रही, 
जिसका अनुमान किया गया था । 
उद्योग की समस्याए्‌ और हल - 

वतमान म सूती वस्त्र उद्योग की प्रधान समस्याएँ निम्न है ,-- 

(१) यत्र सामिग्री का प्राधुनिकोकरण एव स्वचालन--पिछल दा महायुद्धा स 
झयधिक उत्पादन के कारग यत्न सामित्री बहुत घिस गई है। ब्रुद्ध काल एवं उसके 
पश्चात्‌ यत्रा क सिल्त में कठिनाई होत एवं उनका अधिक मूल्य हान व कारण उन 
यथो को परिवर्तित नहीं क्या गया अत इन पुरष्नी मशीना में अत्यधिक टूट फूट 
एबं घिसाई हुई है। साथ ही गन्य देशो की अ्पक्षा हमारा उत्पादन ब्यय भी उपरोक्त 
कारणा स अधिक हो गया है । दतमान समय म इस उद्योग में लगी हुई सभी मशीनें 
लगभग ४० वष पुरानी है । ग्रत झाज इस उद्याग की महत्वपूणा समस्या यत्र सामिग्रा 
के पुन सस्थापन एवं आधुनिकोक्रशा की है। * समस्त उद्योग म उपयुक्त आराधुनित्री 
करण क॑ बिता लागत मं कमी ग्रयवा क्वालिटी में काई बडा सुधार हाना सम्भव 
नहीं है। 

मूता वस्त्र उद्योग में विश्व ने ग्रत्यधिक प्रगति को है। भारत जा क्रि यूती 
वल्ल को सवस बड़ा उत्पादक है, उस प्रगति के साथ चलना होगा, यह विश्व वी 
बढ़ती प्रतियोगिता में अपना स्थान बसाये रखन के लिये भी नितात आवश्यक है। 
भ्राज विद्व के प्रन्य देशों में स्दघालित करघो का उपयोग होता है, हम पुराने यत्रो 
क प्रयोग में इस उद्योग में सूती बम्पर क॑ उत्पादन में छ॒गा एवं सख्या में वृद्धि नहीं कर 
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सकते । सूती वस्त्र मिलो में जिस तेजी के साथ पुरानी यत्र सामिग्री के स्थान पर 
नवीनतम डपकरग्यों वा प्रतिस्थापत किया जायेगा, देंसे वंस सूती वस्त के उत्पादन में 
गुण एवं सख्या में वृद्धि समब होगी । इस समय आधुनिकीकरणा की आवश्यकता केवल 
उद्योग की दृष्टि से ही महत्वपूण नहीं है. अपितु स्वदेश एवं विदेश की निरतर बदलती 
हुई माँग को योग्यता एवं सुविधा से पूरा करने के छिये भी ग्राधुनिकीकरण आज 
को माँग है । वस्त्र-उद्योग मे प्रयुक्त होते वाली कुछ मशीन ज॑से--रिग फ्रेम, करथे 
शव घुताई इजन आदि का निर्माण झब दद् में ही बृहद परिमार्स में होता है, इसके 
साथ ही फ्रेम, स्वचालित करघे, फ्लाई फ्रम तथा रीलिग मश्ञीनों के निर्माण का काम 
भी प्रारम्भ हो चुका है। फिर भी देश मे निर्मित कपडे की किस्म में मुघार एव माल 
के समापन के काम में लायी जान वाली मद्ीनों का आयात आवश्यक है । 


इस उद्योग में भारतीय ग्रपन उत्पादन क्षेत्र (निर्यात) म तभो सफनता श्राष्त 
कर सकते है, जबकि उत्पादन व्यय म॑ं कमी झाये और यह तभी सभव है, जबकि 
उद्योग में पुराने यत्रों के स्थान पर नवीनतम यत्रों का उपयोग हो तथा स्वचालित 
करघों का प्रयोग क्रिया जावे । 


(२) वस्त्र उद्योग के लिये आवश्यक यत्रों का निर्माण- विज्ञान के क्षेत्र मं 
हमारा देश पिछड़ा होने के कारण, वस्त्र इ्द्योग देश का प्राचीनतम उद्योग होते हुए 
भी, उद्योग के लिये आवश्यक यत्र सामिग्री के लिये विगत १०० वर्षो से विदशी 
आयात पर लिभर था इसके अलावा विदेशों में, विशेषकर अवशूल्यन केः बाद, यु 
सामिग्री के दाम बहुत ऊँचे हो गये है । अत, विदेशी विनिमय की सुरक्षा एवं आ्रात्म- 
निभरता की हृष्टि से यह झ्रावश्यक है कि हमारे देश में ग्रावश्यक यज्ञो का निर्माण हों, 
जिसमे हम विदेशों पर निर्भर नही रहे । 

हमारे देश में विगत कुछ समय से वच्व उद्योग म॒ प्रयुक्त होने वाले कई यत्र 
एवं उनके हिस्स बनाने की दिद्या मे काफी प्रगति हुई है । आज हमारे देश में तकुए, 
सादा करघे, रिग्र फ्रेम इत्यादि का निर्माण पर्याप्त परिमाण में होता है, साथ ही 
स्वचालित करघो, ड़रा फ्रेम्स, फ्लाई फ्रेम्स आदि यत्रो का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर 
दिया गया है। बहुत ञञीघ्र ही यत्र सामिग्री के अन्य कई भागों का निर्माण देश में 
हो प्रारम्भ क्या जायेगा । वन्ञ्र उद्योग से सम्बन्धित यत्रों के निर्माण के लिये नियुक्त 
की गई काम चलाऊ समिति द्वितीय परचवर्षीय योजना काल मे बन्त्र उद्योग मशीनरी 
के हिस्मो के तैयार करने के सम्बन्ध में झीख्र उठाये जाने वाले कदमों पर विचार 
करेगी । इस दिद्या में कुछ उद्योग पतियों द्वारा भी कदम उठाया गया है । 

(३) हस्त-करघा एवं मिलों से समन्वय--हस्त-करघा एव मिलें स्वस्थ प्रति 
योगिता के साथ कदम ब-कदम मिलाकर चल सकें, इसके लिए आझावश्यक है कि हस्त 
करघा उद्योग एवं मिल उद्योग में समन्वय स्थापित हो सके । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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क झ तगत सूती वम्त्र का उत्पादन बेडान हुतु सरकार वे ३५,१०० विद्युत चलित 
करघो के लगान का यक्य निर्धारित किया है इससे निश्चित रूप से उत्पादन मं तो 
वृद्धि होगी, क्रितु सरकार के इस कदम से वेकारो फैलन वा भय है। इशलिए प्राज 
आवश्यकता इस बात को है कि सरकार हस्त करघा उद्योग का अधिक से अधिक 
सरभणा दे जिससे मिल उद्योग एव हस्त करघा उद्योग म समवय स्थापित विया जा 
सके । हमारी सरकार की नवीन सूती वस्त्र नाति इस दिशा म प्रय॑त्तशील है । 

(४) पर्याप्त कच्चे माल का प्रभाव--दहा के विभाजन स प्रूव तो यहाँ पर्याप्त 
मात्रा म कपास उत्पन्न होता था देश की ग्रावश्यकता पूर्ति क श्लाथ साथ विदज्ञो को 
कपास वा निर्यात भी किया जाता था। क़िल्तु दश के विभाजन के परिणामस्वरूप 
कपास उत्पादत का एक बहुत बडा क्षेत्र पाक्स्तात म चला गया झौर हमारे देश में 
कपास एक महत्वपुणंं समस्या बन गयी । हमें प्रपती श्रावश्यवता पूर्ति के लिए विदेशों 
से भ्धिक' मूल्य देकर कपास का प्रायात करना पडा । यह कठिनाई इस उद्याग में आज 
भौ है, यद्यपि १६४८ म उत्पन्न १८ लाख गाँठ से बढकर १६५८ मैं उत्पादन ३४ लाख 
गाठ हो गया । 

इस समस्या के समाधान हु भ्रच्छे किस्म एवं लबे रेथे वाली रुई का उत्पादन 
बढान हेतु अनुसन्धान होना चाहिए तिससे कच्चे माल के उत्पादत मे हम ग्रात्मनिर्भर 
हो सके | साथ ही समस्या समाघान हेतु 8६६८छ०७॥ प्ाइए/एा८ 07 006० पात0$ 
070$ (वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित भ्रवेषण सस्या) खोली जाबे, जिससे कच्चे माल के 
उत्पादन एवं ग्रणों में सुधार ही सके । 

(५) विदेशों प्रतियोगिता--बिदेशो में भारतीय माल को जापान, ब्रिटन एवं 
प्रयय देशों के भध्य तोब् प्रतियोगिता का सामना करना पडॉ है। भीरत की वस्त्र मिर्खें, 
सरकार को वस्त्र उद्योग सस्वाधी प्रनिश्चित सीति व कारण प्रपन निर्यात के वायदे 
पूरे नहीं कर सकी है. इसके साथ ही भारतीय मात्र की किस्म एवं पैकिंग भी निर्यात 
शर्तों के प्रनुरूप नहीं हा सक्रा प्रौर इन सब कारणा से हमारे हाथ से तिर्याते बाजार 
निकलते जा रहे हे एव विदेशों मं भारतीय उद्योग की श्रतियोगिता शक्ति दुवन हो 
गयी है । 

सन्‌ १६५८ की प्रथम एवं विशेष रूप से द्वितीय तिमाहा मे भारतीय यघ्त्र 
तिर्यात म तीब्रता से कमी ग्यान के अ्रनवर कारणा मे से एक कारण भारतीय उद्योग का 
चीन जापान एवं श्राय दन्नो के उद्योग स होत दाला प्रतियोगिता थी। भारत को 
विदेशों म ग्रपनी प्रतियोगिता कौ स्थिति सुधारन की विशेष आवश्यक्तता हैं। बदलती 
हुई मंगिं को ध्यान म रखन एवं विदेशी बाजारों का गहन अध्ययन ही इस समस्या का 

उचित हल है| श्र तर्राष्ट्रीय बाजार श्राज ग्राहेक प्रघान वांजार है, वहाँ ग्रशहक वी 
इच्छा का विरेष रूप स ध्यान रखा जाता है, इसक अलावा वस्त्र उद्योग मे नवानतम 
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तरीको से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतियोगिता के कारण माल का मूल्य 
एवं उसके गुस् ग्राहक को विश्येप रूप से प्रभावित करते हैं । जापान की अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में हढ स्थिति का कारण उसके द्वारा माल के गुणा एवं मुल्य में प्रतियोगिता 
करने की झक्ति है। ग्रत भारतीय उद्योग को विदेज्ञी प्रतियोगिता में श्रपना स्थान 
सर्वोच्च बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यहा भी इन तरीकों को अपनाया जाये । 
इस समस्या के समाधान हतु हमे उत्पादन बढाना चाहिये, उच्च कोटि का म्राल निर्माण 
करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उत्पादत यन्त्रों मे सुधार होना चाहिये एवं श्रमिको 
को कार्य क्षमढ्ा बढाने के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिए । इसके साथ ही करो 
में कमी होना भी ग्रति आवश्यक है ६ 
अन्य सुझाव-- 

वस्त्र मिल उद्योग को समस्याप्रो को हल करने के लिए राष्ट्रीय योजना 
आयोग ने निम्न सुभाव दिये ह--(॥) मशीनों की उत्पादन ज्ञाक्ति का पूरा उप 
मोग किया जाये । (॥) वे मिलें जो घाटे पर कार्य कर रही है, उनका विस्तार करके 
आधिक बनाया जाये । १७७) साढ़े तीन लाख नये तकुए लगाये जाएँ । (५४) केवल श्रेष्ठ 
माल का निर्यात करके विदेशी बाजार में अपना स्थान बनाने का प्रयत्न किया जाये 
एवं प्रति वर्ष १०० करोड़ गज कपडा निर्यात करने की झनुमति दी जाए। (५) जहा 
तक सम्भव हो, धागे का निर्यात नही क्रिया जाये । 

मई सन्‌ १६५८ म भारत सरकार द्वारा नियुक्त मूती-बस्ज उद्योगजाच समिति 
क॑ अनुसार उद्योग के सभी क्षैत्रो--मिला, विद्युत करधा एवं हस्त-करघा---कां श्रभिनवी 
करण किया जाये । यह काय १५ वर्षों म तीन खड़ो में किया जाना चाहिए । मिल 
उद्योग के कताई विभाग का भी विस्तार क्रिया जाना चाहिये तथा उसको विद्युत करघा 
एवं हस्त-करघा विभाग से मिला दना चाहिये । सिफारिश वे अनुसार यह बाय ६ व 
म॑ प्रा किया जाना चाहिये तथा इस पर ५० करोड से अधिक धन राशि के व्यय की 
ज्यवस्था की जानी चाहिय॥ समिति ने आवश्यक विदेशी विनिमय झुद्रा प्राप्त करन 
और मिल-उद्योग मे रोजगारी बनाये रखने के लिए १०,००० लाख गज सूती वस्त्र 
निर्यात करने का भी सुझाव दिया है। समिति के अनुसार महीन और अधिक महीन 
बस्त्रों कै निर्यात से भारत अधिक आय प्राप्त कर सकता है| हस्तशरघा उद्योग के लिए 
जो कपड़े की उत्पादन मात्रा निश्चित कही गई है, सिफारिश के अनुसार सम्‌ १६६० 
तक उसे कायम रखना चाहिए। हस्तकरघा उद्योग को मलमल एवं वायल जैसे कपडो 
के उत्पादन मे रोका जाना चाहिये । 
उत्पादकता अध्यपन--- 

उद्योग की उन्नति में उत्पादकता गअ्रध्ययन का भी अत्यधिक महत्व है । इसलिए 
प्रबन्ध एवं श्रम दोनो वर्गों क हिल में यह आवश्यक्र प्रतीत होता है कि वे अपनी अधिक 
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शक्ति इस प्रकार क॑ अ्रध्ययन में लगाएँ। निश्चयात्मक रूप स ऐसे अध्ययन प्रबन्ध, 
श्रम एवं सारे उद्याग क लिए ही लाभप्रद होगे 


परत सामग्रो कौ देख रेख--- 


यात्र सामग्री को उचित देख रेख की आवश्यकता से इम्कार नहीं किया जा 
सकता। दस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, श्रभी तब सही दिया गया । 
मिल के उत्पादक यन्त्र को सुचाह एवं सुन्यवस्थित बनाये रखने के लिए यनन्‍्त्रों के 
हिस्सों को बदलना उचित निरोक्षण एवं देखभानव बहुत जरूरी हैं। इस वाय॑ में 
तात्रिकों को मिल के प्रवस्वकों के साथ "ज्यादा से ज्यादा मदद वरना चाहिये । 


लागत मूल्य मे कमी एवं किस्म में सुधार-- 


वर्ष उद्योग में लागत मूल्य में कमी एवं किस्म में सुधार लाने के जिए 
आवदयक है कि मिल उद्योग के उत्पादन, ग्राधुनिवीकरण एवं पुरातन यन्त्रो के 
स्थान पर नवीततम यन्त्रों का प्रतिस्थापन क्रिया जायें) इसमें गति लाते के लिए 
एक निश्चित कार्य क्षम की ग्रावश्यकतों है। उत्पादन कार्यों में दक्ष ब्यक्तियों को 
मित्र के प्रवस्धकों को इस बाद की सलाह दी जानो चाहिये विः उद्योग में किस प्रकार 
से शीघ्र प्राधुतिवीकरण एवं पुनः मस्थाएम हो सकता है। इस प्रोर ताबिकों को भी 
महत्वपूणा काय करना है क्योवि वे प्रवन्ध एबं श्रम को मिलान वाली एव कड़ी है । 
व्रतीय पंचवर्षीय योजना में तीश्व औद्योगीकरणा पर बल दिया गया है, इसलिए यह 
ग्रावह्यक है कि तापिक प्रशिक्षण वी उचित व्यवस्था हो 9 


निर्षात करना झावश्यक--- 


भारतीय वस्द्रो का निर्यात न सिफ वतमान रतर पर, अपितु उसके बढ़ाये जान 
के लिए निरन्तर प्रयल ग्रति आवश्यक हे । मिल उद्योग में सामान्य भ्राधिक स्थिरता 
एवं विंदशों से आ्रायात वी जाने वाली ४०-५० बरोड़ रुपये की रुई, ग्रावश्यक यन्त्र 
साम्ग्रा एव प्रय माल के ग्रायात क भुगनान के लिए यह ग्रावज्यय है । 


निर्यात बढ़ने कर लिय हम जित बाजारों सम भारतीय वल्त कौ माँग है, वहाँ 
माँग कायम रखन एवं बढान के लिये तो धयत्न करन ही चाहिये,साथ हो साथ उन वाजारों 
में भी कपड़ा वेचन क प्रयत्न बहुत ग्रावश्यक है, जहाँ पर हमारे यहाँ के कपडे का विश्नय 
खास बड पैमान पर जहीं होता । सब्य योरोप्र * परिचमी जमंनी जंसे देशों में जहाँ 
हमारे वम्ध्रा को ग्रच्छी खास; विन्नो हो सक्‍तो है, वश॒तें कि वहाँ के बाजारों वे 
प्रतिमानां क॑ ग्नुमार हमर माल निर्यात कर सकें | विज्नी बढ़ान के नये मार्ग निवालने 
के लिये वाल के उत्पादन में विविधता लाना, समाधित मात तेयार करना एवं प्राधिव 
निर्यात करना जरूरो है। हम देश वी भौगोलिक स्थिति एवं बुछ झग्य कारणों, जिनसे 
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देश में पर्याप्त मई का उत्पादन होता है, ऐसी स्थिति म है कि अन्य दक्षो को उनकी 
आवश्यकता का कपड़ा निर्यात कर सकते हू ॥ 
उपसहार-- 

आज मिलो में कपड़े का स्टॉक पर्याप्त यात्रा में है। इस दिशा में १६५७-५८ 
को अपक्षा काफी परिवर्तन हुए है । इस समय ३ लाख वेची एक बिना बेची हुई गाठों 
का स्टॉक मिली में है। निर्यात की दक्ला म भी गत वबष का अपक्षा काफी सुधार 
हुआ है | 

अन्त मे उपरोक्त समस्याओं का समाघान हो जात क बांद एवं सुझावों को 
वाय के रूप म परिगित किय जाव क बाद भारतीय वस्त्र उद्याग का भविष्य निश्चित 
रूए म और भी उज्जदल हामा। हम विदक्षी प्रतिस्पणा बृ) मुकाबला करन में पूरं- 
रूपएणा समथ हांग एवं अधिक स अधिक स्वदस्य एवं विदश की मांग का पूरा कर 
सकेंगे भ्रार वह दिन दूर नहीं है, जब हम अपन अतीत के गौरव का फिर स प्राप्त 
कर लेंगे । 

आरत को तृतोय पचवर्षोय योजना की जो रूपरखा ६ झुचाई, १६६० का 
प्रकाशित हुई है उसमे कपड़े के उत्पादन का लख्य ८,४५,००,००,००० गज रखा 
गया हैं । निर्यात के लिये १५,००,०० ००० गज का लक्ष्य इससे अलग है। दूसरी 
योजमा के अम्त तक सूती कप का उत्पादन ४ अरब गज तेक पहुँच जानें की 
सम्भावना है। यह आजा है “क नृतीय योजना का लृद्यय पूर्ण होते पर प्रत्येक व्यक्ति 
का १७॥ गज कपडा प्रति वर्ष उपलब्ध होने लगेगा । 
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अध्याय ११ 
भारतीय जटठ-उद्योग 


( वगठा2च |एा८ 7तप57ए ) 








प्रारस्भिक--- 


जूट उद्योग भारत का गौरव है ॥ ससार क्ग्रार्थिक्त इतिहास मे भारत के जूट 
उद्याग का प्रथम एवं महवपूणा स्थान प्राप्त है। दगा म उत्पात विभिन्र प्रक्नार क रेयो 
मे जा औद्योगिक कच्च माल वे एप म प्रयुक्त किय जात है रई क बाट बवल जूट का 
स्थान प्राम है। यह उद्याग सुयवस्थित सुस्गठित एवं केशटित उद्याग है । इस उधाग 
म ८ड्े ४ करोड रुपये की प्र जी लगा हुई है एवं ३ लाख थ्रम जीवियो को काय मिला 
हुप्रा है। सपूणा देश म ११३ जूट का मिल है। दा वा जूट उद्याग वास्तव म निर्यात 
ज्द्याग है। भारत म निमित जुट क माल का लगभग &० प्रतिशत विदेशों का निर्षाति 
किया जाता है । झ्मरीका भारत के जूट निर्मित साठ का सवस बज ग्राहक है 
इसतिये यह उद्योग डाज्र प्राप्ति का एक महवपूणा साधन है । 

भारतीय जूठ उद्योग की महजप्ृण दो विशेषवाय है--प्रथम यह उद्याग 
मसगरित उद्योगा मे एक ग्राटश उद्याग है तिमम प्रवध निंदा एवं ग्रध व्यवस्या 
सुतियात्रित है । दूसरे यह उद्याग एक स्थान पर व्यवर्कि रूप मे बेल है। क्वल 
११ मिला को छोडफकर जा उत्तर प्रटणा बितार महास ख मसथ्य प्रदश में है यप १०२ 
पम्रित ग्रनुबुल भौगोलिक परिस्थितियां यातायात क साधन पयाम थम एवं सम्ता 
शक्ति के कारएा परिचिमी बंगाल मं स्थित हुगता नटा के किनार वजवत्त स २४५ मौल 
ऊपर एव २५ मील नीच वा ओर लगभग २ मीत चोट एवं ६० मीन छम्ब हनन 
म स्थित है । 


विजयी मुठा का उपाजन वरत का दृष्टि से ज्तट के द्वारा निभित वस्तुओं वा 
खवल्ति, स्यपन, है. ५ चूए ०. लिफितल उपप्स कूस थ झप ये ८० प्रीसापत निर्यात माल 
के कारण हम इसके द्वारा कुत विदया विनिमय के लगभग २० प्रतिशत का श्राप्ति 


( ९१३ ) 


होती है | यद्यपि माल का अ्रधिकाँझ उत्पादन देश में ही हो जाता है, किन्तु जो माल 
निर्यात किया जाता है उससे हमें प्रगुल्य विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, निससे हम 
विदेशों से झ्ायात वी हुई खाद्य एवं ग्रत्य वस्तुओं के म्रुगतान कर सकते है। 

उद्योग का अतीत एव विकास-- 


देश में जूट की खेती ग्रत्यत प्राचीन काल से होती है। पूर्व में यह उद्योग यहाँ 
पर कुटीर-उद्योग के रूप में सगठित था, किंतु योरोपीय देझ्ों से जूट का व्यापार ईस्ट 
इंडिया कम्पती की स्थापना के बाद प्रारम्भ हुआ । पालो से चलने वाले 
जहाजों के लिए रस्सी की ग्रावश्यकता थी । इसके द्वारा बिछोने, एवं बोरो का भी 
निर्माण होता था। सन्‌ १३६५ से १८३० तक भारत ने भारी मात्रा में ठाट के टुकड़ों 
का निर्यात किया, कितु १६३५ में डडो चलित करघे के झ्राविष्कार से कच्चे जुट की 
मांग बढ गयी । प्रतः कुटीर-उद्योग नतप्ट होने लगा। बर्मे:शर्तः जूट के उद्योग को 
प्रोत्माहत मिला, १६वीं द्ात्ताब्दी के पूर्व हो स्काटलेड का जूट-उद्योग भारत में स्थापित 
हुआ । प्रारम्भ में उद्योग की धीमी ग्रति से उद्योग के असफल होने का भय था, कितु 
इसके निरतर विकास ने इसे भारत का प्रमुख उद्योग बना दिया | विगत १०० वर्षो 
में जूट उद्योग में यत्रो द्वारा निर्माणी जिया प्रारम्भ हुई है ६ 

हमारे देश में सबसे पहला ज़ूट मिल श्री रामपुर में १६५५४ में स्थापित हुग्रा, 
परन्तु प्राथिक विषम परिध्यितियो के कारण झकुछ समय वाद यह मिल वद हो गई ॥ 
इसके बाद सन्‌ १८१६ में भारत में एक जूट मिल की श्रौर स्थापना हुई भौर सन्‌ 
१८८२ तक मिलो की सख्या २२ पहुँच गई, जिनमें २०,००० श्रमजीबी कार्य करते 
थे। इस मिलो को ग्राथिक लाभ एवं सफनता प्रास हुई, इन सभी मिलो के स्वामी 
भ्रग्रेज थे । मिल-उद्योग की उच्नति से डन्डी के जूट मिलो को काफी हानि हुई। मिल 
उद्योग वी उन्नति के कारण भारत ने ग्रमरीका एवं आस्टूलिया को बडो मात्रा मेँ 
निर्यात प्रारम्भ किया, जिससे जूट-उद्योग को प्रोत्साहल मिला) उपरोक्त २२ डूट 
कारखानों में से १७ कलकत्ते के ही समोपवर्ती क्षेत्रों में ही थे। विदेशों की बढती हुई 
माँग से ज़ूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला । परस्पर मिलो में भ्रस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बा 
आातावररा भी पैदा नही हुआ झभौर सगठन भी अच्छा रहा ॥ प्ट्सन का उत्पादत हमारे 
देश की माँग की अपेक्षा विदेशों की माँग पर अधिक निर्मर करता था, यत्रो से दबाया 
हुआ पटसन विदेशों को निर्यात क्या जाने लगा। विदेशों में पटसन से निर्मित माल 
बी भाग में वृद्धि होने से मिलों की सस्या में वृद्धि हुई। इसमें लगे श्रमजीवियो को 
सस्या लगभग दुगुनी हो गयी, करघों एव तकुओ की सख्या भी बढ़कर लगभग दाई 
गुनो एवं त्तीन गृती हो गयी । उत्पादन वृद्धि ने उत्पादन व्यय में कमी की, साथ 
ही लाभ की मात्रा में वृद्धि हुईं। कच्चे माल की समीपता ने उद्योग के विकास में 
सहयोग दिया । 


(- है) 


यद्यपि १८६६ स १६०० क मध्य पड़ द्मिक्ष म इस उद्याग का क्षति उठाती 
पडा परतु र०वो शताब्दा क प्रारम्भ म कृषि की उन्रति तप्राट के धरे मं गति 
प्रदात की । ज़ूंट उद्योग की समम्याश्रा क हल एवं उन्म समवस स्थापित करन के 
लिए सन्‌ १८४४ म जूट निर्माण संघ की स्थापता भ्रतिस्पर्धा माल का खपत के लिये 
नय बाजारों कौ खोज क उदय स का गई। सन्‌ १६०२ म इस उद्योग का नाम जूट 
मिल सघ रखा गया | सन्‌ १६०४ ०६ म विश्वव्यापी म ही क कारगा पुन उद्याग म 
विधितता ग्रा गई इसक साथ हा जमनी वे अमरीका झादि दंगा म पटसन वा 
स्थातापन्न वस्तुझ का प्रासाटन लिया जा रहाथा कितु इसके कारणा उद्याग को 
बिच्प क्षति नहीं उठाने पचा। सन्‌ १६१३ १४ तक जूट मिला कीं स8्या बवेंढ वर 
६४ हा चुका था । 


प्रथम महापुद्ध काल में उद्योग को दया+- 


प्रथम महापुद्ध वाल मे जूट उद्यांग प्र यत हा जाभप्रद स्थित म रहा । एक तो 
फोज। ग्रावग्यकताग्रा के लिए जूट का माँग बढ़ गई दूसर यत्र साम्रिग्री वा विल्यों स॑ 
आयात बाद हां गया. जिससे नई मिला का स्थापना एवं उनसे प्रतिस्पर्धा वा डर नहां 
रहा तीसर विह्शा में भी जूट की माँग वढ़ गई । मिल मालिक से हेढ़ संगठन था इस 
लिए क्षूट वा उ पाटन पूरा काय क्षमता से क्या गया। कच्चे माल वा निर्यात एवटम 
रोब टिया एवं कारखाना अ्धितियम भा दोता कर दिया गया। सन १६१४५ (८बीौी 
इस अवधि मे मिल मालिका न खूब लाभ कमाया | जूट की खपत भी ५४ लाख गांठ 
प्रति वप हा गयी जबकि युद्ध के पृव ४४ लाख गाँठें भ्रति बप की रापत थी। इसी समय 
एजदूरी का दर एवं पाट के मूय्य मे भी विशेष वृद्धि हुई । 


आदी के समय उद्योग-- 


युद्ध समान्ति क प"चात मदा वा एक भाका झाया। सरकार भांग लुप्त हो 
गयी कितु मजदूरी एवं क्च माल क दाम बढ गये। थ्रुद्धकालीत लाभ स उत्साहित 
होकर कुछ तई मिलो की स्थापना हुई एड बुछ पुरानी मिला न प्रपन काय क्षत्र में 
जृद्धि का । इस प्रकॉर उत्पात्न वृद्धि ता हान लगी कितु खपत घटने से सदी बढ़ता 
गई । फ्सत अच्छी होन से कच्चे जूट का पूति बढ गई जिसस मूल्य म कमा हुई । इधर 
कोयल वा भा कमी ग्रनुभव हुई । चस्तु जूट मिल सघवे निणयानुस्तार वाम के घट घटा 
दिय गय एवं कमी भी मिल का श्रौर भ्रविक विस्तार न क्रम वा निश्चय किया गया । 
सत्‌ १६३१ म काम करन के घटा की सब्या ४० प्रति सप्ताहू कर टी गई एवं १६ 
प्रतिएत झतिरिक्त करघ भा बड़ कर टिय | यह निगाय सन्‌ १६३६ तक चलता रहा । 
यद्याप इस नियत्रण म कुद मिचा न सहयाग नहीं दिया फिर भो संगठन प्रच्छा होते 
कै कारणा स्थिति म घारें धीरे सथार हुत्ा । 


( श्र ) 


द्वितोव महापुद्ध मे उद्योग की दशा-- 

सन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के साथ ही देश के जूट-उद्योग को 
बहुत प्रोत्साहन मिला। विदेश्ञी माँग में वृद्धि होने से, बोरे और प्रन्य जूट निभित 
सामान के लिए सरकार की मांग में वृद्धि होने से, उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, फलतः 
कार्य अवधि पर से रोक-थाम हटाकर सभी मिले अपनी पूरी क्षमता से ६० घ-्टे प्रति 
सप्ताह कार्य करने लगी । १६४० तक ठो उद्योग की स्थिति ठीक रही, इसके बाद 
माँग कम हो जाने से उद्योग में सझट की स्थिति हृष्टिगोचर होने लगी, परिणामस्वसूप 
कार्यावधि ४५ घन्टे प्रति सप्ताह कर दी गई । उद्योग मे समय-समय पर इस प्रकार से 
उतार-चढाव होते रहे | सन्‌ १६४२ में जूट मिल सघ द्वारा उद्योग के विवेकीकरणा का 
सुझाव दिया गया, सन्‌ १६४३ में तो कोयले की कमी के कारण कुछ मिलो को स्वय 
ही अपना कार्य बन्द करना पड़ा। यहाँ तक कि जौलाई के अन्तिम सप्ताह में तो सभी 
मिलें कोयले व विद्युत-भक्ति की कमी, यातायात की कठिनाई एवं १६४३ के वगाल 
के अ्रकाल के कारण बन्द रही और इसके पश्चात्‌ जूट-उद्योग मे विवेकीकरगा की नयी 
योजना लामू की गई, जो सन्‌ १६४४ की जौलाई से १६४६ के मार्च तक लागू रही | 
इस प्रकार सन्‌ १६४७ तक जूट-उद्योग की ऐसी ही स्थिति रही । 
देश के विभाजन का उद्योग पर प्रभाव -- 

सन्‌ १६४७ में देश का भारत एवं पाक्तिस्ताद के दो हिस्सों में विभाजन होने 
के बाद उद्योग वी स्थिति पर गभीर प्रभाव पडा ॥ विभाजन से पूर्व देश में विद्व का 
६७ प्रतिशत जूट उत्पन्न होता था, किंतु विभाजन के परिशामस्वरूप जूट उत्पन्न करने 
वाली ७४ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान को हस्तातरित कर दी गई | भारत में प्रायः शत 
प्रतिशत ज़ूट मिले थी, कितु पाकिस्तान द्वारा पाट के निर्यात पर कर लगा देने के 
कारगा, कच्चे माल के ग्रभाव मे देश की जझ्वूट मिलें कई भाह तक बन्द रही। पराक्स्लिन 
भारत को १६४८ के एक समभौते के अनुसार ५० लाख गाँठे जूट की देता था, परन्तु 

हू समझौता १६४६ में हुट गया । सितम्बर १६४६ में भारतोय रुपये का अवमूल्यन 

हो गया, पाकिस्तान द्वारा ऐसा नही किया गया, फलत; पाकिस्तान से कच्चा माल प्राप्त 
करने के लिए ४४ प्रतिश्मत मूल्य अधिक देना पडा और १६४६-४१ के बीच तो भारत- 
पाक के सध्य व्यापार भी रुक गया, इस कारण देश की बुछ मिले बन्द हो गईं एवं 
कुछ ही कार्यावधि में कमी करनी पड़ी ॥ उघर पाजिस्तान जूट के निर्यात का चिट्याँव 
बन्दरगाह को केन्द्र बनाठा चाहता है एवं पाक सरकार ने ब्रिटिश विशेषज्ञों को जूट- 
उद्योग के वित्रसित करने के लिए झआमन्त्रित किया है एवं वहाँ नई फूट मिलें खोलने 
क झ्ादेश भी दिये गये है । ऐसी दद्या में देश में जूट-उद्योग के विकास एवं कच्चे माल 
की आत्मनिभरता के लिए विद्येप रूप से प्रयत्न किये गए है। हूट-उद्योग को सहायता 
भ्रद्यात करने के लिए सन्‌ १६५२ में निर्यात झुल्क में कमी की जाना शुरू हुई, जो सन्‌ 
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१६५६ में विलकुल उठा लो गई । इस प्रतार सन्‌ १६४५ से १६५५ तव के ये १० वर्ष 
जूद-इच्याग क लिए बहुत नाजुक ये । 

विभावत के फलस्वरूप जूट उद्योग पर आई फ्टितादया को दूर करने के लिए 
झब दश का ग्रपत कारखानों की पूर्ति हतु स्वयं ग्रयत्रिक मात्रा में कच्चा माल उत्पन्न 
करना होगा । यह हप॑ का विपय है कि विदार, उड्यासा, उत्तरप्रदक्ष एवं ट्रावककोर 
बाचीन ग्रादि राज्या में जूट को खती का प्र" साहिद करन क प्रयत्न क्ये जा रहे है । 
अब एक पृथक विभाग क द्वारा गाँव-गांव जाकर जूट को खनो वा प्रचार किया जाता 
है, उत्तर बीज बाँटत्ता है एव खेती मम्वन्धी सदी प्रवार को जातवारो देता है एव 
हुपका का विक्नय सम्बन्धी भ्रमुविधाय्ो स बचाने के लिए स्थान स्थान पर उत्पन्न माल 
के खरीदन वा प्रवन्ध करता है। ज़ूट-उद्याय से सम्बन्धित नवीन प्रनुसघान विये जा 
रह है। इस समय उत्तरप्रदश ने ज़ूट उत्पादन क्षेत्र मे कई सौ मील दूर होते हुए भी 
जो प्रगति की है, वह सराहनीय है | यहाँ तीन वडी जूट वी मिलें है। कच्चे माल वी 
पर्याप्तता क लिए यहाँ चार छेत्र, लखीमपुर, सीतापुर, गोड़ा तथा गोरखपुर, “प्रधिक 
जूट उत्पादत ” के हतु बनाए है ॥ राजकोय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भ्रव उत्तरप्रदेश 
में जूट का उत्पादन ६,००० मत पाट म॑ बढ़कर ६,००,००० मन प्राट उत्पन् होता 
है। वद्यपि यहाँ का पाट घटिया विम्म वा '“जगली परा”” है, वितु श्रच्छे पाट के 
उत्पादत के लिए प्रयत्न जारी है । इसी प्रत्रार प्रन्य राज्या में भी ज्वूट उद्योग के विकास 
बा लिए हर सभव प्रवत्न किये जा रह है । 
प्रथम एवं द्वितोद पचवर्धोष योजना से उद्योग को दशा।-- 

योजना आयोग के द्वारा जूट जद्योग क विकास के लिए भविष्य की कोई योजना 
नहीं बनायी गई है, भ्रपितु दर्तमाव स्थिति को ही हृढ एड ठोस बनाने का निइचय जिया 
गया है । झ्रायोग द्वारा कच्चे जूट के उत्पादन पर झ्धिक बल दिया गया है, वयोकि उसके 
अनुसार भारतीय जूट मिलो की उत्पादन क्षमता सा श्रषित्र है, उितु आवश्यकता कच्चे 
जूट की है । गत सरकार द्वारा जूट उत्पादन के लिए खेती व फ्सल के तरीवों में 
सुयार, सिचाई की उचित व्यवस्था, उत्तम बोज व खाइ के वितरण एवं झ्ाथिक 
सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्यों में सथुचित प्रपत्व क्ये जा रहे है। विभाजन के 
समय पटसन वाः बार्धिंक उत्पादन १७ मिलियन गांदे था, सन्‌ १६५० ५६३ में उत्पादन 
बढ़कर ३-३ मिलियन गाँठे हों गया, १६५५४ ५६ में ४ सितियन गाठो का उत्पादन था 
और सन्‌ १६६० ६१ तेक ५ मिलियन गाँठ उत्पादित करने का लच्य है । 

प्रयमम पच्रवर्षीय याजना में सन्‌ १६४५-५६ के लिये १२ लाख टन छूट के 
उत्पादन का एद १० लाख टन जूद निर्मित मात्र के उत्पादन ना लक्ष्य था। १६५६ 
एवं १६५४७ में क्रमशः १० ६३ हजार ठन एड १० ३७ हजार टत जूट का उत्पादत 
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हुप्रा । ढितीय पचत्र्पीय योजना में द्रूट के उत्पादन का लक्ष्य १६६०,६१ तक १२ लाख 
टन स्थिर किया गया है । सन्‌ १६५८ तया १६५६ में जूट का उत्पादन जऋ्मशः३ 
१०६२ हजार टन एवं १० ५९ हजार टन हुप्ला । 

उद्योग की वर्तमान समस्‍यायें एवं हल-- 

जूट उद्योग की वर्तमान समस्याग्नो के हल द्वारा ही उद्योग वी उनन्‍्रति सभ्द 
है । भारतीय ज़ूट मिल एसोमियेशन के प्रधान श्री के० डी० जालात के मतानुसार 
उद्योग की निम्न समस्‍यायें हे--बढिया किस्म के जूट की वमी, जुट के मूल्य में कमी 
एवं प्रतियोगिता आदि ॥ 

(१) अच्छी किस्म व सस्तो जूट का अभाव--देश के विभाजन से उद्योग के 
एकाधिकार को अवस्या छितर भिन्न हो गयी है, झाज सबसे जटिल समस्या जूट के 
उत्पादन की है । पाकिस्तान से आते वाली ज़ूट पर देश की मिलें निर्भर नहीं रह 
सकती है, क्‍्योंदि न साल्तूम कब पाकिस्तान भारत को जूट देना बन्द करदे। 
आवश्यकता इस छात की है कि देश में ही भ्रच्छी किस्म का, सस्ता जूट उत्पन्न किया 
जावे, इसी उद्योग से प्रधिक जूट उपजाग्रो झान्दोलन! प्रारभ किया गया, फलतः 
१५४"८ लाख एकइ भूमि पर ४१४ लाख गाँठें छूट १६५५,५६ में उत्पत् हुआ, 
जबकि १६४६,४७ में केवल ५०४ लाख एकड भूमि पर १३*२ लाख गांठो का उत्पा+ 
दन हुप्रा था । प्रथम योजना का जूंट उत्पादन का लद्य ५३६ लाख गांठे यद्यपि 
पूरा नहीं हो सका, फिर भो हम भव पाकिस्तान पर अधिक निभर नहीं है। इस 
समय देश को भ्रपनी आवश्यकता का केवल १० प्रतिश्रत कच्चा ज़ूट पाऊिस्तान से 
झायात करना पडता है | जूट के उत्पादन के लिए किये गये प्रयत्ना के परिणाम 
स्वरूप १६४८,५६ में जूट की फसल देश में बहुत भ्रच्छी रही, भ्रत* कच्ची जूट तथा 
ज़ूट निर्मित भास के भाव गिर गये । सरकार द्वारा ज़ूट उत्पादक विभिन्र राज्यों की 
गति विधियों का एकीकरगा करने वे लिये एव केन्द्रीय देख रेख सगठन स्थापित किया 
गया है । यह सगठन ज़ूट-उत्पादन के कायक्रम को काय रूप देता है, प्रति एकड 
अधिक उपज करने एवं फपल की विस्म आदि सुधारने का भी ष्यान रखता है। 
यह सद्जगन जुट उद्योग से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्णा कार्यों को करता है। यदि इस 
दप किसानों वो कच्ची ज़ूट का उचित मूल्य नही मिल पाया तो फिर जूट का उत्पा 
दन देश में कम हो सकता है। 

यद्यपि पाट उत्पादन के नवीन क्षेत्रों में जलवायु सम्बन्धी (ज॑से-मूला, बाड़, 
आदि) फटिनाइयाँ भी एक प्रधान समस्या है । फिर भी सरकार कृत्रिम वर्षा, बाढ़ 
नियत्रण, उन्नत बीज एवं खाद द्वारा ज्वूट की फ्सल प्रति एक्ड बडान के लिये प्रयत्न 
बऋर रही है। 
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(२) छूट का स्थानापत बस्तु का भबर--विज्ञात न रात के युग म बहुत प्र्णात 
दी है ब्रत विकसित देशो से जूठ की स्थानापत् वस्तुओं का निमारा किया है। भ्ढ 
“षभाक्ताप्रो का माल दन के लिये उत्पाटन का नई नर प्रशालिया का विकास हुआ 
है । जूट के स्थान पर झ्व एक एसा वस्तु का उत्माटन क्रिया चान लगा है जो कप” 
के समान है एवं जूट के बोरा का जगह उपयाग सम झाती है। श्रय दगो मजूटक 
स्थान पर प्रयुक्त हाने वाल नय रथ खाज निकात गये हे तथा नवीनतम उपबरणों 
म पूर्ण जूल मिल खाल जा रह है एसा स्थिति मे यटि ये जूट का स्थानापन वस्तुए 
जूट स॑ सस्ता प्रॉप्त हान लगा ता इंस व्य्योंग के नप्ट हा जान का भय है। प्रत 
आंत इस बात का झावःयक्ता है कि ज़ूट निधित साल का उपरटत बहायो जाय॑ 
उसके गशा म सुधार किया जाय तथा विभिन्‍न एव नवीन क्षेत्रा म उसके प्रयाग # 
लिय ग्रद्ेसघांन विय जाय । 

(३) प्रतिमोधिता--दश क॑विभावत के परिणामस्वक्षप जूट उप से व्रत 
बाला ७८ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान का सौंव दा गई झौर वहाँ का सरकार इस 
उद्याग का हर प्रकार स प्रासाहित कर रही है नवान उपकरगा से सुसज्जित कार 
खाना का निमाण क्या जा रहा है शव न्‍ैस खबय मे ब्रिटिंय विदपनों द्वारा भा 
सचायता नी जा रहा है । झत विशिचित है कि बहा की मिल आरत का अपेक्षा श्र 
काय तम हाग्रा तथा वहा जूट कौ भी अधिकता है । भारत को पराक्स्तान से करिन 
प्रतियागिता का सामना करना पत्गा झ्रौर हो सकता है वि हानि भा उठाना पद । 
इसलिए सरकार को झधिक सात्रा में जूट उत्प न करत के तिय कारखाबा मे आध्रतिद 
त्तम उपकशरा क प्रयाग पर बल एवं श्रच्छा स अच्छा किस्म की जूट उत्पन करन 
क॑ प्रयन करना चाहिये | 

(४) आएुनिकोक्र ए--ब्ेट उद्याग मं आधुनिकाक रण के प्रयन विगत वई 
वर्षा स हा रह है । सरकार न उद्याग म झ्राथ्निकाकरण का झाव्यकता का सवी 
कार क्या है। इस समय ज़ूट उद्याय का सहायता प्रदान करने से सरकार वा 
४० कराड रूपया की विदा सुझ की ग्रावव्यक्ता है. एबं ८ हतार श्रप्रिकों । बरोज 
गारा की समस्या का सामना करना पटगा फिर भा एसा यत्र सामिग्रा का बटलत 
का -य्रस्था का मई है वा या ता उत्पाट्ठ क॑ बिलकुल अंथाग्य है या जिसके 
प्रयाग से उपाहन व्यय ग्रधिक झाता है । उद्याग ग्राधुनिकाक्रणा वी ४० प्रतिशत 
याजना पुरा कर चुसा है। सरकार द्वारा उद्याय का रा ।य ओऔद्यायितर विकाध निगम 
हारा सहायता प्रटान करन का था व्यवस्था या है । जुट उद्याग के ग्राधुनियोक्‍रश 
के लिय रा यय ग्रौद्यागिद्र विकास निमम द्वारा ३१ माच १६४६ तक ४ ५६ कराठ 
रू० वी कण टिय गया जिसख जूट मिला म ग्राथनिकीक्रण का काय पूरा करन 
मे बहुत मखयता मिला है तवा कर्ट मिठरा त्ता अविय दा याजनार भा बनाली 
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है । आञ्या है कि दा या तान वर्षों म उद्योग आधुनिकीक रणा याजना का ७४ प्रतिशत 
पृष्ठा कर लगा । यद्यपि उद्योग म सम्पूणा रूप स क्‍ग्माधुनिकीकरण की आवश्यक्रता है 
किलु मिल के कताई बुनाई विभाग मे नवीनतम उपचरणश होना बहुत आवश्यक है 
क्योकि इसस उत्पादन लागत मे कमी के साथ काम भी अच्छा होगा । 

(५) जलवायु सम्बधधो कठिनाई--देश के विभाजन के बाद ज़ूट का उ पालन 
अधिक मात्रा म करता बहुत भ्रावश्यक है। उद्योग मे कच्च माल स ग्ात्म तिभर 
हाता है, इसक लिये क्ये गये प्रथत्ना म जू? उत्पादन क॑ जा नये क्षत बनागरे गये है 
वहा जलवायु सम्बन्धी (जंस-सूखा, बाढ़, ग्रदावृष्टि आदि) कठिनाइया को एक प्रधान 
समस्या है। इसके हल के लिये कृत्रिप्त वपा। बाढ़ नियत्रणा उत्तम बीज एवं खाद का 
प्रयाग करना बहुत ग्रावश्यक है जिसस प्रति एकड फसल अधिक बढ़ाई जा सके । 

(६) पाकिस्तान का असतोषजनक व्यवहार-भारत एवं पार्किस्‍तान के 
वाच ठीक सम्बंध नहों होना भी जूट उद्योग की प्रगति मे बाधक सिद्ध हुआ है । 
दास्तान न दोना देशों क॑ मध्य हुए समकौता को कभी पूरः वहा किया | ५ ग्रगस्त 
१६५२ का नई दिल्‍ला म हुआ (एक समझौता भा पूरा न हा सक्रा जिससे भारताय 
डयापारियां मे तिराशा छा गई | समझौते व अनुसार भारत का आगा थी कि रेने रू७ 
श्रति मते का विवेचनात्मक लाइसैंस शुल्क (98टरावाब॥ा॥४ 7/०ट८5८ +०6) जोकि 
पाजिस्तान ने लग। रखा था, हटा दिया जायेगा परतु इसक विपरीत पाकिस्तान 
द्वारा समभौन का तोडा गया यही नहीं पाकिस्तान भय व्था का निर्यात का जान 
बाला जूठ को गाठो पर नियात कर ३ ० प्रति मन श्राप्त करता था और भारत स 
परौत चार २७ प्रत्ति मन नियात कर उसमूल करता था । प्नन पाकिस्तात के इस ग्रस 
तांपजनत' व्यवहार स पाकिस्तानों ज्ञट का निर्यात वरन एवं उसक द्वारा वस्तुएं तंयार 
बरन में बहुत अधिक व्यय करना पइता है | 

(७) मुद्दा सम्द धो कठिनाई--२ह१ सितम्बर १६४६ को भारत ते सधुक्त 
रा अमरिव क डालर बे सम्बंध में प्रपन रूप का अवपमूर्मन क्या। स्टर्लिंण क्षत्र 
के सभो दंगा ते अपना मुद्रा का झवमू यत किया परन्तु पाफ्िस्तान न इस सबके विपरोत 
प्रपनी मुद्रा का भ्रवमूस्यस नहा वरत का नि४ुचय किया | परिणामस्वरूप प्राविस्तान 
का १०० ?७ के स्थान पर भारत द्वारा १४४ रु० दिये गय । इस प्रकार भारत द्वारा 
पाकिस्तानी माल नियात करत क लिय ४४ प्रतिशत मूल्य अधिक र्यि गया। भारत 
अपन जूट के मिल के दाम नहों बड़ा सकता, वयाकि एसा करन से भारताय नियत 
व्यापार पर प्रभाव पडया । विवर होकर पातिस्तानी जूट का नियात भारत की जूट 
म्रित एमोमियेलन द्वारा कम बर दिया सया | इसमे उद्याए वो वडा हालि पटानी पा 
भर झाज भी हाति उटानी पड रची है! 


निमदह इस प्रभाव का पूरा बरत व लिप जूट टहैक्तीजाजिक्ल इस्हीक्ाजह वन 


॥. 3९5३] 


काटाय जूट समिति क॑ सकत पर अलमा के छितक से रेशा लिकातन कावला सम 
विवास किया है दस रेटो को जूट से सिलात है । कितु इससे काई विशेष लाभ नहीं 
हा सकता वयाक्रि स्थानापतन रेड बा मूय प्रधिक्र हैं। 

(८) विदेशों प्रतिस्पर्धा का भय-- भारतीय ट उद्याय बा एक बहुत बहा 
समस्या बिटया माल विदपकर जूट की स्थानापन्न बरतुप्रा से अतिस्पघा वी है। 
बियर वे विभिन्न दया म ज़ूट की स्थानापत्र वस्तुआ के ततम्ाग मे ब्राफ़ा प्रगति हुई 
है एवं हण के विभाजन क बा तो इत दया का और भी प्रासादन मिला है। भार 
तौय मिला का उपातन क्षमता भी कम हो गई है अतएवं अ्रपलाबृत प्राय दशा व 
जूट मिल उद्योग वाफो उन्नति कर रहां है। पाविस्तान भी जू# निर्माण के लिये 
प्रयान॑ कर रहा है. एसी परिस्थितिया म भारत को सावधाने हावर बाय करना 
चाहिय । 

(६) पाट के सूरम का प्रशन--ज्ूट के दामा मे ग्राय स्थानापन वबस्तुप्रा के 
मू-य का प्रपक्षा जा अधिक वृद्धि हुई है उमका एक कारण यह भा है कि पाकिस्तान 
सा आयात किये गये पराट के सूल्य म वृद्धि हा गई है । सव्‌ १६४७ मे प्रातिम हिना में 
प्राकिस्तान को सामा से बाहर जान बल प्राद पर वहाँ कौ सरकार द्वारा जूट पर 
ज्ष॒गा कर लगा लिया तथा पाकिस्तान से श्राथपात की गई जूठ श्र मौसम के बारग 
लमा ग्राघक हात से १६४ लाख रू० की हानि हुई । दूसरे श्रम वागता मं भा बचे 
तरा ”इ | भारतीय पजदूरा की काय करन वीं शक्ति कम टात के कार ६ मजदूर 
का कॉय ४ सजदूर बरत है। ग्रत इन सव कार्यों का उद्योग पर कप्रभाव पढ़ा। 
भ्रय दवा में ग्रधनिकाजरगा का नीद्र गति का ग्रप ता भारत मे थ# गति बहुत कम 
हा गए क्याकि उपराक्त कारगा भ उद्याग बी आय पर द्ररा प्रमाव पड़ा चा । 

अत यटि हमत उद्योग के बचातिकीकरंग गाव आपृ्तिकाक्‍्सगा बे निय॑ उचित 
प्रमम न बिय ता लागत मूय म कमी नहा हा सकता टसव लिय म“कार द्वारा जूट 
बे माल पर निमात कर की हर भा कम करता आंवन्‍यक है जा भारताय स्पय के 
अवमूयन के बाट बहुत बठ गई है। साथ ह्वा सरवार तियात को काटा पद्धतिवं 
समाप्त कर । हाँ बह ग्रता बना रह जो विलशा मे टृए द्विप राय समभौते व पूति के 
लिय झ्रावःयक हा । 
चटलन जाच ग्रायोग--+ 

उपयु क्त समस्याएं खुवशाव के लिए सरकार द्वारा एक्त प्त्मन जाँच झायाय 
नियुक क्या रिसक उद्याय के विकास के लिय्र अनक सभात्र विये। सरकार द्वारा 
आयाय का यह सिफ्ारिय सातली गई कि रविष्य स पटसन का खता कटाने व। झपला 
“सका किस्म में खुधार करत के लिय प्रयान किया जाता भ्रविक शावत्यक है । 

क७ प्रक्यमार सरकार बे नें मिला का खायन कौ झा नक्मा दस वर भी है 


( रह ) 


निःचय किया है क्योकि वतमान मिलो म हा पूरा काम नहीं है ग्रत हमारा लक्ष्य 
सत्र प्रथम यह होना चाहिये कि वतमान मिलो को पूरा काम मिले। आयोग का यह 
सिफारिश भी स्वीकार कर ला गई है कि पटसन के विक्रय के बारे म वम्बई के ईस्ट 
डे डियन काटन एसोसियेशन का तरह पटसन के लिये भी एक व्यापापिक प्तगठन 
कायम किया जाये। 

सरकार न जूठ उद्योग का ध्यान भी आयोग के सुझावों की झोर ग्राकपित 
किया है । टसरी झय बाता के साथ इन सुझावों से से कलकत्त म पटमसन के गोदामों 
को उचित उपयोग काम के घट बढाबर सप्ताह मे ४८ घट करन विविध प्रकार का 
माल बनान तथा उद्याग के विकास एवं उन्नति के लिए झपत ही साथनो पर निभर गहत 
के लिय विशेष रूप से जोर दिया गया है । झपत ही साधनों पर निभर रहन क लिये 
उद्योग को कम लाभाद रखन को सलाह दी गई है । 
सुझाव-- 

अच्छे कारखानों मे उत्पादन किया जाये--ज्ूट उद्योग क युक्तितयुक्त संगठन 
करन के उदय से यह प्रावच्यक प्रतीत होता है क्रि जो कारखान झक्षम है जिन में 
प्रात घिमे हुए यत्र लगे है उनसे होन वाले उत्पादर को एसे कारखानो म किया जाये 
जो आपरनिकतण यथर सामिप्रो से सुसज्जित हो । इस शोर पिछले दो वर्षों मे विशेष 
रूप स ध्यान दिया गया है। उपरोक्त विधि के अपनान से न तो कुल उपादन स 
कोई कमी झाई है और न ही श्रमिको की सख्या का कम करना पडा है। इस 
प्रकार का परिवतन भारतीय जूट मिल एसोसियेशन द्वारा निर्धारित काय के समय 
सम्ब'धा समभौते के ग्रनमुसार काय करके किया गया है। इस समभझौत के अनुसार एक 
मिल के लिये निश्चित किये गये साप्ताहिक करघा घण्र दूसरे मिल का दिये जा सकते 
है। बढ़ समझौता ज्ूट उत्पादन की विश्वायाप्रा मांग प्र उपादन नियमन बर दता 
है । उत्ताटन का एकाकरगा करन एवं ग्रयधिक उत्पाटन को रोकन म भी यहू सम 
भीता विषय रुप से सहायक सिद्ध हुआ है । 

उद्योग म झ्राधुनिक्तम यत्र सामिद्री स पर कारखानों मं उपादन करना 
कितना महत्वपूणा है यह इस बात से प्रकट है कि इससे उपादन लागत में कमी 
आजायेगा एव प्राय देशों स॒ प्रतिस्पर्धा करन म उद्योग समथ हो जायेगा । 

उपादनो की विविधता--विश्व क कुछ दचो में झूट उद्योग का अब विकास 
हान के कारण व भ्पना काय अपन देश की उत्पत्ति स ही चला लत है । अत इन 
दगो मे रच का जुट निर्यात होना बन्द सा होगया है ।इसके साथ ही जूट की 
विभित उस्तुप्रो क स्थान पर झ्रय चीजो से निमित वस्तुओं का प्रयाग होन लगा है | 
यद्यपि विश्व म ग्ननाज का पदावार बढ़ी है फिर भी उस अनुपात म लूट निमित 
दोरिया की माँग नहीं बढो । इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए झ्राज जूट उत्पादन 


(-र३ ) 
तृतोप पचचवर्धोय योजना वे प्रन्तर्गत ६५ वाख ग्रांठ कच्चा पटसन पदा 
करने का लक्ष्य रखा गया है । इससे हम ज़ूट उद्याम के लिये कच्चे माल की उपतब्धि 
के बार में बहुत वुद्ध निश्चित हो जायेंगे ॥ 
इस प्रवार जूट-उद्याग को पूणाख्पेण प्रोन्माहन दिया जा रहा है और वह 
दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व से जूट-उत्पादन का एकाथिक्रार पुनः प्रा 
हागा । 
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ग्रध्याथ १५ 


भारतीय लोॉह एवं इस्पात उद्योग 


[तब ]67 #ते भष्टोी [त0ना) 





प्राशश्भिक-- 


ग्राज के युग मे विस्ता देश का श्रोद्योगिद उत्रति का कसौटी! यह है कि वहा 
कितना इस्पाद बनता है ओर उपयोग मग्माता है बिवेक ग्राधारभूत उच्चागो 
मे सबेस अधिक मह वषुरण लोहा एवं इस्पात उद्योग है। वर्षमान युग यत्रीवरग 
का पधुग है क्योत्रि चाह वाई भी उद्याग हा सभी म यत्रा क प्रयाग द्वारा उपालन 
एबं विकास कया जाता है और यत्रीकरण लोट एवं इस्पा” उद्याग पर हा तिभर है । 
जिसा देश की प्राथिक प्राति विकास एवं राजततिव सुरक्षा र लिय भा दस उद्याग 
द्वारा महवपूरा काय क्या जाता है। उोट का सहिसा के सब मे एसा कहने है 
कि -- सोता महत की रानी के लिय झावन्‍्यक है चाँटी महेते की टासा के लिए 
और ताँबा एक साधारण कॉरीगर के लिए बितु बोहा हन सभा धातुप्ता का 
स्थामी है) 

इस उद्योग मे ग्रमरीका का प्रथम स्थान है जहा १० करार रन से भा अधिक 
इस्पात बनता है। रूस मे ५ करोट टन एवं ब्रिटत तथा जमती म २ वराह टत 
प्रति व इस्पात बा उपालन होता है । यह उद्योग भारत से बहुत ताग्र गति से 
विकास कर गहां है उचद्याग के लि आवायक कचा मात लगा मे पयाप्त सात्रा म 
है । योरोपीय देशा म स्वा”न का छोडकर गअय का ग़मसा दा नशा जहाँ भारत के 
समान उच्च कोटा का जोद्य एवं कोयला मित्रता हो। हमार हटा मे लोह के अण्टार 
साधारण नहा है क्दल सिघ ध्रृम शत में हा # हजार बराह 7त से भी अ्रछि]त 
लाटा है. जिसका प्रयाग बटि बतमाल गति से हो ता भी वह २००७ देष तक चल 
सकता हैं। भारत न द्विताय याजना के गत तय ६० लाख टन प्रति बंष हस्पात 
तयार वरन का लक्ष्य निर्धारित किया है 


उद्योग का झ्तोत एवं विजशास-- 
जोह एप इस्पात उद्याग भारत का भ्ञाति प्राचान उद्याग है। गाज स ४७ 


( २५ ) 


हजार वष पूत्र भा भारताय लाह का उपयाग जानते थ । भारतीय इस्पात का माल 
बिट्या मे भा जाता था एवं अपना सु दरता क लिये लोकप्रिय था । हि ला का लौह 
स्तम्भ हमार दन क प्राचान इ जीनियरो को कला का जाता जागता उदाहरण है। 
ड्स उद्याय का ग्राचानता पर ग्रकाय डालत हुए प्राफसर विल्सन न लिखा है कि-- 
£ लाह का ढलाई तो इ गलड म थोड हा वर्षो स प्रारम्भ की गई है परतु हि दू लाग 
लाहा गलान दागन तथा इस्पात बनाने की कला का ज्ञान अयत प्राचीन काल से 
रखते है । 

झ्राधुनिक समय मे इस उद्याग का इतिहास थिंगत १५० वर्षों का है। इसके 
पूृष्त क्छ योरोफ्यो न इस उद्योग को चलान का प्रय न क्या पर व सफ्ल न हो 
सके । इन प्रय नो म सन्‌ १७७७ मे भरिया की कोयल की खान क॑ निकट शक लोहे 
एब इस्पात का कारखाना खाला गया जो दो वष क॑ बाद व द हो गया । इसक बा 
सन्‌ १८ ७म वारकपर आयरन सस्‍्टीत क० की स्थापना वी गई ६ वर्षों तक यह 
कारखाना काय करता रहा फिर इस ईस्ट इण्व्या कम्पना न खरीद लिया। दो व 
के वाट इस कारखान का साम बदलक्र दी बगाल आयरन एड स्टाल कम्पनी रखा 
एवं कारखान का ग्राधुनिकोकरएणा भी किया गया। यह कारखाना इस्पात उ पांदन मे 
ला झ्रमफल रहा किन्तु इसम आधुनिक पद्धति स पिग आयरन का उ पादन क्या 
जान लगा । 

आधुनिक काल म लौह एव इस्पात उचद्याग की नीव डालन का क्षय श्रा जमरेद 
जी नौमरवान जा टाटा को है जिहोन सन्‌ १६०४ म जमनी एवं अमेरिकन विशेषज्ञों 
द्वागा दश के म“य प्रात वी जाच करवाई | सरकारी विभाग से स्वीकृति लकर विदेशों 
म भ्रमणा करक एव अय अनकानक कठिनाइयों को पार करन के पश्चात कारखाता 
प्रारम्भ करन का निश्चय किया गया कितु यह कारखाना जिस स्थान पर स्थापित 
करना था वह कोयले एवं लोह की खानो म समान दूरी पर था अञ्रत ग्रस्वीकार कर 
डिया गया । तपलचात श्री पी० शन० बस की सहायता सनिरोक्षण आदि करा कर 
सपूरभज (उडीसा) मे सन्‌ १६११ मे जिस स्थान पर कारखान का प्रारम्भ किया गया 
बचा स्थान आज जम॥7प्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस कारखात का नाम दा टाटा 
झाय रन एण्ड हटील कम्पना (प्‌ 5००) रखा गया इस का रखान म काय प्रारम्भ हान 
के वाट सन्‌ १६१२ म इस्पात तयार होन लगः । टिस्को (त ६००) झ्ाज भारत हा नहीं 
वरनु एडिया का गौरव है 
अपर शहाएुद्ध शरे उद्योग को सिथशिल्ि-- 

चन्‌ १६१४ म योरापोय महासमर का प्रारम्भ जो& इस्यात उद्योग क लिए 
स्व प्वसर लान वाला सिद्ध हुआ । इस समय दशा का माँग म वद्धि हुई एवं बिल्या 
₹ लोह इस्पाव का ग्रायात कम हा ग्या ॥ इस समय टाटा द्वारा अयधिक लाभ कमाये 


(:७७: ) 


बूलि मन्त्राजय द्वारा बताया गया क वार्पिद उत्पादन २४ जाख दस हाना चाहिए, 
मूल्य पर नियन्वग्ण रखा जाना चाहिये एव उद्याग का ग्राधिक्त सहायता प्रदान करता 
चाहिये । सरकार न उद्योग को निम्न रूप स उन्पादन बढ़ने के लिए सहायता दी-- 
टाटा बा १० करोड रू०, वगाल स्टील कार्पोरेशन का ३ बरींड व इण्डियन आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी को १ करोड रु० ऋणा के रूप में दिया गया । 

एद्धात्तर काल में उद्योष वा उत्तादन गिर ग्रवा एवम्‌ निर्यात बम हा मवा इसक 
अनेक कारण है, जैंसे--कोयला प्राप्त करन में किताई, मजदूरी वढ़वान के लिए 
अ्रमिका द्वारा हइनाओें झादि और यातायात वी ग्रसुदिधा, इस्यादि। फ्लत देश से 
विद्शी दिनिमय का हानि उठानी पड़ी । दक्ष व प्रन्दर प्रास्लीय बोटे कम कर दिये 
गये, व विकास की योजनाएँ खराई में पद गयी ४ 
प्रथम पच्चर्षीय योजना में उद्योग -- 

दशा के विभाजन के बाद हमार दश मे बनी राष्ट्रीय सरकार ने लाह एवस्‌ 

इस्पात उद्योग की उनतति एवम विक्रास का भार प्रपद ऊहुथर ले तिया। प्रथम पच 
वर्षीय याजना क भ्रस्तगंत सरवार ने उद्याग को विद्यप सहायता दते का यन किया । 
याजनानुसार सरबार ने सत्‌ १६५६ तक साजंजनिकर खेत्र (20७॥ $वएट०लगोस 
३० कर]इ २० खर्च करने एवम्‌ निजी उच्चोगपत्ियों वो उनकी विकास पाजनायें बार्पस्वित 
करन के लिए ४ब करो म० दने का निश्चय किया । सरकार कया उद्योय की उत्मक्ति 
निम्न ढग स बने की आधा थी-- 


सन्‌ १६५०-५१ में उत्पत्ति सन १६५५-५६ से उत्पत्ति 
गला हुझ लोहा--१७“८ लाख टन १६ ५ लाख रन 
तैयार स्पात--- १०७५ ,, , श्सद , 


अथम पचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा, ५ लाख टन इस्पात पिड़ तैयार 
करन की क्षमता वाला एक कारखाटा स्थापित करत का कायक्रम रखा गया था, किस्लु 
उस समय विदेशों सहयोग प्राप्त करना कठिन था । भरत सन्‌ १६५३ में दा जमंनी की 
ज़्प्स व डेमग फ्मों के सम्मिलित सहयोग से एक कारखाने के निर्माण का समभौता 
किया गया 4 यह कारखाना हिन्दुस्तान स्टील जि०' के नाम से श्रारम्भ हुआ तथा इस 
प्र १० कराड रू० ब्यय क्या गया। सरकार द्वारा, दछ्य में लाहे एवम्‌ इस्पात का 
जापादन बदन के लिए ? जनवरी सन्‌ १६५३ क्रा स्टील कार्पोरिशन झॉफ बगाज तेथा 
इंडियन ग्यायरन एण्ड स्टीव कम्पनी कय एवीवरग ([] 500 आ0 5008 #ावाएश) 
किया गया $ 
हितोय पथ्दर्घोय घोचना में उद्योग-- 

भारत की विकास योजनाग्रा के साथ हो साथ दश में लाह एवम्‌ इस्पाल की 
बाग में भी बुद्धि हुई, झअत* भारत सरकार ने उद्याग के महत्व को समभकर इस द्वितीय 


(_ रद ) 


प्रच कर्षोय योजना से मह वधूरा रथान टिया । ”स उद्याय पर ४३६ कटा र्पया ्यय 
करन वा निश्चय किया गयां॥ इस याजना क झ्रतगत उद्यागा का उपादन क्षमता 
बैंट ते तथा नये कारखान खुबन का भा नि*िचय किया गया। इस याजना के ग्रतगंत 
स्वय सरकार न तान नय॑ कारखान खाल हे--प्रधथ्म रखता (उत्ासा) द्विताव 
मिताट (मध्य प्रदशा) एवस्‌ तृतीय दुर्गापर (पर्चिमा बंगातो) भिलाई का कारखाना 
रूसे सरदार का सहायता स॑ स्थावित किया गया है। रूरफ्ला इस्प्रात कारखान का 
प्रथम धमन मगद्रा का काय 3 फरवरा १६४८ का एवम्‌ मितराई *स्पात वारखान का 
उमन भटी को काय दिताके ४ करतरी १६५८ का प्रारंस्म हां गया। दुर्गापर इस्पात 
कारखान को घातु कम सम्बंधधा बरिया किस्म व कायला उपलब्ध बरात के 
लिय पर चमा बगाल द्वारा स्थायित कायला भट्टा सय ज्ञ वा मांच (६५६ मे उद्घाटन 
हुआ । 


योजना के अ्रन्तगत सरकार द्वारा स्थापित नवोन कारफाने 


(१) रूरेला (उडोसा)-- 

क्सकत्त भ॑ ५४७ मात दूर हाख और कायत सहियां क संगम पर स्थित रूर 
कल चहाँ से कलवत्ता बस्बई रले लॉ*त जाता है 0क छाटा सागांवे है। यहाँ पर 
सरवार द्वारा इस्पात का कारखाना बनाया जा रहा है. जिससे १० खास टने इस्पात 
पनाया जायगा क्िलु इसक खत मे थाडासा विल्तार करके इसका उाहत 
१० ताख टन तक किया जा सकगा। याजतानुसार इसवा उपाठत ध्मता २० लाख 
टन रखा ॥ई है । 

३ फरवरा १६५८ के खरकला दुस्पात वार्खान का प्रथम धमन नट्टा का 
उद्दधाटन करते हुए राष्टपति डा० राजद्प्रधाट ने कहां थांकि मररकला सिलाई 
एवम्‌ झ्र ये योजनाएं हमारा महत्वाकाक्षाओ का प्रताक है; हमन हितिकारा राज्य का 
स्थापना का सकाप क्या है जिसम प्र येक्र व्यक्ति का भ्रपता घर हा श्रोर उस पर्याप्त 
आजन तथी क्पढ़ा मिले । ये भारा उद्योग उसी उद्देश्य वी पूति के लिए प्रथम प्रयास 
है। मुन झाज ररकृता कारखात के उद्घाटन करत का सोभाग्य प्र/प्त हुओ्चा है और 
घुभ ग्रागा है कि इम कारखान से हमर प्रपन टितकारा राज्य का स्प'्न प्र वरन में 
यहत सटह मिलेगा । 

गः्पति न ग्राग कहां वि इस क्षत्र म खतित्र वराफामात्रा में है।सरेजा 
थार ग्रय छार कारताता में इसका उपयाग होगा । राश्पति ने द्ाया प्रएण काबि 
कछ ममय बाट यह जमनी के प्रसिद्ध औद्यागिक बह रूट बा मकावता करन लगगा | 
मर ला कारखान एवं हारा कह बाय मे इस क्षत्र क लागा का एत्रति शागा। बडा 
नव के के व्मस हय का आथिक स्थिति भा सघरगी 


( २६ / 


खरकेला कारखाने के समोष ही प्र्यात कच्चा माल उपलब्ध है । खत्रिज लोहा 
प्राप्त करने के लिये यहां से ४५ मील दूर वरसुझ्रा में नई खान खोदी जा रही है। इस 
कारखाने के लिये कोयला बिहार की करगलो, वोकारो एवं भरिया की खानों से प्राप्त 
क्या जायेगा । करणनी में कोयला धोने का कारखाना भी स्थापित किया जायेगा। 
इसके अलावा कारखाने के लिये इने के पत्यर को व्यवस्था हाथीबाडी और वीरमिन्रपुर 
से किया जा रहा है, जो कारखान से १५ मील दूर है । 

वतमान में इस्पात दो तरीकों से बनाया जाता है, प्रथम खुली भट्टियों द्वारा, 
यह तरीका बहुत प्राचीन है एवं दूसरा एल० डी० प्रणाली द्वारा, यह तरीका बिलकुल 
नया है। इस तरीके के द्वारा कम खच होता है, स्थान कम घिरता है, सयत्र झादि कम 
लगते है और उत्पादन भी अधिक होता है। साथ ही उत्पादको से उवं रक और अन्य 
रासायनिक पदार्य तैयार क्यिे जा सकते हे, कितु इस प्रणाली के द्वारा उत्तम किस्म 
का काबन, टेस्साइल और विद्येप प्रकार का <स्पात शायद न बनाया जा सके, इसलिये 
खुलीं भट्टियों द्वारा भी इस्पात बनाना भ्रति आवद्यक् है। रूरकेला कारखाने में पहले 
तरीके से २,५०,००० हजार टन इस्पात बनाया जायेगा तथा दूसरे एल० डी० तरीके 
से ७,५०,००० हजार टन इस्पात बनाया जायेगा | इस कारखाने में कुल उत्पादन 
७,२०,००० टन प्रतिवष होगा तंथा इस कारखाने पर १७० करोड रु० के लगभग 
ब्यय किये जायेगे । 
(२) भिलाई मध्य प्रदेश)-- 

दिनाक ४ फरवरी १६५६ वो राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने भिलाई कारखाने 
की धमन भट्टा का उद्घाटन करत हुए कहा कि-“कारखाने का यह आरम्भ देश वी 
आथिक स्थिति को बदलने तथा भपने अनन्त प्राइतिक साधनों का उपयोग करके लोगो 
के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की हमारी झाशाओे का प्रतीक है। मे समझता 
हूँ कि वह दिन दूर नही, जब देश के लोगों के ये प्रयत्त फलदायी होगे । उन्होंने कहा 
कि यह विद्याल कारखाना उजवल भविष्य के प्रति देश के विश्वास और वाधाग्रों को 
पार करके झागे बढने का निश्चय प्रतीक है ।भारी उद्योग खडे करने के हमारे कायक्रम 
में इन इस्पात कारखानों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल मेने रूरकेला का उद्घाटन 
किया और प्राज इस भिलाई कारखाने का उद्घाटन कर रहा हूँ। ये दोनों दिन भारत 
के औ्रौद्योगीकरस के इतिहास में अविस्मरणीय रहये । 

नायपुर से १४६ मील टूर बम्बई कलकत्ता की मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है 
भिलाई भ्रभो लगभग १७ माह पृष हो इसका कार्ये प्रारम्भ किया गया था और इस 
छोटीसी गझ्वधि में भिलाई कारखाने दी योजना ने काफी तरक्की को है। भिलाई 
कारखाने में ७,७०,००० टम इस्पात की सिलें त॑ंयार की जायेंगी, मिनसे रेल की 
पटरियाँ और स्लोपरें, इमारतो में काम आने वाला सामान तथा चद्रे प्रादि बनाई 
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जायगा । योजनाठसार कारखान वा विस्तार कर इसका उत्पाल्‍न क्षमता का २५ लाख 
जन इस्पात की सिलो तक बठ था जा सकता है 

हुस कारखान के लिय रजहटा का खाना स खनिज लाहा मगावा जायगा बह 
लिता से ६० मील हर है | कायता बिटार का करगसा बुक़ारा एवं भरियां तथा 
मे ये प्रत्श का कोखा का खाना से ग्रायगा । चून वा पथर भिलाई से है२ माल दूर 
नाहना वा खानो से जिया जायेगा 

सिलाई इस्पात कॉरेखानी रूस क॑ सहयोग से खालों जा रहां है । रूस क द्वारा 
इस कारखाव का झायित्र तथा शिक्‍पिक सहायता दा छा रहो है। वह इसक लिय 
६२ कराह १० लाख र० के मू'य वा सुस्य मशीन तथा प्रय यत्राटि ढाइ प्रतिशत सूट 
के टिमाथ से दे बता है। *सका स्रगतान १२ सालाना किस्तो म किया जाबगा। बुद्ध 
सत्र रूस से नगट भा खराट गय है । समभौत क प्रनुमार रूस तथा भारत पर काम का 
बटवारा इस प्रकार है 


रुस- 

(१) यातला का विस्तृत रिपाट तयार करना नकयय बनाना शोर कारखाना 
रसाइ करने का कायब्रम तथार करना 

(२) सुरुय माने तथा भय सामान झाति दना 

(+) मौन लगाने तथा चालू करने म॑ जिल्पिक सहायता दना 

(४) रूम प भारताया के प्रशितगा वा व्यवस्था करना तथा भारत मं भी 
टजानियरा तथा कारीगरा का प्रति उग्प हने का ध्यवस्था करना । 


भारत- 

(१) वारखान 5 लिय उबद़ खाबड जसान का चौरत बताना 

६२) कारखान के लिय उपयुक्त स्थान का प्रारम्मिक जाँच करना 

(३) रूसी विशैयनीं की दख रख में यत्र प्रादि लगाता 

(४) रूस से झ्रात वाद सामान का ब”रगाह से निश्चित स्थान तर सान की 
बेत्स्था एवं भारत मे मिचन वाच सामान की पृत्ति (5०9७9) की व्यवस्था 
करना । 

(५४) कारखान के श्रसिका के तिय वस्तियाँ लथा सडकें एवं रल वी पटरी 
बिरान की यवस्था ॥ 

(*) कारखान तक बिजला श्रोर पाना पहुँचान की व्यवस्था झौर 

(3) कच्च माल वी पूति । 

से कारखान का निमाण काय एक्र भरताय मुख्य इजानियर क द्वाव म है। 

हुस कारखाने पर उगमर १३० कराडह ह० व्यय ढागा एबं इसका वापिक उथाटल 


का 


७ ७० ००० लाख टन हागा । भिलाई इस्पात कारखान मे १२ अकल्वर शृध्श्ध्स 
इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ हुआ यहा ११ अप्रैल १६६० तक १ लाख टन इस्पात 
त्तयार हो चुका है । 
(+) दुर्गापुर (पश्चिमी बगाल)-- 

दुर्गापुर का इस्पात कारखान का निर्माण प्रगय दादो कारखाना के बाठ प्रारभ 
हुआ फिर भी काम विधिवत एवं श्र यत शीघ्रता स चल रहा है | इस कारखान के 
निर्माण में कुछ ब्रिटिगा फर्म भी सहयोग द रहा है। दुर्गापर कारखान का लागत व 
लिय॑ ब्रिटत के बका वा एक सिडीकेट ११५ लाख पोंद झौर ब्रिटिश सरकार 
१५० लाख पॉड दे रहा है । 

दुर्गापुर कारखान क लिय बारकर तथा भरिया का खानो का कायला उपयोग 
मे लाया जायेगा। चूने वा प्रथर वोरमिन्रपर ठथा हाथीबाड़ा क्षेत्र स मगाया 
जायथगा। दुर्गापुर मं दामाहर घाटा निगम १ लाख ५० हजार क्लिावाट क्षमता का 
एक ताप बिजली घर वना रहा है । इसक झवदावा कारखात का अपना १६ हजार 
बिलावाट वी क्षमता का ताप बिजला धर काम ररमा 

दुगाप्र के इस इस्पात कारखान पर १३८ कराइ झ० के लगभग यय करत 
का झनुसान है ॥ इस कारखान का वापिस उत्यादन ६ ६० ००० टत हागया । 

भारत के कद्धाय इस्पात एव ईघन म॒त्नी सरहार स्वशसिह ने लॉक्सभा मत 
बत्तव्य दत हुए कहा कि द्विताय पचवर्षीय योजना के अत तक ६० लाख टन इस्पात 
पिद बनाने का लक्ष्य है । इन इस्पात विडा म से ४५ लाख टय का टयार सामात 
बनाया जायेगा । दूसरा याजना के अतयत जमरहादपुर घमपुर भद्रावती कारखाना 
का बढान की व्यवस्था का गई है । तमरेंदपुर मे २० जाख टन बसपुर मे १० लास 
टन झोर भद्रावती में १ खाख टन इस्पात बनान का लक्ष्य रखा गया है |_ 


इस प्रकार सरकारा एव निजा दाना क्षेत्रा का सम्मिलित उ पादन ६० लाख 
टन हांगा जिसम सं इस्पात का ४५ लाख टन तयार मात बनान ग्रोर बिक्नो के लिये 
७ लाख ५० हजार टन दलबा लाहां बबान का जद्य प्रूया हो जायगा । 
उद्योग को बतमात स्थिति एबं भविध्य-- 


देख म लोह एप इस्पात के तगभंग १३६ कारखान बिहार बंगाल मद्रास 
उडागा मध्य ध्रदण आहि राज्या मर्काट्त है। इस उद्याग म लगभग ८६ हजार 
श्रमजीबी काय करत है । इस समय निर्जी ध्व म हमारे दशा मे टिस्को इसको 
तथा स्फाब की सयुक्त सस्था एवं मसूर आयरन बक्‍्स भद्रावती --तीन प्रमुख कार 
छाव लोहे एवं इस्पात का उपाटन कर रहहै। इन सव वा उपादन शक्ति 
८ ७८ ००० टन वाठगा हुआओ्ना ताहा व १०७ ५० ० टन इस्पात है । इन उपादकोे 
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का पृ जी ६४ करांड म्पय है। सन्‌ १६५६ लेक हमारी माँग २५ लाख टन तंत्र 
परतु॑च चक्रा है क्ितु दस समय तक दश में इस्पात का उत्पादन बरुत कम है । 

दूसरा यावतां के अल तक टाटोी इस्पीस के कारखान बा उपाटन रू लाख 
जन से बढ़कर प्रतिबंध १५ जाख टन हा जायग और इस पर ८४ ६ घराड रू० व्यय 
च्यंगा । इसी प्रशार इडियेन आपरन एण्ड स्टाल कस का उफादक क्षमता भा ३ ताख 
हने से वद दर ८ जाख टन हा जायगा थधोर इस पर ४२ ४५ कराइ रु० ध्यय हाया। 
मरबला लिलाइ सथा दरगापएर के नढ़ान स्थापित बारखानां में १८६० ६१ तक 
२० जाख टन नैयार इस्पात तथा डे ५ दाख टन कच्चा लाहा उपन्न होते लगगा | 


देश मे लौह एवं इस्पात का उत्पादन 
बतमान उत्पादन १६६०,६१ का तप 


३--वतमान कारखाना को वढान से (व्नों मे ) ( टर्नों मे ) 
होटा अ्रायरन एण्ड में ।ल वक्‍स ७ नाख ८० हजार १६ लाख 
इंडियन झ्रायरन एण्ड स्टाद बवस *» लाख २० हजार ८ लाख 
ससूर झायरत ए०ड स्टीह वकस ३० हजार > साख 


२०-सरवारा क्षत्र क नय बारखाना स> 


ख््केसा जज ७ वाख २० हतार 
जिलाइ ज+ ७ लाख ७० ,जार 
दुगापर न ६ जाल 
“>>... 
कुत उपादत ११ ताख ४० “जार ४६ जास €० हजार 


उद्योग को समत्याएँ-- 

भारनाय तौह एवं इस्पात उद्याग का निम्तनिखिन सुरूय समस्याएं है-- 

(१) दिच्ता--इस दद्याग का नद मान दयान तथा यराना माना को दी 
बरन के जिए बहुत घत की झाउस्यकता है॥ इस काय व लिय ३ ६५ कराठ टावर 
को एक क्रम विःच्र बव स प्राप्त किया यथा है। 

(२) श्रम--उद्याग व सम्रुत्र टूसरा मुख्य समस्या श्षम का है। श्रमिक वाय 
ता करना चाहत ”, परतु व ऊचा मजटूरा लक्र काय बरन का हठँयार हान है । 
श्रप्त का काय गमता म भा काई वृद्धि नहीं हद्न है। 

(३) सरकारी नीति--सरकार का ”स आ्याग क प्रति का सताथउनक नीति 
नहा है | सरकार विज्ा धू"वरी का अधिक प्रा य्राटित नहा करना चालनी, वह उसवी 
और टावाी का हरित से दखता है। इसे वारणश मे उद्यांगप ते अश्रतना घन उद्याग में 
लगान से इरत 8 | 
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(४) श्रेष्ठ कोयले का अभाव--उद्योग के लिये आवश्यक्त श्रेष्ठ कोयले वा 
अभाव है। भारत में श्रेप्ठ कोयला (कोड्िन) बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। साथ 
ही यहाँ पर अच्छे कोयले का प्रयोग रेलगाडियो को चलाने में भी क्या 
जाता है। 


(५) कर्मचारियों का प्रशिक्षण--नव निर्मित इस्पात के प्रत्येक कारखाने के 
लिये ६७० इन्जीनियर तथा अन्य उच्च निरीक्षक एवं कमंेचारियों की आवश्यवता 
होगी, इसके साथ ही- ६३०० कारीगर एवं शिक्षित मजदूर भी चाहिये। भारत में 
योग्य कारीगरो, इन्जीनियरों, श्रमिकों, कमंचारियों का श्रभाव है, क्योकि इस उद्योग 
का विकास हुए यहाँ अधिक समय नही हुम्ना है। भरत: उद्योग के लिये कर्मचारियों 
को भ्रश्मिक्षण देने की भी महत्वपूणा समस्या है । 

इस समस्या फे हल के लिये निजी क्षेत्र में प्रयत्त जारी है । सरकार की शोर 
से २४१ इन्जीनियर रूस में प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजे गये है, कुल ६८३ इन्जीनियरो 
को प्रशिक्षरा देना है। रूरकेला एवं दुर्गापुर कारखानों के लिये फोर्ड फाउन्डेशन की 
सहायता से झमरिका में बहुत से इन्जीनियरों को भ्रश्चिक्षण दिया जायेगा। कोलम्बो 
योजना के अन्‍्नगंत ब्रिटेन में भो ३०० इस्जीनियरों को दुर्गापुर कारखाने के लिये 
प्रशिक्षण किया जायगा । 

जमशेदपुर में भी प्रश्िक्षए' का एक विद्याल केन्द्र चल रहा है, जिसमें विदेशों 
को जोने के पूर्व इन्जीनियरों को प्रशिक्षर दिया जायेगा। इस प्रकार सरकार इस 
समस्या की ओ्रोर पूरा ध्यान दे रही है। 

(६) उत्पादन की लागत--इन कारसानो में निर्माण पर जो अधिक खचे 
पट रहा है, उससे तैयार इस्पात की लागत भी अधिक पड़ेगी। इन कारखानो में 
पू"जी भ्रधिक लगने के कारण उत्पादन लागत अधिक पड़ेगी । किन्तु इस समस्या को 
सचालन लागत कम्र करके हल क्या जा सकता है। नये कारखानो में नये यन्नो को 
चनाने से कम मनुष्यों को ग्रावश्यकता होगी। इनका अच्छा सगठन होने की झ्राशा 
है, फलतः पू'जीगत लागत अधिक होने पर भी उत्पादन लागत के बराबर ही पड़ेगी ६ 

(७) विवेकोकरए एव ग्राधुनिकोकरए--उत्पादन वी लागत वी समस्या को 
सुलभाने के लिये उद्योग का परिस्तार एवं नवीनीकरएा किया जाना चाहिये । उत्पादन 
व्ययों मे अभिनवीकरए एव वैज्ञानिक प्रबन्ध के द्वारा भी कमी की जा सकती है। 
हमारी झ्ौद्यागिक्त नीति भो ऐसी होनी चाहिये, जिससे उद्योग का पर्याप्त विकास हो 
सके । फोट फाउन्डेशन की रिपोर्ट के प्रनुसार बिता विवेकीकरशा के भारतीय श्रप्तिको 
की कार्य-क्षमता एवं दक्षता क। अनावदयकु रूप स ह्लास होता है आधुनिकीक्ररण 

डरे 


(. ३४ ) 


के श्रभाव मे व वतमान खनोलाजा का सदुउपयोग नहा कर पात । फलत प्र तराष्ट्राय 
अतिस्पर्धा म भा दिकक्‍या कठिन हा सकता है । आधुनिक्ीकरण व विरोध से शक्षत्त सधो 
का जी दलोल है व पूणत थोथों प्रतीत होती है ओर उनका हत्ता व साथ सामता 
किया जाता चा ये हाँ यह प्रवय है वि विववीशरणा वे परिणामस्वरूप शित 
श्रमिकों की छटनी का जाये उनको रोजगार दन की पुर व्यवस्था हाना चाहिये । 

(८) कर को समस्या--गगतच वी कारारोपगा न भी भारतीय उद्योग पिया 
को तिरोसाहित जिया है। सन्‌ १६४८ वी झप ता आज भारत सरकार न सपत्तियों 
वर मूल्य छात का हर वा काफा बहा लिया है ग्रोर इसके लिये भारत सरवार बधाई 
की पात्र है परतु फिरिभी ठमार उद्यागपति यह अनुभव व्रत है कि ग्राय कर व 
सपर ट़स की दर बहुत ऊंचा हैं. जिसके कारण व विस्तार व ग्राधुनिवीकरश से 
समम्ब धत याजनाओा वा कार्या बित वरन के जिए पर्या त भात्रा म पूजा का सचय नह 
कर पात ) 
लोह इस्पात परामशंदाता समिति-- 

६ फरवरी सन्‌ १६६० वो तो८ एवं इस्पात परामहादाता सप्तिति का प्रथम 
ब?व हुई जिसमे देश के विभिद्र इस्पात उद्योगपतियों न इस उद्योग क्र सम्बाधव 
समस्याञझ्रा पर विचार विमरा बिया। एसोसियट” चबर झ्राफ कामस के सरवाटर 
मिचिल मोरा (57 ५20४ ाशोल्द्राणव) वे श्रष्ठ विस्स वे बोवल एवम विद्युति 
के ग्रभाव वर प्रकाश शाला । उहोन पे सकते किया वि रेवा के विद्यतिकरण से जोर 
एवम्‌ इस्पात उद्योग के लिग्रे टाक्ति की समस्या अझायत गहन हो जायेगी क्याति 
उपपात्ति विद्य तिराक्ति वा उपयोग रेला मे अधिक किया जायेगा | टिस्बा के श्रा 
स्‍्लाटपत (। डल्श०५) ने यह सुभाव तिया क्रि दस्पात के मू या स बुद्ध कमी बी 
जाना चाहिय इद्ठात इस बात का भा सिफारिय का कि टश के इस्पात उद्योग की 
उचित प्रगति क लिये एक उच्च स्तरोय बधानित्र बार स्थापित सिणि जाये । इण्ट्यन 
आमरनत एड स्टील के श्रावपूर ( वा ०7०० ) ने सुभाव टिया कि दग मे 
इस्पात के उपभांग का प्रवत्ति का श्र ययत करत से भा बहुत लाभ हो सता है । 
मटास के स्वामा एप्रे० एल० ए० न बतलाया जि भारत के रण में इस्पात की 
बहुत कमा है ब्रक्ताव इसकू उत्पारत का बहात का चाटा फरनी चाहिये । फहरेशन 
ग्राप इण्डियन चवर एण्ट वापस इल्स्ट्रीज के वाजी० एल० बन [७ ७7. 
छ ॥59) ने *स्पात के वितररप पर से दियात्रागा हटान का सुभाव टिया । 
टतीप पचवर्षाथ योजना में उद्योप -- 

जुला? १८६० म प्रतरारित ठृतोव पचत्र्धीव थाजना के प्रनुमार एसो ग्रात्ा है 
जि सन्‌ (६६४ 5६ तक लयार इस्पात वा उपाटन ६७ मितिवन टन हां जावेगा। 
मथपि >्गोट का उपाहने ([0800 ०0०४८४०७४) सेंगभग ४ ४ मित्रियन टन हो 


(६ ३५ ) 


जायेगा । इसके अतिरिक्त शव मिलियन टन पिगग्मायरन के उ पादत का झाचा है 
जिसका उपयोग विक्रय के लिए किया जायेगा। 
उपसहार-- 

६ फरवरी १६६० को हुई लौह इस्पात परामददाता समिति का प्रथम वठक म 
के'द्राय इस्पात एवम्‌ इधन मज्री सरदार स्वशािह न बतन्ञाया कि दा म लौह एवम्‌ 
इस्पात उद्याय का भविष्य पग्रत्यत उज्जवल है । ७हान यह सकक्‍त किया कि निकट 
भविष्य म एक एसा सस्या का निर्माण किया जायेगा जा निजी व राजकीय क्षत्र के 
इम्पात के कारखाना को बढ़ता हुई ऋ्ावश्यक्रताश्ाा (विश्यपत कच्च माल का पूति स 
सर्म्बा धंत) की सन्तुष्टि का ध्यान रखया । 

उसी अवसर पर उद्याग मज़ा श्री मनुभाई राह न बतताया कि अभा एक दा 
वध तक हमारे पास इस्पात का झआविक्य नहीं हागा क्योकि हमारी निजा झात्रच्य 
कताएँ हा बहुत हैं । यदि थोडा बहुत आधिक्य हागा भी ता उसक लिए हमका निश्चय 
कामार मिल जायेगा । दिन जिन दा स भारत के व्यापारिक सम्बाध है उन से 
अतक न ५ ५ ७७ वंप क लौह इस्पात आयात करन की इच्द्धा प्रकट की है। इस 
से उद्याग के उज्जवल भविष्य का भ्राभास मिलता है । 
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अध्याय १३ 


भारतीय चीनी उद्योग 
(वात डिपष्ठणा 09599) 








प्रारमश्भिक-- 
भारत के संगठित उद्योगों में सूती हब सिय के उप हा जय से के बाद चीनी उद्योग ही प्रमुख उद्योग 


है। यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है । जब विश्व के अन्य देश इस बहु के 
जाम से प्रमभिज्ञ थे, उस समय भारत इससे परिचित था ॥ईसा से चार दांताब्दी 
पहुले कौटिल्य ने श्रपने 'भ्रथशास्त्र' में गन्‍्ने वे द्वारा चोनी बनाने तथा घोरे से मध्य- 
सार दिकॉलने की विधियों का उल्लेख क्या है। १७वीं शताम्दी के प्रारम्भ में मुरत 
वे बालीवट से बहुतसी सफेद चीनी शोर खाँड जिर्यात की जाती थी ॥ बनारस वी 
निर्भिन_चीनी विदेशों म बड़ी प्रसिद्ध थी भ्रौर देश की प्रान्तरिक प्रावश्यकृतागं बी 
पूर्ति औ इसमे होती थी । भ्राप्न भी हमारे देश में सस्तार वो कुल गन्ने की उपज का 
२६% भाग होता है । सरकार को इस उद्योग से लगभग ५४५ करोड रपय॑ वी वापिकव 
प्राय होती है । उद्योग की कार्यशील पूँजी भी ९०० करोड स्पये से प्रभ्रिन' है 
उद्योग का विवास-- 

आरत में श्रापुनिक चीनी उद्योग की तीव सन्‌ १८६६ म पी, “जबबि' सर- 
कार ने ज्ञाती के भ्रायात पर वर लगा दिग्रा । इस प्रतिबन्ध वी प्राड़ में त्षीनी के आझाधु 
निक वकारखान उत्तरी भारत म॑ खोले गये, परन्तु झताब्दी के झारम्भ म भाव; यह 
कुटीर उद्योग अबनति कर रहा था । उत्पादन के ढग अरवेज्ञानिक थे, जिसमे कौमत 
श्रधिक होती थी भौर भारत ब्रन्‍्य देशो की >पर्घा भें लडखंडा रहा था । प्रथम युद्ध तक 
श्राते-प्रादे भारत इसने उपभोग के लिये प्रायात पर निर्भर हो गया। सद्‌ १६०१- 
१६२० के मध्य भारतीय गन्ने की नस्ल सुधारने तथा उत्पादन में वृद्धि बरने के प्रयान 
विये गये । सत्‌ १६०१ में रन्‍्ते के सुधार के लिये एक प्रनुमन्धानज्ेद्ध खोला थया। 
सब्‌ (६१६,२० में एक चोती सम्रिति भो स्पापित की गई ! इत प्रयत्नो के फ्र्स्वस्प 
गस्ते का उत्पादन बढ़ा । 











उद्योग को सरक्षण-- 
सन, १६२६ में चीज, सक्िकि ने, मिफएरििण की कि फाघुल्दिड कझ् के चर 
कारखान खोलत पर विचार बिया जाय श्र विदेशा से चीनी ग्रायात करन में करोड़ो 


(३७) 


रुपयों की हानि क्यो रोका जाय ॥ फलतः भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करन 
के लिये टैरिफ बोर्ड नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इस 
उद्योग को सन्‌ १६३१ से १५ वर्ष के लिए सरक्षण देना स्वीकार किया। सरक्षण के 
लिए चीनी के ग्रायातो पर पहले सात वर्षों के लिए ७६ प्रति हन्डरवेट के हिसाब से 
सरक्षण कर लगाया | सन्‌ १६३१ में चीनी का आयात १० लाख टन था, जो सत्‌ 
१६३६,३७ में १६ हजार टन रह गया । आयात के कम होने से जो हानि हुई उसकी 
पूलि के लिए ग्राबरकारी कातून के अन्तगंत २।) प्रति हन्डरवेट वी दर से कर लगाया 
गया । गन्ने क क्षेत्र में भी वृद्धि कौ गई | सन्‌ १६३१,३२ में भारत में कुल ३२ चीनी 
मिलें थी, किन्तु भ्रगले पॉच वर्षो में हो सख्या ३२ से बढकर १३० हो गई। निम्त- 
लिखित तालिका से चीनी उद्योग का आभास मिलता है--+ 


चीनी उद्योग का विकास 





] 
। 


बर्ष मिलो की सख्या गस्‍्ने का उत्पादन (हजार टनो में) 
१६३६ ३२ ३ | १६० 
१६३८-३६ श्३्र ६४४२ 
१६०४ ४६ १३८ है, ९३ 
१६५०-११ १३६ ११,१६ 
१६५२-५६ । १४३ । १८,९५६ 
१६५६-५७ १६६ | २०,३६ 
१६५७ ४८ 5 २०,०६ 
१६५६ | -- | २०,८५४ 





उत्पादन बढते ही चीनी का मूल्य बहुत बढ़ गया तथा पारस्परिक प्रतिस्पर्द्ध 
बहुत बढ़ने लगी । 


सन्‌ १६३७ में भारतोय चीनी सध को स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पारस्प 
रिक प्रतिस्पर्धा दूर करना, बिक्री का नियम्रन एद उद्योगो को सड्भठित करता था। 
इसके प्रयत्नों से चीनी वाजार की दश्ञा में सुधार हुआ । सरकार ने बुछ कानून बनाये, 
जिससे सब मिलें इस सघ की सदस्य वन जाये । जब मूल्य श्रनुचित रूप से बढ़ने लगे, 
तो सरकार ने इससे मान्यता हटा ली। फलत- अधिकाश मिलें इस सघ से हट गई 
और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा फिर बढ गई । सन्‌ १६४० में उद्योगपतियों की प्राथना 
पर सरकार ते सघ को फिर मान्यता दे दी, किल्तु निम्न झार्तों का पालन 
आवश्यक कर दिया --सध केवल बिक्री एजेन्ट का काय करेगा, प्रत्येक्त मिल के लिए 
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और मद्रास मे झ्ननक सहकारा चाठा मिल स्थापित हान का झाया * । सन्‌ १६६० ६१ 
लक चीनी मिजरा क तरिस्तार पर २२१ करा? रुपया मानों क ग्राधनिकाकरणा पर 2० 
करोड़ रुपया तथा नई चाना मिल्ठा पर २४ करा रूपया यय हागा। कद्रीय सरकार 
प्रदेशीय सरकारा का गत का उ पाटन वह ने व किस्म सधारत व लिए ४० लाख रुपये 
का ऋछ व ३० लाख रुपय का झनुटान दगा। भविय मे मिठास के आक्षार पर हा 
गन का श्षर्प्रीकरण एवं प्रूय नर्घारित किया जावेग्य जिसस किसान अच्छी काटि 
का गता पदा कर । द्विताय याजना काल स इस उद्याग के विस्तार के कारण २१ ००० 
अतिरिक्त ध्यक्तिया कौ राजगार मिल जावगा। यह पग्राा का जाती है बि द्वितासम 
याजना की पूतति होन तक भारत चौना के सम्बंध म स्वय ताझा म निभर होगा हा 
साथ ही निर्यात भा बटा सकेगा झार देशवासिया का मस्ता चोनी मिल सकेगी | सन्‌ 
१६४५० ५१ मं गन का उत्पादन ५ ६ मि० टन था जो ६० ६१ म ७ २ मि० टत हो 
जायगा। प्रस्तावित तृतीय ग्राजना क अनुसार सन्‌ १६९६ तक गत का उपाहन 
६ २ मि० टत हात को आया है तथा चीती का उपा”त लगभग ३ मि० टन हो 
जायगा । 


चोनों उद्धोग की विशेष समस्याप-- 
चीनी उद्योग के सामन निम्त समस्माय है. जा इसकी प्रगति म क्षाधक है-- 


(१) प्रति एक्ड पदावार में कमी--उत्तरा भारत म प्रति एक्ड लगभा 
१४ १५ थम और दक्षिणी भारत मे २० टन गन्ना उगाया जाता है जबकि जावा तथा 
हवाई हीपो मे यह क्र ५६ और ९२ टन है। इसके ग्रतिरिन ग्रामीण भाई देख के 
अधिकतर ग'न का गुड बना लेते है । इसमे चीनो उद्योग को पर्याप्त क्षति होती है । 

(३) गे की निम्न कोटि--भारतोय गत को किस्म भी वहुत खराब है। 
गन म चौनी की मात्रा कम होती है। सन्‌ १६४७ ४८ म गन से केवल ८ ८५९७ 
चोनी निकलती थी जबकि जावा फारमूसाओर व्वासलड मं न्रमणा ॥१ ४६ १२०५ 
झोर १४ २२९८ निकलता है। 

(३) गने का झल्लचिक सूयझ--भारत मे सरकार गत का मूय निडिचित 
करती है जो चौनी की कुल जागत का ६०% होता है अत मिल मसात्रिता का क्यन 
है कि उनको कुछ भा बचत नहीं होत । गन का इतना अधिक मू्य इसलिए है कि 
भारत मे चीनी मिला के पास झ्पन व बट खत नहा है. वरन्‌ किसाना पर निभर 
रहना पड़ता है जो उसे छोर छोट ग्रनाथित्त खतो पर उगात है | मृ'या वे सम्पाय में 
एक्र समस्या यह भी है कि गत का मूल्य केवत तोल के आधार धर तय किया जाता 
है कसम से उसदा वोह सम्बंध नी होना । ॑ससे मिली वा काफा हाति होती है । 


(४) बरटिपुएा स्थानीप्रकरश--दहा का अधिवाटा मिल उत्तरा भ रत म स्थित 


| धर ) 


चानो उद्य ग की विकास सभा के सभाव पर भारत सरकार ने एक प्रतिनिधि 
महत ग्रास्ट लिया व ३डोनलिया भाथ था जिसवी रिपोट सन्‌ १६५६ मे प्रस्तुन हुई । 
इमम थाती उद्याग का उतति के लिये निम्त सुभाव दिये गये हे-- 


( १ ) चानी के सू य पर कोल न लगाया जाय क्याकि नारत तथा ग्ास्द्र 
लिया का अनुभव है कि इसक कारण उद्योग के वियास मे बाधा पड़ती है । (२) चीनों 
व छुड का बिन्नों के लिये कोई के'द्राय सभा निधुक्त न वी जाय । (३) चानी क॑ मूल्य 
तथा बहवारे पर जा नियप्ण है तथा सरकार जो २५ ७ चीनो को नियत्रित मूल्य 
पर बेचत का अ्रधिवार रखता है झ्ार चोनों को विदेशा से सगावर उसका निश्चित 
मं य पर बेचती है. उस्त नीति का व्मान से कायम रखा जाथ। (४) सँरखार को 
चाहिए कि हर व गुड़ की युनतम कोसमत तिहिचित कर जिसमे गुड व घीनी व मू ये 
तथा उ पक्ति म समतोल रह ॥ यर्टि छुड का मू य वाजार मे निविचत भूल्य मं बम हो 
नो स्वय उस सराद सभा गुट के सराटन के लिय गुड़ के मुख्य उ पादत क्षत्रो म सह 
कारा समितियां स्थापित करे। (५) गन का मू ये मिश्चित बरन से परामय देन वे 
लिये सरकार को एक स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त बरनी चाहिये जिमम गता 
उग ने वालो व मिला के बराबर बराबर प्रतिनिधि हा गौर जिसका सभापति एक 
जज हो । ( ) गन्ना उग़ान वालो कागन का मूल्य उसक ग्रुण के झनुसार टिया 
जाय । (७) ग न की प्रति एकड उपज को बटान के लिए निम्त उपाय किये जाय-- 
(अ) गन का उनल बीज दाना तथा गलत को वामारिया से बचाना (श्मा) झास्द्रि लिया 
नथ्य जाया से बढिया गन का आयात करना ओर उस मारत मे उत्सनन वरन का 
प्रथ न वरना ॥ गन के विभिन्र प्रकारा को ग्रतंग झ्ललग मिट्टियों तथा जलवायु में 3गा 
कर टखना व $िसाना को उगान व लिये देना (इ) चीनी उपन करन व विंपय मं 
एक अखित भारतीय पत्रिका चालू करना (ई) एक से अधिक मिलो वाले क्षत्रा मं 
गन के कीडो तथा रोगो को रोकन वाले बोड़ स्थापित बरना॥ (८६) शीरे पर 
अनुभव करके दखना कि वह कहाँ तब पटुआ के उपभोग मे काम दया सकता है 
उसस राक्ति उत्पाटन को सम्भावताय दखना व खोई से पट्ठा बनाना। शौर का टबित * 
बटवारा करन क लिये उसे के द्रीय सरकार के आधान लाता। (६) गत के मा का 
साफ़ कटत के लिय ग्रनुमधान +रता जिससे बह बहुत से उद्योगों के काम आ संत | 
(१०) ब्रास्ट लिया को भाति गन्ना उगात तथा चीना बताने बालों की सस्थाय स्थापित 
करडा । (११) भारतीय ट्रट मिच्रना ठथा दूतावासा द्वारा विदया मे गुट के बाजार 
तलाश करना । (१२) चीजी अनुसधान का स्मापना करना व झनुसधान करत वाल 
लागो का विद्या से भजना। (१३) फ्ल वाला वस्तुश्ना तथा टूघ वाल उद्योगा का 
कम सू ये पर चाता दना। (१४) वतमान *सला का बहाना न कि नह मत स्थापित 


( ४३) 


करना। (१४) विदेशों से खती के औजार तथा चीनी उन्पन्न करत बाली मज्ञीना का 
बिना किसी झायात कर लगाये मंगाता । 
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ग्र वाय १४ 


भारतीय कोयला उद्योग 
(गा 2 007] ॥ वंपघज्ञात ) 





प्रारश्भिक-- 

काला हीरा अथात्‌ कायवा ग्राउनिक उद्याग का जमदाना हैं। यह सबसे 
अधिक महत्वपूए प्रौद्योगिक ई घना म स एक है। सारे ब्रिटिय कामनवलथ म भारत 
दूसर नम्बर का एवं विश्व मगारत्र नम्बर का उपरदक है । कायदां निवालन के 
स्व ध म सबस् पहला अधिकृत वणन सन्‌ १७०४ का है जवजि वारेन हस्टिग्ज ले 
मसस समनर एएल व्ह्वीटल को वगाल म कोयन वी खाता स कायला निकालन की 
आला प्रटान का । यह प्रयान झ्रसफ्ल रहा और इसक थाट सन्‌ ३१८१४ तक गय 
कोइ भ्रयात न हुआ । इसा व रानागज के निकट कोयला निकालने का काम परम 
आरम्भ किया गया । सन्‌ १5६० तक वाधिक उपादन ३ ०० ००० टन हा गया । 
सन्‌ १८५४५ मे कतकत्त की ई० आई० रल्व न इस क्षत्र का उपभांग क्या प्रोर इस 
प्रकार उद्योग का भविष्य सुरखित हा गया | सन्‌ १६६८क वाद कायल क॑ उपालन म॑ 
प्रशसताय भ्रगति हुई । निम्नलिखित ग्राक्ड इस बात के साश्य है. +- 

कोयले का उत्पादन 


ब्प उत्पाट्न (लाख टनों मं) 

१६६८ भू 
श्धप्०ण १० 
श्घह० श 

१६०० धछ। 
१६१३ १२० 
१६ ० श्द० 
१६१० २८ 
पै१ ४० २५१ 
श्ध्ड ३६० 
१८१० 3२० 
१६५४ लाई 
१६५६ लड़ 
१६५७ हरे 
8१६ ॥.3.58 
१६४८ ६४ 
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सन्‌ १८७१ में रेलवे ने गिरडीह क्षेत्र में प्रवेध किया ओर शताब्दी के प्रारम्भ से 
इस क्षेत्र का उत्दादव ३० लाख टन हां यया । मरिया के क्षेत्र में भी विकास हुआ 
डाल्टम गज क्षेत्र, रीवा राज्य, मध्य प्रान्त, हैदराबाद, झ्रासाम और विलोचिस्तान के 
क्षेत्र भी विकसित हुए १६००,०१ में ग्रायात ३,४२,४६७ टन० निर्यात ५,४२,०- 
२३ टन और उत्पादन ६१,१८,६६२ ठन था, जिसका लगभग ६०% बगाल व बिहार 
में प्राप्त हुआ । सन्‌ १६१४ तक कुल उत्पादन बढकर २६० लाख टन हो गया। 
अथम महायुद्ध और उद्योग-- 

बढी हुई झोद्योगिक कार्यवाहियों के दवाव से कोयले की मांग उसकी पूर्ति से 
अधिक हो गई भ्लौर इस अवधि भर उद्योग का यह प्रयत्य रहा कि यह बढ़ती हुई माँग 
के साथ अपनी गति कायम रखे । उत्पादन तेजी से सन्‌ १६१८ में २०० लाख टन हो 
गया । इसका ६५% उन्पादन रानीगज और भररिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ । कोकिंग कोल 
की मॉग एक दम बढ गयी थी, अतः बोकारो के कोयला क्षेत्र का अत्यधिक विकास 
क्रिया गया ) कोक के यन्‍्त ढुल्टी में और मरिया क्षेत्र की लोददा कोयला खान के पास 
लगाये गये । यही नही, कोयला-्क्षेत्रों का विद्युतीकरण तेजी से किया गया श्रौर दो 
केन्द्रीय विद्युत स्टेशन बनाये गये | 

लेक्न युद्ध काल का यह विद्वास सीमित था और मशीन एवं यन्त्र मिलने की 
कठिनाई के कारण जारी न रह सका । वृद्धि का क्रम सब १६१६ में अपने सर्वोच्च बिखु 
पर पहुंच गया झोर इसके बाद उत्पादन में कमी आरम्भ हुई। आश्यावादी प्रबन्धको ने 
अषने लाभों को भी उद्योगों मे हो विनियोग कर दिया। युद्धोत्तर काल की अन्य घटना 
इंडियन आयरन एण्ड क्म्पनो द्वारा भट्टिया बनाता था, जिन्होंने सम्‌ १६२२ से 
काय प्रारम्भ किया । साँग में कसी होने के साथ यह कठिनाई भी हुई कि श्रस सघर्य हुये 
झौर निर्यात ध्यापार में तेजी से कमी झ्ाई | सरकार की नीति के कारण स्थिति में 
सन्‌ १६३६ तर कोई सुधार नहीं हो सका । आ्थिक मन्दी का तस्वपतीन प्रभाव मूल्य 
गिरादा था और वास्तव में इस गिरावट के कारण ही उत्पादन में अधिक कमी हुई | 
सन्‌ १६३६ के बाद ओच्योगिक कार्यों झ तोद्ता से दृद्धि हुई, जिनका प्रभाव यह हुम्ना 
कि कोयले की माँग पुन. बढने लगी ॥ 
द्वितीय सहापुद्ध के बाद-- 

द्वितोय महायुद्ध ने, जो सितम्बर सन्‌ १६३६ में आरम्म हुआ कोयला उद्योग 
को पिछते दो दश्मा में हुई ग्रभ्भीर निराझ्ञा से उमरने की सामर्थ्य प्रदान की । माँग 
बढने से मूल्यों में सुघार हुआ । कोयले की कर्मी घटती हुई यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों 
झ्रौर कोयले के गिरते हुये आयात के कारग और भी अधिक अनुभव होने लगी । फिर 

* सँनतिक योजना में श्रमिकों को अधिक अच्छा काम मिलने लगा, अतः उत्पादन में 

बडी कमी आगई। झन्त में, सन्‌ १६४४ के मध्य ठक मूत्यों पर कडा तियत्तेश रखना 


(_ ६ ) 


ग्रावः्यक हाँ गया । इस बात का भा प्रदाध किया गया कि आवःयक उपभाक्ताग्रो का 
कामता एक याजनावद् ज्रस से हा प्राप्त हा । सखार न उत्पादन बढान के लिये कायता 
क्षत्रा स बाहर श्रमिका का भरता करके बानस हूास और ग्रतिरिक्त ताभन्कर के सबध 
मे रियायतां क्‌ रूप मं ग्राथिक प्रलाभन दकर उत्पादन ददान का प्रयान भा किया । इन 
उपाया से उपराहन मे वृद्धि ह*। सन्‌ १६५८ में लगभग ४ ५२ कराड टन कायत का 
उत्पत्ति हुई ६ 
सत्‌ १९१२ मे भारत सरकार न वग्यला खान [सरलरा व सुरक्षा) कानून पास 
किया जिसके द्वारा सरकार का निम्नलिखित अधिकार प्राप्त ह! गय--- 
(१) कायत का खाना का स॒रक्षा व सरशरा के लिय कायन्रम बनाना ओर 
उनका कार्या बत करता । 
(२) कामला परिषद ((००७। छ0870) का कायवा उद्याग वी समहयाभ्रा का 
का सुलभात का अधिकार दना । 
(३) कोयला तथा का के उ पाहल पर कर जगाना 
(४) कायला उद्योग का कृशलतापूवकत चनान के लिए तथा उसे विपाजिल 
करत के लिए वियम बनाता। 
सन्‌ १६५३ मे सरकार न एक कायला समिति नियुक्त का था, जिसका उदय 
कायल घात का मान लगान के विधय मे सरकार को सलाह दना था । इस प्रकार 
कायल के उपादत वित्तरएा मूण्य निर्धारण तथा श्रमिका के वतन ग्रादि पर सरकार 
का पूरा नियत्रण है। 


* 
पचचर्षोष यांजना में कोपला उद्यौग--- 

पच वर्षीय योजना मे कार्किंग कोल के सुरक्षित रखत झौर नाते कॉकिंग कॉल 
मे भ०७र की विस्तृत जाँच करन था आंवश्यक्रता पर बड़ा बल दिया गया है + उसच 
कायल क प्राटशिक उत्पादन झ्ौर वितरश का जिस्म कोयत का गतिविधि के पुनसगरन 
या भा शामिल किया गया है परत लिया गया है ॥ इसम कजारिक मय, राख ग्रोर 
नम्ता तया कार्किग बिशपताप्रा के अनुसार बश्लानिक आधार पर कायल के वर्गोक्रण पर 
पुतत्रिचार करत का सुकाव दियां गया | उसम यह भा सुभाव टिया गया है कि इपन 
अनुसंधान सम्था काके के कावनाइवशन एवं उत्पादन काठ झाविस के दिजायन 
कायव का घाना और मिश्रित करना ठबा गबक दूर करत के सम्बंध म झनु 
सधान कर। 

दिलाय॑ यांजनां क॑ आते तर ६ करोाट टन कायल के उत्पादन का लक्ष्य रखा 
्‌यर है । २२० करोड टन का्यव के झतिरित्त उत्पादन में स १ कराई टन काययला 
विज क्षश्र में पदा होगा । सावनतनिज क्षेत्र म कायल के उत्पादन की दखभास करन के 
हिए आबटूबर सन्‌ १६५६ पे स्थापित साप्टाब कायना विकास निगम (प्राइवट) लिसि 


( ४८ ) 


कोयता उ"पादक सलिय रूप स उन ब्यावशरित उपाया र सम्दय में भी सोचन जगे 
है. जिसमे दूसरी याजना का लक्ष्य पुरा हा सत्र | इस लक्ष्य को प्रति क लिय २२ 
कराइ टन कोयला प्रति बंध ग्रधिक निकाउना तोगा। ग्रतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के 
जिय विभिन्न कायला क्षेत्रा म निम्न मात्रा म उपालन बढान वी यौजरा है--- 








(लाछ टमना में) 

कोयला क्षेत्र का नाम | मरकारी सेत्र बिजो क्षेत्र | मोग 
रानागज झद २६८... ६३१५ 
भरिया ३५० ३५० 
करनपुरा ० ५६ ड५ ५ 
बोवारों ८ | छ्० 
भोगबा है ड० ० 
कोरिया ग्रौर रीवा २० ५० ३५ ० 
मिगरंनी १०७ १०७ 


१५० रे? २३२ ! 


(३) रेलो की व्यवस्था--यह श्र*्द भी महवपूण है वि अतिरिक्त वापिक 
उत्पादन मसे १८ बरोड टन कोयला इघर से उधर जान वी व्यवस्था रेल कर 
भी सर्बेगी या नही । २३ करो» टन कोवल में स डाप ४० लाख टने कोयले वा 
बुछ भाग कोयला खातों पर प्रयुक्त होगा और बुद्ध भाग ट्रक द्वारा ढाया लायगा । 
इस समय जो ३ ७ करोड टन कोयला खाना से निवाला जाता है उप्तें सरल २ 
करोड टन कोषता ही ढोती है । बतमान उत्पादन मस बचा ५४० लाख टन भ्रीर 
अतिरिक्त उत्पादन में १८० लाख टन कायला रेला वा सन्‌ १६६० तक श्रधिक दोना 
होगा । इस तरह २३० लाख टन कोयला प्रघिक्र दान कौ सामध्य बढ़ां लना काइ 
खिलवाड़ नही है ॥ रेल प्रशासन वी एक कटिनाइ यह भी है कि जब किसी उद्योग वा 
देश के दुगम भाग म स्थापित करव की योजना दनाई उादी है तो रेल विभाग स यह 
सलाह नहा ली जाती कि रेल ग्रावश्यक परिमाग्य में बिना कठिताई क उस उद्याग 
के दिये कोयवा झादि पहुँच भी सक्गा या सहा | 


(४) क्षोयज्ना उद्योग का युत्तियुक्त सगठव-दश्वितोय पद वर्षोग गोजना 
का लक्॒य है कि कोयते का चिर भरतीलित युनियुक्त सगटत करना, जिसकी प्रावश्यव॒ता 
एक तो कोयले क॑ प्रादेष्िक वितराण थी हृष्टि से भी है और दुसरे घानु झोधन ने 
लिए श्रेष्ठ कायल का सुरधित रखक की ना दृटि स है। क्रोयल के प्रादेशिक उत्पादन 


( ४६ ) 


में वृद्धि होने से रेलें निकटस्थ कोयला क्षेत्र में साल को निर्दि/ स्थान तक जल्दी 
पहुंचा सकेगी, और रेलें कोल बनान का बैढिया कोयला बचा सकेंगी क्योकि रेल बढिया 
क्ोयता सा तो लप्वे सफर म राष दनान क लिय प्रयोग करती है अथवा दुगस प्रदेशा 
में जाव पर | जब कम दूर माल ढोना होगा तो वे योजनानुसार घटिया कोयला ही 
जलान लगगी | इस प्रकार कोयला उत्पादन को द्वितीय याजना के अनुसार भले 
ही निदिषट लक्ष्यों को पूर्ति म एक या दी वर्षों का विलम्ब हो जाये, फ़िर भी इससे 
कोयला उद्योग का काफी सीमा तक युत्ति युक्त पुनगठन हा सकेगा । 


(५) कोपला उद्योग का याजौकरण--भारत म प्रति व्यक्ति पाली उत्पा 
दन २७ टन है, जब कि समुक्त राज्य में ६२६ टव, ज्मना म ८ ६६ टन और 
अमेरिका सम २१ ६८ टने है | इसस प्रगंट होता है कि प्रति पाली उत्पादन भारत में 
बहुत कम है। कोयले के मूल्य का ७५ £ क्रमिका को, १५ से २०९ करो को और 
केवल ५ १०%, मालिकों का प्राप्त होता है । इसका कारण हुंढ॒त के लिय दूर जान 
की आवश्यकता नही है । उद्योग इस बात की बड़ी आवश्यकता म है कि उत्पादन का 
यम्त्रीकरण के विस्तृत प्रयोग से विवेकीकरणा किया जाय । सन्‌ १६५० म कोयला 
समिति न सुझाव दिया था कि भारत म॑ कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये 
सश्ाता का प्रयोग करता परम आवश्यक है। यह भी सिफारिश की गई थी कि यजत्री 
कारण का काम एक अवधि पर फनला दिया जाय और एक कोयला खान से दूसरी 
कोयला खान में धीरे धीरे किया जाय जिससे परिवतन एवं सुधार सरल हो जाय। 
भारत सरकार न सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और कोल बोड़ को यह पत्ता 
लगात का ग्रादेच दिया है कि विद्यमान कोयला खाना मं बिना अधिक बेतारी उत्पन्न 
किये विद्युतीकरएा किस सीमा तक किया जा सकता है। साथ ही, एक एमी झ्त भी 
लगा दी गई जिसस मालिका का यह झनिवाय हो गया है कि जब नई खान खोलन 
की आज्ञा मिले, दो समस्त नये विकास कायक्रम कोयक्ाा खोदन और ले जान मे 
मशीता का अधिक स प्रधिक प्रयोग करेगे ॥ 


(६) राष्ट्रीकरण का प्रइम--रप्टीयकरण क बारे में भी बहुत सा हाहल्ला 
अचाथा गया है। हमें विध्दास है कि संरवार कबत राष्ट्रोयकरछा की हो खातिर वत 
मान कोयला खानो का राष्ट्रीकरण नही करगा कितु जब सरकार यह दख कि 
राष्ट्रीय हित को दृष्टि से काक बनाव के कोयले क भण्डारा को सुरक्षित रखने के 
लिये क्षति पूर्ति करके कोयला खादा का आंधग्रहण आवश्यक है प्रथवा १०० टन प्रति 
घाटा घोन वाल विद्याल कारखाना में जिसको लागत एक करोड़ रुपये स अधिक होगा 
और जिस स्थापित करना निजी पूर्ज'पतिया के वश्च की बात ने होगी प्रयोग करने के 
किक करोए्ले का डपादन इटाता आवश्यत्र है अतवा तय सरकार बेचा जान बानी 


( $#० ) 


एसी भूमि खरीदे जिसमें वढिया कोयल की खानें हा ग्रोर जिहे उत्तके काल्िक ग्रति 
योगितापृवक न खोद सकें या उहे खोदमे में इतना छर्चा हो जा उमके साधनों मे 
बाहर हो तो सरकार द्वारा खानें अपन अधिकार में लेन में किसी को कोई ग्रापत्ति नही 
होनी चाहिए । 

(७) श्रस्िकों को समस्यॉ--खानां में काम करने वॉले श्रमिकों को दा 
भा खराब है जिसक सुधार के लिए भारत सरकार प्रयत्मगील है । एक नये अधिनियम 
के ग्रतुमार भ्रव कोयला खानो में काम करन वाले थमिको से ४८ धट प्रति सप्ताह 
से प्रधिक काय नहीं लिया जा सकता । इसमें भूमि के उपर काय वरन वालो के लिये 
£ घाट प्रति दिन तथा भूमि के नीचे काय करन बाला के जिए ८ चट प्रति दित का 
काय निर्धारित किया गया है । 
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अध्याय १५ 


ओद्योगिक अर्थ प्रवन्धन की समस्याएँ 


(?70ए0675 0 ातेप्रशघभें सितरणव्ट) 








प्रारश्भिक-- 


देश के जनसमाधारणा का जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए झोद्यागीकरण 
नितागत आवश्यक है। श्रौद्योगीकरण के बिना देश के आर्थिक कलेवर में सन्तुलन नहीं 
आ सकता | परन्तु औद्योगीकरण का माय कोई पुष्पों की दॉस्या नहीं है, इसमें श्रनेक 
कटिताइयाँ है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कठिनाई उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त करने की 
है । नए-नए उद्योग स्थापित करने के लिए, पुराने उद्योगों का पुर्नलद्ठझन तथा पुननानि- 
मांणि करने के लिए तथा ग्रुद्ध एवं मन्दरी ज॑से ग्राथिक सक््टों से उद्योगों को निकाल 
कर उनत बनाने के लिए पूजी की आवश्यकता होती है ६ 


किसी भी व्यापार को, चाहे वह भ्रल्प परिमाण पर हो भथधवा वहुपरिमाण पर 
हो, प्रारम्भ करने एवं भविष्य में उसके विस्तार के लिए पू'जी की आवश्यकता हाती है। 
पू'जी के बिन” कोई व्यापार चल नहीं सकता । यह झाधुनिक झौद्यागिक तथा व्यापा 
रिक सस्थाग्रो का जीवन है। पूी की ही कमी के कारण अनेक औद्यागिक सस्याएँ 
असफल हो जाती हैं तथा व्यापार भी झिथिल हो जात्ता है। प्रत्येक! प्रोद्यात्वि सच्चा 
को मुख्यतः दो कामी के तिए पूंजी की आवश्यक्रता होती है --(१) स्थाई सम्पत्तियाँ, 
जैंसे--भूमि, मशीन, यन्त्र आदि के क््य के लिए, जिसमे अस्थाई प्रथत्रा अचल पूंजी 
कहते है ओर (२) अस्थायी सम्पत्तियाँ, ज॑से कच्चा माल खरीदने, उसे निरमित करने, 
विज्ञायन आदि दंनिक खर्चों के लिए, जिस कार्यशील अथवा चल पूजी 
करते हैं| 

भारत में सर्व प्रथम तो पूंजी का भ्रभाव है और जो पू'जी है भी उसे औद्योगिक 
विकास में लगाते के जिए कोई सड्भठित सम्थायें नहों ह। हमारे देकश्ष म औद्योगिक 
बेको का विकास नही हुआ है श्रोर देश के व्यापारिक वेक्र न तो इतने साधन रखते हे 
कि उद्योगों की वित्तीय झ्ावज्यकताओं को पूरा कर सकें और न हा उन्हे इस कार्य 
में कोई रुचि है यह समस्या क्वल दडे पँमाने के उद्योगो ये सामने ही नहीं है बरत्‌ 


( ५२ ) 


मध्यम तथा दोट पैमाने के उद्योग भा इससे पीछिति है । ग्रामीण क्ष त्रो म छोट पंमान 
के “त्पादका को बच्चा माल सरीदन के लिय वस्तु के उत्पादन व्यय को पूरा करन के 
लिए तथा अपन जीवन निर्वाह के लिए धन की ग्रावश्यक्ता होती है।इस काय के 
लिये उ हे गाँव के महाजन का सहारा लेना पडता है. जोकि बहुत ऊंची दर स ब्याज 
वयूत करता है। मध्यम झ्ाकार के उद्योगा को भी ग्रपनी ग्ावश्यक्ताग्रा की सतु्ि 
के तिए साहूतारा पश्रथवा व्यापारिक वको पर निभर रहना पडता है | उनकी हशा भी 
उतनी ही दयनीय है जितनी छाट 3 पादबों वी । बड़ प॑मान के उद्योगो की हालत भी 
पूणात सतठापजनक नही कही जा सकती । 


औद्योगिक सस्थाओं के लिए पु जी के श्रोत-- 
भारतवंप म उद्योगों को निम्न साधनों से ग्राथिक सहायता प्राप्त 
होती है -- 
स्थायी धुजी-- 
(१) भद्य निगमन द्वारा । 
(7) ऋरा पत्र नियमस द्वारा । 
कार्पश्ोल पूंजोी-- 
(३) जन निक्ष प अथवा जनता वी घरोहर द्वारा 
(४) बेक से ऋए लेकर । 
(५) प्रवाध भ्रमिकर्त्ताप्नों से ऋण लेकर । 
(६) विशिष्ठ श्रथ सस्थाओं से ऋण जवर । 


(१) झश निर्गमत द्वारा 

श्रधिकाचत शो द्वारा हो पूजी प्रात को जाता है | स्थायी पु जा प्राप्त करत 
का यह बअत्यत्त लोकप्रिय साधन है । स्थायी सम्पत्तिया के क्रय के चिए जो पृ जी लगाई 
जाती है बह स्थायी रूप से उद्योगो म फस जाती है इसलिये उसे एसे.साधना से प्राप्त 
क्या जाद़ा है जो स्थायी रूप से उत्त उद्यौोगो म लगाए रहे और वापिस निवालन पर 
भ्राग्रह न कर । स्पठ्ठत एसी पूजी अ्श्न निगमन द्वारा ही प्रात्त वी जा सकती है । भरा 
के निगमन वी दया म उद्योगा वा अपनी सम्पत्ति पर विना छिंसी अकार का भार 
डाले स्थायी पूजी ध्राप्त हां जाती है , शस्‍्तु यदि उद्याग झावश्यत समभे ऋण ढारा 
झावदयकता के समय अतिरिक्त भ्रथ का भी प्रवघ कर राकते हैं। भ्रगों पर ल्ाभाग 
भी उसी दशा म॑ दिए जात है जब पयप्ति लाभ हीता है ग्रयधा लाभाग दना 
ग्रनिझाघ नह झ्ाता ५ परतु इतने लाभ छोते हुए की पू जी के इस खपत ८ सबस चाही 
कठिनाई यह है ति ग्रच्च धू जी एक सीमा रा श्रधिक नहा बढाई जा सबृती । इसी प्रकार 
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यदि अज्ञो के अधिछारो सें कुछ परिवर्तंल करना हो, तो कम्पनी ऐसे अ्रधारियों को 
सम्मति के बिना जिनके अधिकार प्रभावित होते है, उनके अधिकारों में परिवर्तन नहीं 
कर सकती । 


(२) ऋण-पत्र निर्मेमन हारा 

बढ़ते हुए व्यापार की पूजो सम्बन्धी आवश्यकताझो को पूरा करने के लिए 
कभी कभो औद्योगिक मस्थाओं को ऋण लेने को झावस्यक्षता पड जातो है। दीरधकालीन 
ऋण को प्रास्ि अधिकाशत" बन्ध (85905) तथा ऋण प्रो द्वारा वी जाती है । ऋणए- 
पत्र एक प्रकार का अनुबन्धात्मक प्रलेख होता है, जिसके द्वारा ऋण प्राप्त किया जाता 
है तथा जिसमें मूलघन का भुगतान होने तक किसी निश्चित सामयिक ग्वधि में प्रतिग्त 
ब्याज देने की प्रतिज्ञा होती है । ऋणा-पत्रो के निर्गमन द्वारा उन रूढिवादी व्यक्तियों से 
पर्याप्त पूजी प्राप्त की जा सकती है, जो बिता अधिक जोखिम उठाए निश्चित झ्राय 
चाहते है। प्रश्नों के निर्ममन की ग्रपक्षा यह साधन मितब्ययी भी है, क्योकि इस प्रकार 
का ऋण यदि क्‍्न्य किसी रोति से लिया जाय, तो अधिक ब्याज देना पडता है, किन्तु 
ऋण पत्रों पर निश्चित रूप से कम ब्याज चुकाना पडता है । इतना होते हुए भो ऋण 
पत्र भारत में अभी लोकप्रिय नहीं हुए है। सन्‌ १६२७-२८ में भारत की कुल ओद्यो- 
गिक्र पूंजी का ६०९७ भाग पूर्वाधिकार अश्नो में, ७५% साधारण प्रशो में और शेप 
६% रण पत्नी के रूप में प्राप्त किया जाता हे हमारे देश में ऋण-पत्रो की प्रप्रियता 
के प्रमुख कारण निम्नलिखित है *-- 
भारत से ऋषण। पत्र अध्रिय क्यो २-- 

(१) स्वतस्त्र बाजार का अभाव--ऋण पत्रों के लिए हमारे देश में अन्य 
द्वेशों की भाति स्वतन्त्र बाजार नही है । भारतीय विनियोय्कर तब तक अपता घन किसी 
उद्याग म नहीं लगाते जब तक उन्हे लाभ का पूछ आश्वासन नही होता ॥ वे प्रायः 
मूमि क्रय में अयवा कृषि कार्य म रूपया लगाना अधिक उपयुक्त समभते है! यही 
कारण है कि निश्चित लान या ब्याज दाले ऋण पत्र भी उन्हे झ्राकृपित नहीं करते । 
फिर भारतीय ऋश्प पत्र अधिक ऊंचे अधिमान के होते है, इसलिए साधारण 
विनियायक को पहुँच के बाहर है । बीमा कम्पनियाँ बीमा अधिनियम को बारा २७ के 
कारण औद्योगिक ऋणग्छ पत्रों का क़्य नहीं कर सकतों । भारतीय बेक भी इस विषय 
में स्टेंट बक को नोवि का झनुसरण करतो हे तथा विनियोग प्रन्यासों [05८७5 
गाध्या प7055) का ता अभी उदय ही हुआ है, इसलिए वे झौदच्ागिक ब्यवमायों में 
धन दिनियाय करने में असमर्थ रहते हैं । 

कग्प पत्रों पर तथा उनके हस्तान्तरण पर मुद्राक-कर भी अधिक देना पडता 
है, जिससे ऋण् पत्रो का हस्तान्तरख स्वतन्त्र रूप से नहों हो सकता । उदाहरणाय, 
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बम्बई में पृष्ठाकित होकर अभ्रयवा भ्न्य किसी प्रलेख द्वारा हस्तान्तरित हाने वाले ऋण 
पत्रो पर ७ रु० ८ प्रा० प्रति हजार रुपया सुद्राक कर (हांव्यए 9प् 9) लिया जाता 
है । प्रत्येक हस्तान्तरण पर इतना ही और झ्तिरिक्त शुल्क लगता है। वाहक ऋण- 
प॑ञ्नो पर निगमन के समय हो १५ रु० प्रारम्मिक शुल्क लगता है। य वम्पनी के लिए, 
अत्यन्त भार रूप ह्‌ू। इसक साथ ही विनियोक्ताओं का भी भ्रत्यक हस्तान्तरण पर 
काफ़ी व्यय देना पड़ता है, इसलिए भी जतता जिनियोग के ऐँसें ख्चोलि साधत को 
अपनाना नही चाहती । इसके अतिरिक्त ऋण पत्रों का कम सख्या म निगमन होना 
भी उनके स्वतन्त्र बाजार हांन में बाधक है। ग्रभी तक केवल ज़ूट मिला के शा पत्रों 
वो छोडकर अन्य सभी नम्पनियों के ऋण पत्र जनता तक पहुँच ही नही पाये हे, 
व्याकि जैंस ही उनका तिगंमन हाता है बंस ही कतिपय धनी लोग उह खरीद लते 
हु। यहाँ यह कहना ग्रतावश्यक न होगा कि टाटा आयरन एण्ड स्टील वम्पनी के 
६० लाख रुपये के सम्पूणा ऋणा पत्र मध्य भारत के राजमुप्रस्ध त ही ख़रीद लिये थे । 
भारतीय ऋणा पन्न अधिक मुल्य वाले होते है, जैंसे--५००), १,०००), १०,९००) 
के इत्यादि, झ्दएव सव साधारण जनता की पहुंच के बाहर होते है । 

(०) बेकों को प्रवृत्ति--ऋणा पत्रों की छोकप्रियता में वेका का व्यवहार 
भी अधिक बाधक हुग्रा है। ऋण पत्र भी तिगमित करन वाले श्रमण्डल भारतीय 
बैंको की हृष्टि म गिर जाते ह झौर उन्हे बे किर वैसी साख सुविधायें प्रदान नहीं करते 
जैसे अन्य दश्ाप्नरों म करते हे, क्याकि बम्पनी की सम्पत्ति पर ऋण पत्रों वा पहला 
भ्रवरण होता है, इसलिए बक द्वारा लिए हुए ऋण के लिए प्रतिभूति कम रहती है । 

(३) तिर्गेमत की अनाकर्षक झर्ते--भारतीय करा पत्रों में वे विशपतायें नहो 
होती, जिनसे जनता स्वयं लालायित होकर उन्ह खरीदन के लिए दौड़ । भारतीय 
विनियोगकी को उनकी विभिन् रुचियों के भ्रनुकूल विभिन विशेषता वाल ऋण 
पन्न उपलब्ध नही है । श्रन्‍्य देझा में ऋषरा परत विभिन्न झ्राक्षक सुविधाओं वाले हांगे 
है, जमे--वहा कुछ ऋगा-पत्र प्रत्याभूतित होते है, ब्रुछ्ध के लिए भुगतान होने पर 
अधिक प्रव्याजि देने का भ्रलोभन दिया जाता है, कुछ ऋण पत्रधारिया को एवं या 
अधिक संचालक नियुक्त करने का अधिकार हाता है तथा कुछ ऋण पत्र एम होने है 
जो साधारण ग्रशा को रियायत्ती दर पर खरीद सबते है, विन्‍्तु भारत में जहाँ मुद्रा" 
मण्डी भी सुसगठित नहीं है बहाँ यह लितवास्त ग्रावश्यक है कि ऋण पन्नों के निर्गंमन 
की दर्तें उदार एव आकपक हो 

(४) राजकोय ग्रथनोति मे उदारत! का झ्रभाव--ऋण पत्रों की अ्रप्रियना 
का कारण यह भी है कि यहा सरकार की सावजनिक ग्रर्थ एवं अथुल्क ताति उद्यर 
नहीं रही । भारत में विदेशी घासत की नीति वहाँ के उद्योय घन्धो को विदेशी स्पर्धा मे 
पर्याप्त और उचित सरक्षण प्रदान नही कर सकी । जद कभी कोई उद्योग प्रारम्भ हुआ, 
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भआरतीय विनियोगक निश्चित लाभ अ्रथवा सफलता के आश्वासन के अभाव म उसम॑ 
पृ जी लगान म हिचकते रहे । सरक्षण्प के प्रश्न के अतिरिक्त अय भी कई चीजें है जो 
उद्योगों म पृ जी के प्रत्राह को रोकता रही ह जसे--उ पादन करो का लगाता उपभोग 
की वस्तुआ के सम्बंध म अराष्प्रीय श्रायात नीति का अनुसरस्स करना इत्यादि। ये बातें 
एसी है कि जिनसे यहा का झ्रौद्योगिक ब्यापार प्रगतिशील नहीं होता और फिर न 
यहा के विनियोक्ता ऋण पत्नो म धन लगाना उचित ही सममते है । 


(५) श्रत्यधिक निमरसन व्यय--ऋणखा-पत्ना के निगमन म ब्यय भी बहुंत 
पडता है। निगसन १ रते समय हा न्‍्याज की दर भा निश्चित कर दी जाती है। झभा 
त्तक ५ से ६ प्रतिशत तक यह ब्याज को दर प्रचलित है। भारत म इन पर भारी 
ब्याज के अतिरिक्त जिसकी दर केवल प्रमण्डल की साख पर ही नहा वरन्‌ तिगमन के 
समय निगमन की मात्रा तथा अभियापन की ख्याति पर भी निभर करती है प्रारम्भिक 
बधानिक एव मुद्राक व्यय व ग्रभिगापन कमीशन भी देन पडते ह अ्रत कभी-कभी तो 
ऋण पत्र निगमन म इतना अधिक बन्यय हो जाता है कि कम्पनी उनका निगमन करना 
भी उचित नहा समझती । 


(६) सलाह देने बाली सस्याप्रों का अभाव--भारतवप म एसी कोई माय 
सस्था नही है जहा व्रिनियोगक ऋण पत्रा के विधय म॑ आवश्यक तानकारी प्राप्त कर 
सक्र । बक अवदय अपत ग्राहकों को इस विषय से उचित सम्मति प्रदान करती है पर 
दुर्भाप्य से भारत म झ्राज भी एसे नगर है जहाँ बक नही है । सकध विनिमय विपणि 
($॥0०८ 85०7972०5) भा केवत बदरगाह के टाहरो म ही है अ्रतएवं दूर दूर 
तक फले हुए विनियोगका को इनके विश्वसनीय एवं स्वीकृत सदस्यों से सम्पक 
स्थापित करन के बहुत थाड श्रवसर है । 


(३) जन-निश्षेप 


भारतीय कम्पनियों की अथ पूर्ति के लिए जन निक्षेप स्वीकार करना भी 
इस देच की औद्योगिक अथ व्यवस्था की एक अनोखी विदेषता रही है । जनता हारा 
कम्पनिया म॑ लिक्षेप इसलिए रख जाते थ कि बकिंग विकास की प्रारम्भिक स्थिति म 
जनता का वि*वाद्ध वका म इत्तना नहीं था जितना कि कम्पनियों म। अश् पूर्ति की 
यह पद्धति बम्बई और ग्रहमटाबाद की सूती वस्त्र मिल कम्पनिया मं अधिकता से पाई 
जाती है जितकी कुल पूंजी का क्रमश ११% तथा ३६% जन निक्षेपा से आते थ [* 
बात यह है कि जिन लोगा न इन स्थाना म उद्योग प्रारम्भ किए वे महाजन ग्रादि थ 
जिनम जनता का बड़ा विश्वास था इसलिए वे अपगी वचत की राशि उहें ब्याज 


+ रिटकृुणा: णी पाल एसाएगे फग्धातग 8 हिकवणाए (एएगशा॥(९४ 93] 
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पर सौंप देत थ। एक वडा झ्राउपपरा तो उह ( तमा करन वालो को ) प्रवध' 
अिकत्तत्व बतन स भाग मिलन वश्चां। थदि प्रतबाच गअ्भिवर्तागशा अच्छा स्वाति 
क हुए तो वे केवल ब्याज पर ही निशक्षेष प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार प्राप्त की 
हुई पूंजी की तागत ऋण पत्रा परश्आप्त की हुंड पूजी से कद्ठी अधित म्रितव्यंधी 
बैठता है ग्रोर सबसे वडा यात तो यह है वि किसी प्रतार का प्रभाव इसम उदय नहीं 
होता क्यांकि निशेषकों वा अभय दब्यावतालान ऋ॑टाताओ के समान ग्रशिकार होते 
हैं। वम्वई राज्य के प्रमण्डल केवल ग्रपनो कायशील पूजी का भाग हा नहीं बरव्‌ 
विस्तार एवं विकास योजना की अ्थ पूतति भा जन तिक्षेपा के द्वारा करते है। 
निम्नलिणित ग्राकडो स स्पष्ट है दि भ्रहमणाबाद वा सूता बस्न ब्यवसाय जन निक्षेपा 
पर काफी सीमा तक निभर है । 








कुल पू जी का प्रतिशत 


पूंजी का खोत.. चययय जपयपिपयाय कल 
बम्बई ग्रहमदाबाद 
बअनवृर्जी (रच ला० रुगे झह० | ३१% (३४० ला० र०े 
ऋणगणा पत्र ( २३६८ ला० र०) १०० १०, ( ६ जा० २०) 
प्रवध अभिकर्त्तानरों से | ( भ३२ रु०) २१ | २४९ (२६४ ला० रु०) 
जन निक्षिपो स॑ ( २७३ र०) ११९४ | ३६% (४ ६ ला० रु०) 
बको स (_२२६ रू०) ६९: ४४% ( ४२९ ला० २०) 





उपयु क्त आाक्डों भ यह स्पष्ट है कि वम्बई का वस्य व्यवसाय जन निक्षेपरों पर 
कम अनुप्रात्त म विभर रहता है। भारत क अय झोद्यागिक कद्धा म यह पद्धति नही 
पाई जाती है । 


जन निक्षपो को ब्याज को दर कम्पतिया एवं प्रव ध अभिफर्त्ताग्ना का साख एवं 
स्थायित्व की दृष्टि से भिन्र भिन्र वम्पनिया मे भित्र भिन्न हांता है। टुरू में निभप 
६ से १२ माह की श्रवधि के लिये रख झात थ किन्तु वाद म उनवा नवकरणा होता 
रहता थां। सावारणत ब्याज बा हर ४१९५, स ६२% तक रहती है। जिन 
कम्पनिया का साख अभ्रछा होती है वे कम ब्याज पर भा निक्षप आ्रपित वरन मे 
सफन हा जाते है कितु म दा के समय निश्ञेप क्‍महों जात हैं। जन निक्षेप क द्वारा 
श्रोद्योगिक संस्था का पु जी का क्लेवर लाचटार रहता है वयाकि वह निक्षेप तन के 
कारण बधक आदि से मुक्त रहती है। यदि जन निवेष तम्ी अवधि के लिए हां तो 
फिर वम्पनी को ऋगा पत्र निगमन करन छी आवश्यकता नहीं पड़ती | यही नहीं यदि 


( ४७ ) 


कम्पनी को अधिक लाभ हो रहे हो, तो लामाझ न बढ़ाते हुए लाभो का कुछ भाग 
सचित कोप में रखा जा सकता है, जिससे उसत्री भावी विस्तार योजनाञ्रों को बिना 
नवीन पूंजी के कार्यान्वित किया जा सकता है। 

इतने लाभो के होते हुए भी निक्षेपो की सवस बटी हानि यह है कि मन्दी 
अथवा आपत्ति के समय में जनता भयभीत होकर उनको वापस माँग लेती है और 
ऐसी परिस्थिति में कम्पनी का वी हानि उठानी पडती है तथा अर्थ सक्ट का सामना 
करना पडता है, झतएव इन्ह क्‍्भी-कमी “अच्छे समय का साथी” कहा जाता है । 
यह भ्रावश्यकता के समय के साथी (फ्राधा05 का ग८८०)' नहीं ह और इसलिए 
इन पर पूर्णतः निभर नहीं रहा जा सक्नता । दूसरे सरलता एव न्यून ब्यात पर ऋण- 
प्राप्त किये जानें की सुद्रिघा से प्रारिकाल्‍्पनिक ज्यापार का प्रोत्साहन मिलता है | इसी 
स॒ औद्योगिक सस्याये अति व्यवसाय क प्रलोभन में फेस जाते है, जिससे कम्पनियों एवं 
निशक्ष पको तथा अ्रद्मघारियो, सभी को हानि उठानी पडती है । 


(४) बको से ऋण लेकर 


सास्रास्यत, कम्पनी को प्रारम्भिक स्थायी पूंजी अश एवं ऋण पत्रों के निर्ममन 
से ही प्राप्त करनी चाहिये । आदर्श व्यवस्था तो वह है, जिममें न्यूनतम कायशील पूजी 
भी इन्हों साधनों द्वारा प्राप्त की जाय । हाँ, न्यूनतम कार्यशील पूजों के अतिरिक्त 
भावी पूजी सम्बन्धी आवश्यकताग्ों को वेंक से ऋरणा लेकर पूरा क्या जा सकता 
है । कम्पनी जिन वेकों से आथिक सहग्यता प्र'प्त करती है, ये प्रायः दो प्रकार के 
होते है--(क) व्यापारिक वेक और (ख्र) झोद्योगिक वेक । भारत में जितने भी सयुक्त 
स्त्रन्थ बेंक हैं, ये सभी व्यापारिक कार्यो के लिए ही ऋण देते हैं, श्रौद्योगिक कार्यों 
क्‌ लिये नहीं। भारत में भ्रभी तक ऐसा कोई भी ओोद्योगिक बंक नहीं है जो इस ग्र्थं 
की पृति कर सके, श्रतः झौद्योगिक कार्यों के हेतु श्रौद्योगिक देक बी स्थापना ग्रति 
आवश्यक है। इस थात की सिफारिश ओ्रोद्योगिकि क्मीणन तथा 'बेक इन्कवायरी 
क्मटी' ने भी की है 

व्यापारिक वेक लम्दी अवधि के लिए उद्योगों को ऋणा द भी नहीं सक्‍त, 
वयोकि अल्पकालीन निक्षेपरों स दीघक्तालीन ऋण प्रदान करना सुदृद वेकिय सिद्धान्तो 
क विरुद्ध होता है, प्रतश्द भारतीय वेक कम्पनियों को केवल कार्यश्ील पूंजी झत्प- 
कालीन ऋणों द्वारा देत रह है, किन्तु अल्पकालीन ऋण भी विचित्र झनों पर दिया 
जाता है। बे शर्तें निम्बलिखित ह .-- 
बक ऋण की कीठन दाते - 

(६१) वेक कम्पनी क व्यापार में लगे हुए स्टॉक का अधिकाश भाग रहन 
या बन्धक के रूप में र्क्र ऋण दिया करतो है ॥ रहन तथा वन्धक (छ८028९ 


( #प ) 


26 ॥)9ण!०८श्षाणा) में अन्दर है। जब क्सी कम्पनी का स्टॉक रहने विया 
जाता है तो वह झणा लने वाली कम्पनी के गादामा मे ही एकत्रित रहता है । 
कम्पनी का अपन स्टॉक का विवरण निश्चित भ्रवधि पर बेक वो मेजना पडता है ॥ 
बन्घकर रख की दशा में स्टाक वेक को सुरक्षा में रखना पड़ता है और जिन गादामों 
मे बह एक्च्रित हाता है, उन पर बेक शा नाम डात दिया जाता है तथा कम्पनी का 
उम्रस कोई सराकार नहीं रहता। स्पप्ट है हि बन्‍्धक की झातं क्तिनी कठिन है, 
गत काई भी कम्पनी ग्रपन स्टाक़ को रहन ब्रथवा वन्थक बे रूप में रखना पसन्द 
सही करती वयाकि इसस कम्पता की साख एवं प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 

(२) जब किसी कम्पनी के स्टाकु का रहने करका काई बेक ऋण दिया 
कश्ती है हां वह करा लेन वाली क्म्पना स एक प्रतिज्ञा पन्न लिखवाती है, जिस पर 
कम्पनी तथा उसके प्रवस्ध प्रभिकर्ता के हस्ताक्षर हात हू । ग्रगर कम्पनी का स्टॉव' 
वक के पाप बस्धक के रूप में रखा जाता है ता प्रवर्घक प्रभिकर्ता की वंयक्तिव' 
प्रतिभूति नहीं लो जाती है । 


(३ ) ये ऋण प्रारम्भ में प्राम १२ माह क लिए हो दिए जात है, बाद म 
उनका नवक्ररा करना बेक का इच्छा पर निभर करता है। 

(४) ब्याज की दर कण लत वाले प्रमल्डल का साख के अनुसार कम 
ग्रधवा प्रधिक होदा है। जो कम्पनी सुव्यवस्थित हाती है, उसम तो इम्पीरियल 
बक झ्राफ शी टया की दर पर ही ध्याज लिया जाता है, कितु यदि किसी कम्पती वो 
दक्षा श्रच्दधा नहीं हाती ता उसस ये बंके १% या २% भ्रधिक व्याज लिया करती है । 

(५ ) अगर कोई रोक्ड रण (९७७४ ८००॥) लता है तो ये बेके जिये 
हुए ऋणा का लगभग झाघा भाग व्याज के रूप मं देने के लिए विवश्न करती है जोकि 
अ्त्यःत कठिन झत है ॥ 

(६) ये बेंकें विनां कसी प्रतिभूति के झग नहीं देती । यदि प्रतिभूति के 
रेप में रखा हुग्रा मात निसित माल है ता लगभग ३०९५ का आतर करगराधि एव 
माल के मूल्य मे रखते है विन्‍्तु निम्चित माल न होन की दद्ा में यह प्रस्तर और भी 
अधिक हो जाता है । 

ग्रस्तु स्पप्ट है कि बका से करा प्राप्त बरने में मारतीय प्रमन्‍दलों को कितनी 
अमृविधाआ एवं कटिनाट्या का सामना करता पटता है। निम्न रीति से बेव उनकी 
सहायता वर सकती है -- 


बंक सहायक कंसे हो ?-- 


( १ ) जमेन वेक का ग्रादह---ब्रतमान ब्यापारिक बेक जमती के व्यापारी 
अधिकोपा कौ तरह उद्योगा को आविक सहायता कर सबतौ हे । जमनी में कम्पनी 


( २६ ) 


तथा वेंक के बीच चल लेखा ((घा«ूए 8/०) हारा व्यापार होता है, जिसका 
सावुलन देनिक न होकर सामथिक, विशेषत पटमासिक होता है, किन्तु इन चल 
लेखों में तथा भारतीय बेको में पाये जान वाले प्रचलित चल लेखों में काफी अतर 
है । वहा दोना के बीच पहले से ही निश्चित हो जाता है कि--[पझ्) उद्योग शधिक 
में अधिक कितना ऋरणा बेक से ले सक्रेशा, (व) लिया हुआ ऋण कितनी अवधि के 
भीतर वापस करना होगा, (स) लिए हुए ऋरा की प्रतिभूूति क्या होगी, तथा ( द ) 
आय दर्तें बया होगी । जो राति बक से मिलती है वह कायद्यील पूजी के रूप में ही 
प्रयाग की जाती चाहिए एमा अनिवाय नहीं होता। उस ऋण राधि का उपयोग 
सद्योग के तिकास के लिए, भा जिया जा सकता है । नवीन उद्योग को प्रारम्भ करत 
के लिए जिस भ्रद्म पू'जी का ग्रावश्यकता होती है, उसवा अधिकाश भाग भी उन्ही 
अ्धिकोपा द्वारा दिया जाता है। यदि कोई एक सस्था सम्पूणा भार को नहीं सभाल 
पाती तो इस प्रकार की अ्नक सस्थाएं 'मवकर उत्तरदायित्व का अपन ऊपर ल लेती 
है । उनक इस प्रकार क सग्ठत का कच्सारट पद्धति ((एजाशणााण्णा 8००९) 
बहत है | इस काय को करन क लिए दव अपना एक पृथक उद्याग विभाग रखती थी, 
जिसकी विनियाग पूजा भी पृथक रखो जाती धा। इस विभाग क सचालन के लिए 
ताजजिक सलाह दन क हतु एवं ओद्योगिक सम्पत्ति का मूल्याक्न करन व निय विशे 
पन्ञा की नियुक्ति की जातो था। 

उद्योगा क साथ घनिप्ट सम्बंध रखने क लिए बेक अपन प्रधघक अथवा 
उनक ग्रय प्रतिनिधि झ्रौद्योगिक प्रमण्ठल वी सचालन समिति मर भजती थी, जिससे 
उनके कार्यो का नियन्त्रण होता था ठुया बेब भी निश्चित हो जाती थी कि उनका 
ऋण राध्षि का अपर्न्यय नहों हो रहा है । 

(२ ) व्यापारिक वेक कुछ एसे निश्चित राशि के झ्रशा का निग्मन करें, 
जिसकी पूणी स केबल उद्योगो को ही प्राथिक सहायता दी जाय ॥ 

( ३ ) उदार नीति का पालन हो--यद्यपि प्रतिभूत्ति की प्रकृति एवं उसकी 
यथयेप्ठता के निएाय करने का अधिकार प्रु्ण रूप से बंका का ही है, फिर भी उन्हे 
कुछ उदार नीति का पालन करना चाहिए। यह जमन बका की नीति का रहस्य था, 
जिसे वे औद्योगिक कम्पनिया क लिये उपयोग में लाती थी । बेका को चाहिए कि वे 
औद्योगिक प्रमण्डला को आर्थिक सुविधाएँ वयक्तिक साख पर भी दिया कर, जिससे 
उनको कर्यंशील पूंजी मिलती रहे, तपोकि वे तरल सम्पत्ति को प्रतिभ्ूत्ति नहीं दे 
सकते । 

(४ ) जिन वेका का औद्योगिक प्रमण्डला से सम्बन्ध रहता है, व अपनी 
प्रबंध व्यवस्था में ऐसे थ्यक्ति रखें जो सामान्य औद्योगिक प्रबघन में पूणा ज्ञान रखने 
हो ॥ इससे ओद्योगिक सस्थाअ्रा से न्‍्यवहार रखत में सरलता रहेगी । 
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(४ ) जमन वका की भाति अपन ग्राहक प्रमण्ण्ला से निकट सम्बंध स्थापित 
करन के लिए थे अपनों प्रदाध समिति का एम सदस्य उनकी परयवेक्षण समिति 
(ए००7 त॑ 80एटाएडता3) म अपन प्रतिनिधि के रूप मे रख। प्रथ प्रवधव के 
विषय मे अनुभव के कारगा ये प्रतिनिधि प्रमण्लला क लिए तो हिंतकर सिद्ध हागे हा 
सम्बंधित बक को भी प्रमण्ज्ल की वास्तवितवरा स्थिति का ज्ञात करान गश्रोर इस प्रवार 
भ्रायज्राजनित हानि की सम्भावनाय कम करन मे सहायक होगे । 


/ ६ ) बक प्रमण्डला को उनक नवातन पूजी प्रात किए जाव वाल अथ प्र 
अभिगापन ऋशा पत्रा के निग्मन मं जमन वक वी भाति निगमन के कुल अथवा बुछ 
भाग को स्वय स्वीकार करके पौर बाद म सुप्रवस्तर उपस्थित होत प्रर छह जनता को 
सौप करके सहायता कर सकती है। इसम झपनी हानि के भय को कम वरन के लिए 
कई बक पररपर सयुक्त रूप से काय का बीड़ा उठा सकती है । एसी बका म सामा“य 
बरकिंग विभाग ने अतिरिक्त एक विनियोग विभाग और हो जिसम उनके निजी ग्रथ 
साधनों का कुछ सीमित भाग समय समय पर एसे कार्यो व किए जान पर लगाया 
जाय । निश्चय ही इन कार्यो को करत म बी विशाल प्रजा एव औद्योगिक भ्रतुभव की 
आवश्यकता होगी। प्राय बड़ी बडी बक भी इस काय को करत म हिचक्ती है। कनाडा 
श्रादि देशों म तो केवल यही काम करन वाला बव पृथक्त स्थापित हां गई है । 

(७) प्रयक प्रसिद्ध यरापारिक कद्ध म॒ बका की एक एक स्थानीय सलाह 
समिति होनी चाहिए । ये समित्तियाँ केवल अपनी सम्बाधित कम्पनिया वी प्रथ पूर्ति 
करन म सहायता प्रदान ही करती बरन्‌ वका के भ्रनुदाद एवं हर यवहू र बर्ताव क 
सभ्य वा भी अपन ऋण लेत वाला के सस्तिष्व से तिकाल दनी है । 


दूसरा सुझाव औद्योगिक अधिकोपो की स्थापना-- 


यह तो नि*'च्र॒य है कि उदार नीति के उपरापत भी व्यापारिब बक़ ही भ्रकेल 
कम्पतिया की भझथ पूति नहीं कर सकता वयात्ि उनका ग्रौद्योगिक क्षत्र का वान 
सीमित हाता है तया ग्रौद्योगिक सहायता क लिए एक बडा मात्रा म॒ ब्थाइ पूजी का 
ग्रावश्यकता होती है । यापारियत बका से इतनी सामथ्य नहीं होता कि वे दश का 
श्रौद्यागिवः आवश्यकता का पूरा कर सक् ग्रतएवश्र पक्तालीठ तथा दोधवालीन ऋणा 
की समस्याय भिन्न भिन्र होते से काय क्षमता वी हृटि से यह उत्तम होगा ब्रि पृथक 
रूप स झ्रौद्योगिक वक्गो को स्थापना वी जाय । ग्राजकल भारत म इस प्रत्रार का कवत 
एक ही सस्था है जो गत २५ वर्षो स काम कर रता है और वह है कताडा इाड 
स्टियल ए०ल ब्रक्िग सिडीकेट लिमिल्ड उद्ोप्री। यह भा स्पष्ट है कि केबल एक 
अ्धिकोप से सम्पूरा दा की ओद्योगिक प्रथ झावव्यकताय कस पूरी हा सकता है. ग्रन 
जवीत मद्यागिक झवित्रौपा का आवत्यक्ता है जितके पास दौधकातीन विनियोग के 
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लिए पर्याप्त साधन हो । इन ग्रधिकोषों को केवल औद्योगिक अर्थ सुविधायें हो देनी 
चाहिए, जिससे व्यापारिक बेफिद्ठ क्षेत्र औद्योगिक बकिछ्ञ क्षेत्र से भिन्न हो एवं उनकी 
क्रियायें भी पृथक पृथक हो । 


(५) प्रबन्ध अ्भिकर्तता प्रणाली 
(फावगण्डापड लैहथा०) 53 हद) 

भारतवप क प्रत्यक महत्वपूर्ण उद्योग म अबन्‍्ध अभिकर्त्ताश्रों का बहुत बडा 
भाग रहा है। भारतीय भ्रद्युत्क मण्डल ने सूती वस्त्र उद्योग के विपय में जा रिपोर्ट 
१६३१ में प्रकाशित की थी, उसमे यह स्वीकार किया गया था कि “केवल उन 
बड़े उद्यागों को छोड कर जिन्हें भारत में राज्य ने सड़ठित क्या अथवा जो उसकी 
देख-रेख मे स्थापित किए गये, लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग इन्हीं प्रबन्ध अभि- 
कर्त्ताओं के साहम के कारण जन्म पा सक्ता है ।? प्रब भी अधिकतर झौद्योगिक सस्यथायें, 
विशेषकर सीमित उत्तरदायित्व वाली पब्लिक कम्पनिया इन्ही क हाथ में हैं । उदाहरण 
के लिए, जमशेदपुर का लोह व इस्पात का उद्योग, बम्बई व अहमदाबाद का सूती वस्ल 
उद्योग, वाल व बिल्ार का ज़ूट उद्योग देश के सबसे अधिक सद्भठित उद्योगों मे स्तर हैं, 
परन्तु इन उद्योगों में ऐसा शायद ही कोई मिल हो जो किसी प्रवन्ध अभिकर्त्ता के 
परोक्ष नियन्त्रण में नही है। प्रबन्ध ग्रभिकर्त्ता देश के ग्रौद्योगिक क्षेत्र में यह स्थिति 
कमे प्राप्त कर सके, इस प्रश्न का उत्तर हमें उन परिस्थितियों में मिलिगा जो भारत की 
अपनी ग्रनोखी विशेषता रही है । 
प्रबन्ध ग्रभिकर्त्ताप्रों का उदप-- 

वास्तव में प्रवन्ध अभिकर्ता पद्धते का उदय भारत के झौद्योगिक विकास 
के साथ-साथ हुआ । यहाँ उद्योग के प्रारम्भिक प्रमुख विकासकर्त्ता प्रंग्रेज व्यव- 
साथी थे, जो पहले यहा कुछ व्यापारिक सस्थाओरो के प्रतिनिधियों की भाँति श्राये । 
पहिले तो इन्होने सामान्य व्यापार का काम किया, परन्तु धाद में शभ्न्य कामों 
की झोर भी भ्राक्पित हुए । इन्होंने देखा कि भारत एक विश्ञाल क्षपि देश है, 
जहाँ भरपूर प्राकृतिक प्षाघत हैं, जोकि विद्याल आावादीं, पर्याप्त श्रम की सुलभता 
होते हुए भी औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल पिछडा हुम्ना है, क्योकि जनता दूसरों 
को उद्योग में लगाने के लिए द्रव्य देने म सकोच करती है। पूजी के अतिरिक्त 
ओर रूव साधन यहाँ है, जिनका कि होना औद्योगिक उन्नति के लिए आव- 
इयक है | 

अस्तु अपने लाभ के लिए उन्होने आवध्यक पूंजी रूदय प्रदान करने का 
निश्चय किया एवं अपने मित्रो को भी इसके लिए तंयार क्िया। उद्योग स्थापित 
कर दिये गए, साभेदारी बन गई और उद्योग चलाने के लिए आवश्यक पूजी दे 
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दी गई । हानि एवं प्रन्य ग्रापत्तियों के समय में भी उन्होने उद्योग को बचाने 
के लिए ग्राथिक मदद दी, क्योकि बाहरी जनता से तब ही पूजी प्राप्त करने बी 
आशा की जा सकती थी जबकि यह उद्योग स्पप्टत* सफल होता प्रदीत हो ॥ 
जब यह दर्णां पहुँच जातों थो तो वे उसे कम्पनी में परिदर्तित कर देते और 
अपनी यूँ गी का बड़ा भाग वापिस लेकर उसे फिर किन्‍्ही ग्रत्य प्रयत्तो में लगा 
दते थे | कम्पनी के जन्मदाता तथा प्रग्मुख पूंजी प्रदान करने वालो एवं अनुभवी 
प्रबाधकर्ता होते के रूप में उनका उस वम्पनी के नियन्त्रण में बाफी हाथ रहता 
था। एक हैं प्रबन्ध ग्रभिकर्ता गृह क ग्राधीन कई प्रमण्डल नियन्त्रित रहते थे ॥ 
प्रबन्ध ग्रभिकत्ता पर्ड़ात बंगाल म घुरू हुई और फिर प्रन्य मागों में भी फंल गई। 
कुछ भारतोय पूजीपतियों न भी उनकी देखा देखो उनकी मसफ़्नता से 
प्रेरित हो इस प्रकार का बाय करना प्रारम्भ क्या और इसमें उन्हे विदेशियों 
से बढ़ी सहायता मित्री । 

एक दूसरी बात जो इस पद्धति क जन्म का कारण बनी वह थी बेको वी 
यह हठ कि प्रमण्डना वा तव ही। ऋण दिया जाय (वह भी लम्बे समय के लिये 
नहीं, थाडी ही भ्रवधि के लिये) जनत्नकि उसके प्रवन्थ अ्रमिकर्त्ता इस ऋण की 
गारग्दा द । उनका यह आग्रह इस कारणा था कि वे प्रमण्डलो की प्रान्तरिवा 
स्थिलि स ता परिचित हात नही थे, परन्तु प्रवन्ध भ्रभिकर्त्ता सब बुछ जानते थे, 
अस्तु यह म्वाभावित्त ही था कि वेक्र उतकी ग्रारस्टी की माँग बकरे । ऊंची 
थ्राविक स्थिति व प्रमण्डल भी वेंका स तब ही ऋणा प्राप्त कर सकते थे जबबि 
उनके प्रवस्ध ग्रभिकर्त्ता गारस्‍टी देन को तैयार हो । 

त्तीसर, उमर समय के भारतीय क्म्पती अधिनियम की दुबंतताशों ने भी 
प्रबन्ध अ्भिकत्ततत्व पद्धति को प्रात्साहित किया। सत्‌ १६९१३ तक वम्पनियों वे 
लिए सचालको की नियुक्ति करना अनिवार्य न था, झतः जो भी व्यक्ति कसी 
वम्पनी के निर्माण म हित रखत थे, वे स्वय उसके प्रवन्ध अभभिकर्ता बन जाते थे ॥ 
जब सन्‌ १६१३ के झ्धिनियम न परद्चिक कम्पनियों कै लिए सचालको की नियुक्ति 
अनिवाय कर दी, किर भी प्रवन्य झ्रभिकर्त्ताओं वे लिये कोई बढठिनाई पंदा ने 
हुई क्याकि झपन व्यापारिक सह्यागियों एवं मित्रो में से ही व कु लागोको 
चुन कर सचाजक नियुक्त कर दत थे ओर इस प्रकार नियन्त्रण की बागढार 
वास्तव म उन्हीं क॑ हाथ म रहदी थी । 

अस्तु इन परिस्थितियां में प्रयन्ध श्रमिकर्त्ताओं का झोय्यागित्र सगठत में 
प्रमुव स्थान पा सता स्वाभाविक हो था 4 
प्रगन्ध अ्रभिकर्सा प्रथा के लान-- 





भारत क औौद्यागीकरण के इतिहास में प्रबन्ध आमिकर्ज्ञायों का महत्वपूर्ण क्थान 


( ६३ ) 


रहा है, क्योकि इनकी विभिन्न सेवाओ द्वारा ही देश की झोद्योगिक प्रगति सम्भव हो 
सको । इस भ्रणालों के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं-- 

(१) प्रवर्तन एवं निर्मास--जैसा हम ऊपर सकेत कर चुके है, प्रबन्ध भ्रभि 
कर्त्ताओं ने प्रारम्भिक अनुमन्वान करके एवं असुविधाओ तथा असफलतामो का सामना 
करते हुए अनेक सफल उद्योगों की नीव डाली थी। इनकी सहायता के बिना चाय, जूट, 
कपास, कोयला आदि बडे बडे व्यवसाय न तो स्थापित ही किये जाते और न् उनकी 
झीघ्र उन्ति हो होती । प्रबन्ध अभिकर्त्ताश्नों का कम्पनियों से घनिष्ट सम्बन्ध होता है, 
अत वे सुहृढ कम्पनियों की हो स्थापना करते है । यही नही, कम्पनी की स्थापना 
के लिए समस्त वंघानिक कायवाही करते है और याग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को 
संचालक पद के लिए चुनते हैं । 

(२) झ्राथिक सहायता--प्रवन्ध श्रभिकर्ता विभित्र रोतियों से, जिनका उल्लेख 
हम कर चुके हैं, कम्पनी को झ्ाथिक सहायता पहुँदाते हैं | इनके व्यावमायिक जीवन 
श्र वारिएज्य जगत म ख्याति के बल पर जनता को नव निर्मित कम्पतिया स सम्पर्क 
स्थापित करने में सुविधा रहती है । 

(३) वेज्ञानीकरणः एवं सूचीकरण--इन सवाआ॥न के झतिरिक्त प्रवन्ध ग्रभिकत्ता 
अपने अन्तगत कम्पनियों वी व्यवस्था म एकसूतता लाते है, जिसस उनएे मितब्ययिता 
होती है और कार्यक्षमता बढतो है । प्रत्र॒च अ्भिकर्ताश के झन्तगगंत विभिन प्रकार की 
व्यावसायिक सस्थायें होती है, तिनके विशिष्टीकरण् के लिए वे झपन कार्यालय मे अलग 
अलग विभाग रखते हे, जिससे उतके अतगत जितनी कम्पनियाँ हैं उनको उनक्री विशेष 
योग्यता का लाभ हो सके । व्यक्तिगत रूप में कम्पनिया के लिए यह सम्भव नहीं होता 
कि विशिष्ट योग्यता थाले अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति कर सर्के, किन्तु प्रबन्ध अभि 
कर्ताओ के माध्यम स न्यूनतम व्यय पर उहह विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त हो 
जाता है । दूसरे, पूरक व्यवस्ाया की दशा में एक व्यवसाय का माल टूसरे ब्यदसाय 
में सुविधा से खप जाता है ॥ उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, यातायात तथा कोयला ये 
तीन उद्य ग॒ एक दूसरे के पूरक होने के कारण कोयले की खपत वन्त्र मिल उद्योंगा में 
हो सकती है एवं वल्ल व्यवसाय का यातायात की सुविधाय मिच जाती है तथा याता 
यात उद्योग का स्थाई ग्राहक मिल जात हू । यदि ये तीन उद्योग झलग अलग 
प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं क नियन्‍च्रणा म है तो सम्नवव यह लान न होगा | धीसरे, 
प्रबंध अभिकर्त्ता अपना क्रय विक्रय विभाग भा रखते है, जिसस उनक प्रव॒न्ध में जो 
ब्यवसाय है उनकी झावश्यक्ताया का नये तथा विक्तय इसी विभाग के द्वारा सुगमता से 
हो जावा है । 

(४) विश्वेषज्ों द्वारा सहायता » भ्रत्येत्र प्रवघ अभिकर्त्ता अपन यह। कुशल एव 
अनुभवी विशेषज्ञ रदता है । इस प्रकार थोड स व्यय म ही सरलतापूर्वक इन विशेषज्ञों 
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का परामत प्राप्त है जाता है जिससे समय समय पर व्यवसाय को प्रत्यात जाश 
होता है । 

(४) विनियोगो की सुरक्षा--प्रव॒ व झभित्ररत्ता अपनी रयात्ति का बडा ध्यान 
रखते है और जहू तय बने पड़ता है इस पर कतक लगा लगने देले इसलिए जनता 
तथा विनियागताप्रा का यह विश्वास हो नाता है कि प्रतिष्ठित प्रव ध पझ्भिर््त्ताप्रा वे 
प्रयघ म जा क्म्पनिया है उनमे उनका घन सुरक्षित रहगा। 

(६) प्रतिभूतियों का अभिगोपन--झ ये दया का भ ति हमारे देश म श्रौद्योगिर 
प्रतिभूतिया का श्रमिगापत करन के लिए विशप सस्याओ का प्रभाव है प्रत परि 
स्थितिदण यह काय बिचारे प्रय घ॒ श्रभित्रत्ता को ही करना पड़ता है, इसलिए द्नकी 
इन सवाझो के परिणामस्वरूप कम्पनो के झा ऋरपन्नादि चरीक्ष बिक्र कर उह पूजी 
वी प्रास्‍्ति हो जाती है तथा जनता के निध्क्रिय धन वा भी उद्यायों म सटुपयोग हा 
जाता है । 

(७) प्रतिस्पर्धा का श्रत--एक हो प्रवघ प्रभिवर्ता के निपत्रण म 
रहते से कम्पनियों वी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उगूलन हर जाता है अ्त्त उनमे 
सहूयाग की भावना बढती है जिसस प्रदध एवं व्यवस्था म मितब्यपिता प्राती है । 
प्रबाध झभिकर्त्ता पद्धति के दोष-- 

उपरोक्त ग्रुणा के हात हुए भी भ्रयघ अ्भिवत्ता पद्धति को दोप रहित नही बहा 
ला सकता । यहा कारण है कि इसक दापो का उमूलन धरन के जिए समय समय 
घर कम्पनी भधितियम से झपोधत किये गय एवं सन्‌ (१८५६ के कम्पनी प्रधितियष 
मे तो कायापलट ही कर दिया गया है । इस प्रणाली क प्रमुख दोप निम्नलिखित है -- 

(१) ग्राथिर प्रभुत्च-प्रव ध ग्रमित्रर्ता पद्धति में प्राय सर्छी उद्चागा व 
श्र तगत ग्रोौद्यागिव प्रतिफल की प्रपक्षा झ्राधित प्रमुत्त वी ही महत्ता टिखाइ दती है। 
इसका वारग यह है कि इन सस्याप्रा मे सुख्यत पूछीपति हा होते हैं जा तावित 
सोग्यता उतती नहा रखते जितती की झाथित सहायता प्रटनन कर सवत है। रोव हुए 
बच्ष्छ वा पुच् रन की भाति ये लाग सकठ वी झयर ? मे कम्पनी कौ बेवद झाथधिवा 
सहायता द+र उनम प्रुतजीवन का सछार कर दते है पर तु उसे कम्पनी की सच्चा 
प्रगति के लिए जिस तात्रिक एवं व्यापारिक योग्यता की प्रावश्यक्ता हाता है उसकी 
पूर्ति ये नहा कर पात । फलत वम्पनी की व्यव्रस्था मे शतक दोप झा जाते है।इस 
आशिक प्रभुत्त का यह परिणाम हाता है कि यदि किसा समय कस्पती भ्रथ सवट के 
दलंदल म फस जाती है और इन लागा के पास भी पर्या - घन नहीं हाता ता एसा 
कटवापूए परित्यिति म प्रव व ब्रमिकर्ता श्रवत अधिकार टूसरें प्रव व अ्भिकर्त्ताप्रा का 
जिनके अ्च्छ ग्राविक साधव हात हैं. सौंपकर स्वयं अठग हा जात है ६ एसा कचरत समय 
व अ्रशधारियों क हिता की लटामात्र भा थि ता नहा बरव । 
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(२) अंझो को अधिक परिकल्पना--ईस प्रणाली के अनुसार झनेक स्कन्ध 
विपशियों से, विशेषकर वम्बई से कम्पनियों के अछो से अत्यधिक परिकल्पना 
(59०८०/७॥०7) पाई जाती है । ये लोग प्रायः कम्पनी या अ्रद्मघारियों के हितो की 
ओर घ्यान न देते हुए सट्ट वाजी में व्यस्त हो जाते हैं | अपने हित के लिए कम्पनी के 
घन को बलि चढा देंते हैं, जिससे कभी-कभी कम्पनी को महान आर्थिक सड्जूट वा 
सामना करना पड़ता है। आधथिक स्थिति विगडने पर अश्ो का मूल्य दिन पर दिल 
गिरने लगता है | यही नही, ये लोग एक भ्रकार के अश्यो को दूसरे प्रकार के अश्यो में 
परिरिणित करके भी उतके मूत्यो को प्रभावित करते हैं । जिन अज्ञो को वे स्वव खरी- 
दना चाहते है उन पर लाभाश की दर कम कर देते हें, जिससे उनका मूल्य गिर जाए 
तथा गिरे हुए मूल्य पर थे उन्हें खरीद लें। इसके विपरीत जिन भद्ो को ये बेचता चाहते 
हु उन पर लाभादश की दर बढा देते हे | इन दूषित कार्यवाहियो से विनियोक्ताह्रो को 
बडी हानि होती है । 

(३) रूचालकीय निय्रस्त्रण की शिथिलता--अभी तक संचालकों की निम्नुक्ति 
भे प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ताग्नों का बहुत बडा हाथ रहता है, झतः यद्यपि कम्पनी की ब्यवस्था 
का समस्त भार सचालको पर डी होता है और उन्हीं को प्रवन्‍्ध नीति का निर्धारित 
करना चाहिए, विस्तु वास्तबिक स्थिति यह है कि सचालक्गण कठपुतली की भाति 
नाचते हे और इनको नचाने वाले है परदे के पीछे काय॑ करने वाले प्रवत्ध अभिकर्ता ६ 
सगे अधिनियम में इस सम्दन्ध में काफी सुधार कर दिये गये हैं । 


(४) झन्तविनियोग--प्रबन्ध श्रभिकर्त्ताम्रों ने अपने नियन्त्रण के अन्‍्तगंत 
आधिवय राशि को दूसरी कम्पनियों को ऋरा देते में भी लगाया । यदि दोनों ही 
कम्पनियों की आथिक स्थिति अच्छी होती तब तो इसमे कोई हानि नही थी, 
किन्तु विपरीत परिस्थिति मे यदि अच्दी स्थिति की कम्पनी का कोप एक दुबंल कम्पनी 
को दे दिया जाय तो इससे अच्छी स्थिति वाली कम्पनी को हानि उठानी पडती है | नये 
अधिनियम के अन्तर्गत अन्तविनियोग पर रोक लगा दी गई है । 

(५) अयोग्प व्यवस्था--प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति के अन्तगत कोदुस्बिक 
अनुशासन के कारण व्यावसायिक सगठन मे स्थिरता आ जाती है ॥ व्यवसाय मे कार्य- 
कुशल व्यक्तियों का प्रवेश रुक जाता है। पिता के बाद पुत्र को, पुत्र के बाद प्रपौन्र को 
तथा इसी प्रकार अनेक प्रवन्ध अभिकर्ताओं को परत्रिक अधिकार मिलते हु ३ इससे 
यह आद्यका रहती है कि पुत्र अथवा प्रपौत्र उतने काय कुडल न हो जितने कि उनके 
यूव॑ज थे । 

(४) शोषण--प्रदन्ध भ्रमिकर्त्ता विभिन्न ठज्लो से कम्पनियों का झोपण करते 
रहते है । प्रथम तो, इन लोगो को कम्पनी की व्यवस्था सम्दस्धी समस्त श्रान्तरिक बातो 

थे 
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का ज्ञान रश्ता है, जोकि ग्रशधारियों को नही होता, झत. वे आन्तरिक ध्यवस्था में 
ऐसा परिवर्तन वरते है कि जिससे केवल इनवों ही लाभ होता है, प्रस्य श्रशधारियों को 
तो उसकी हवा भी नहीं लगती। अपने स्वार्थ को सिद्ध करते के लिए ही दे सलाभाश 
की दर कम या ग्रधिक करत रहते है। दूसरे, प्रवन्ध अभिकर्ता प्रपने परारिध्रमिक के 
लिए जा प्रनुभव करत है वे ग्रनुचित एवं म्यायविरुद्ध होते है।ये निम्न प्रकार के 
विभिन्न रूपों मे पारिश्रमित्र लेत रहते है --व्यक्तिगत भत्ता, उत्वादन पर कमीशन, 
कच्चे माल के क्रय पर वमीक्षन, तिम्तित माल के विक्रय पर कमीशन, लाभ पर कमी> 
झनें, भ्त्य विशेष कमीशन तथा कार्यालय भत्ता आदि । इस प्रकार कम्पनी के लाभ का 
एक बहुत बडा भाग जिसे 'बेर का भाग! (].07'5 5006) कह सकते है प्रबन्ध 
अभिकर्त्ताग्ा की जेव में जाता है एव भूठन जाटन विचारे अ्रक्लघारियों को जाती है। 
तीसरे, कभी व्भी ये लोग कम्पनी के घन को भी व्यक्तिगत कार्यों भे प्रपोग कर लेते 
हैं । चल लेख ((णाएण #|०-) की चाल द्वारा ये लाग कम्पनी वा धन पर्याप्त मात्रा 
मे ऋणशा लेबर भ्रपता काम चलाया बरते है | चौथे, प्रयन्य ग्रभिडर्त्ता बहुधा कम्पनी 
के लाभ को लाभाद। के रूप म वितरण न करके कम्पनी के कार्यों में लगा देते है और 
अन्य लोगो को दिखात के लिए कम्पनी की कार्यशीलता बढ जाती है। वभी कभी भवन 
निर्माण श्र मशीनरी के क्रय में एपया लगा देते है। यह विस्तार चाहे अनुचित 
भले ही हो, विन्तु ये कायक्षमता का श्राइम्बर करने के निये ऐसी रचना करते 
रहते है । 

(७ ) किस्ही किन्द्दी प्रबन्ध प्रभिकर्ताशरा ने प्रपन दिये हुए ऋणा को ऋण- 
पत्रां में परिवर्तित कर लिया श्रोर इस प्रकार सस्थायें उनके हाथ में पहुँच गई ॥ 
बेचारे अशधारियो वी वह पूजी जो उन्होंने बम्पनी मे लगाई थी, उनके हाथ में चली 
गई । 

(५ ) कम्पनियों की सल्या में लगातार वृद्धि में प्रवन्ध प्रभिकर्त्ताप्रो वी सख्या 
में भी बरसाती नदी के पानी की भांति वृद्धि होने लगी है। नये प्रवन्ध अभिकर्त्ता गृह 
पुराना वी भाँति अनुभवी, योग्य और साधन सम्पन भी नहीं है, जा सुन्दर सेवायें कर 
सकें, जैसी कि इस पद्धति के अन्तर्गत भ्रव तक होती रही है । 
प्रवन्ध ग्रभिकर्ताप्रो पर बेघानिय नियन्यण-- 

सन्‌ १६१३ बे वम्पनी ग्रधिनियम म॒ प्रबन्ध अमिकर्त्ताओं की स्थिति के सम्बन्ध 

मे सी भी प्रकार की व्यवम्धा नहीं की गई थी ॥ तत्पशचात्‌ इस प्रगालों का इतना 
प्रतन हुप्रा ओर प्रबघ अ्रभिजर्त्ताश्ाा की शक्तियों का इतता दुस्पौयोग किया गया कि सत्‌ 
६३६ के कम्पर्ती [सशोबन) अधिनियम में विशेष व्यवस्थाओं दौ ग्रावश््यक्तता प्रतुमद 
की गई | सन्‌ १६३६ क सद्चाधना न श्रारम्भ सम ही बुद्ध ऐसी व्यवस्थायें की है, दिससे 
ग्रधारी अधिक सतक तथा सावधान रह सके । इस सम्बन्ध मे निम्न वध्यवस्थाय वी 
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गई --(भ्र) कम्पनी के प्रविवरण में प्रवन्ध अभिकत्तो के साथ किए गए समभौते की 
शर्तों का दिखाना अनिवाय किया गया, प्रवन्ध भ्रभिकर्त्ता के सामेदारों के दाम तथा 
उस हित को प्रकृति, जो कम्पनी के सचालको को मंनेजिंग एजेन्सी में है, साफ-साफ 
दिखाना आवश्यक कर दिया गया श्र (प्रा) प्रबन्ध अभिकर्त्ता के लिए सम्रुचित लेखों 
बग रखना तथा विस्तृत चिट्को एंद लाभ-हानि खात्तों का प्रकाशन आवश्यक कर दिया 
गया । किन्तु फिर भी स्थिति में कोई सन्‍्तोपजनक सुधार नही हुआ । प्रबन्ध श्रभिकर्ताओ 
में झोपण का मार्ग निकाल लिया, भ्रतः विवश होकर सरकार को सन्‌ १६५१ मे 
एक ऑर्डीनेन्स जारी करना पडा। ऑर्डनेन्स के द्वारा भारतीय कम्पनी श्रधिनियम सन्‌ 
१६१३ की धारा ८७ में सच्योधघन किया गया झौर यह्‌ व्यवस्था की गई कि प्रबन्ध अ्रभि 
कर्त्ता द्वारा अपने भ्रधिकारों को सौंपना उस समय तक वध न॑ होगा, जब तक कि 
कम्पनी तथा केन्द्रीय सरकार उसे स्वीकार न कर लें। सब १६४६ से वैकिंग 
कम्पनियों के लिए प्रवन्ध अभिक्ररत्ताप्आ की नियुक्ति करना अवँघ घोषित कर दिया 
गया हैं । 

घत्तंसान स्थिति-- 

कम्पनी भ्धिनियम सन्‌ १६५६ के श्ननुसार “प्रबन्ध शभ्रभिकर्त्ता से प्राशय उस 
व्यक्ति, फर्म सा समामैलित सल्था से है, जो किसी कम्पनी के साथ हुए 5हराव या 
उसके पापंद सीमानियम ग्रथवा ग्रत्तनियमों के प्रन्तग्ंत्‌ कम्पनी के सम्पूरा था अधि 
काश कार्यों के प्रबन्ध करने का इस अ्रधिनियम के झादेशों के आघीन अधिकारी है, 
अर्थात्‌ ग्रब प्रवन्ध अ्भिक्रत्ता सचालक सभा के प्रझ्मासनिक नियन्त्रण तथा निरीक्षण के 
आाधीन कार्य करता है । नए कम्पनी अधिनियम द्वारा इस पद्धति पर निम्न नियन्त्रण 
लगा दिए गए हैं :-- 

(१) नियुक्ति एव प्रवधि--कोई भी कम्पनी, केन्द्रीय सरकार की भनुमति के 
विदा अपना काये प्रबन्ध चलारे के लिए प्रबन्ध प्रभिकर्त्ता की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति 
नहीं कर सकती । १ झ्रप्नल सव्‌ १६५६ को विद्यमात सभी प्रवन्ध अभिकर्साओ के पद 
१५ प्रगस्त सन्‌ १६६० तक अवश्य समाप्त हो जाएँगे, जब तक उनकी पुननियुक्ति न हो 
जाय । १५ भ्रपसस्‍्त सन्‌ १६६० के बाद कोई व्यक्ति एक सभय में १० से अधि 
कम्पनियों का प्रवन्ध अभिकर्ता नही रह सकता । जिस झवधि के लिए प्रबन्ध अभिकर्त्ता 
नियुक्त किए जा सकते हैं, वह प्रथम नियुक्ति की द्मा में ६५ वर्ष से ओर दाद की 
नियुक्तियो के लिए १० वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । 

(२) पारिश्रसिक--मैनेजिंग एजेन्टरे को निम्दलिखित दर से क्मोशन दिया 
जाता है-- 

पहले १० लाख रुपये अ्रथवा इसके प्रमांग पर १० प्रतिद्यतु 

अगले १० लाख रुपये श्रथवा इसके प्रभाग पर € प्रतिशव्‌ 
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अगले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रभाग पर _ छ प्रतिशत 
अगले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रभाग पर ७ प्रतिशत्‌ 
अगले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रभाग पर ६ प्रतिशत 
अगले २५ लाख रुपये घ्थवा इसके प्रभाग प्र ५३ प्रतिशत 
थगले २५ लाख रुपये अथवा इसके प्रभाग पर ५ प्रतिशत्‌ 
और १ करोड रुपये से ऊपर कितनी भी रकम पर ४ प्रतिशत्‌ 


अभिकर्सा को कोई भी कार्यालय भत्ता नहीं दिया जाएगा | हां, उसके द्वारा 
वम्पनी के निमित्त किए गए खर्चों का भुगतान ग्रवश्य होगा । 

(३) कोषो का अन्तविनियोग--कोई कम्पनी (जिसे यहाँ विनियोगिता 
कम्पती कहा गया है), एक ग्रप के अन्तर्गत किसी सम्मिलित सस्या के भ्रश या ऋण- 
पत्रों को नही खरीद सकती | 

(४) अन्य आदेश--कोई प्रबन्ध भ्रभिकर्तता अपने पद का तभी हस्तान्तरण कर 
सकता है जबकि कम्पनी की साधारण सभा तथा केन्द्रीय सरकार दोनो ही की झनुमति 
प्राप्त हो जाय । अब प्रवन्ध भभिकर्त्ता का पद पैतृक नहीं है। कोई भी प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ा 
अपने द्वारा व्यकत्यित श्रय कस्एतिया को ऋण जही दे सकता । शकक्‍न्‍्ध अभिरता अब 
दो (यदि कुल सचालक ५ से अ्रधिक है) अथवा एक (यदि सचालकों की कुल सख्या ५ 
से कम है) सचालक से अ्रधिक की नियुक्ति नहीं कर सकता | कोई भी प्रवस्ध प्रसिकर्ता 
अपनी प्रर्बान्धत कम्पनी के समान और उससे प्रत्यक्ष स्पर्धा करने वाला कोई अपना 
व्यापार नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह प्रवीधत कम्पती विद्येप प्रस्ताव हारा उसे 
ऐसा करने की ग्ाज्ञा न दे । 
प्रबग्ध-गभिकर्ततत्व पद्धति के पक्ष भे विघार-- 

शंगस्त सन्‌ १६५६ में लोव' सभा में कम्पगो लॉ तिल पर बडी बहस हुई और 
अ्रधिकाद वक्ताओं ने ग्रवन्ध अभिकर्ता पद्धति की कडी ग्रालोचना की थी | स्वय वाग्रेस 
दल के प्रालोचको ने इस पद्धति के उन्पूलन की माँग की भ्रोर इस सम्वन्य में एक निश्चित 
समय निर्धारित करानें का प्रयास किया । बे 'सेक्ेटटी एवं कोपाध्यक्ष' की नई व्यवस्था 
से भी सन्तुष्ट नही थे, व्योकि उन्तके विचार में इससे आधिक शक्ति का क्रेश्तीयकरणा 
नही रुक सकता । दूसरे शब्दा में, वे कम्पनियों के प्रवन्ध पर अधिक नियन्त्रण रखना 
चाहते थे, किस्तु सरकार ऐसा नहीं करना चाहतों थी, व्याकि इसस व्यक्तिगत 
उपक्रम को घवका पहुँचदा श्रौर पच वर्षीय योजना को सफ्लतां खटाई में पड जाती। 
तत्कालीन वित्तमन्त्रो श्री देशमुख ने प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ताम्रा के दक्ष में निम्न दलीलें 
प्रस्तुत की--- 

(१) द्वितीय पच बर्षीय योजना में श्लौद्योगिग विकास के लिए ब्यत्तियत 
उपक्षमों पर बहुत सीमा तक निभरता रखी गई है। भव बोच में ही प्रबन्ध। 
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श्रमिकर्त्ता पद्धति को क्षित्तों उद्योग विश्येष में रखने को घोषणा से व्यक्तिगत उपक्रम 
को बडा घक्वका लगेगा और वह अपने दायित्व ठोक तरह से नहीं निभा सकेगा $ 


(२) स्वतन्त्रता के पूर्व जद प्रदन्च अभिकर्तता पद्धति के विरोध में आवाज उठाई 
गईं थी तो अ्रधिक्षाद ध्यापार विदेशियों के हाथ में था, किन्तु अब परिस्थिति बदल 
गई और व्यापार देशवासियों के हाथ में श्रा गया है । फ़िर अनेक दाय प्रवन्ध अमिकर्ता 
पद्धति के ऐसे हैं जोकि उन्हों परिस्थितियों में, सचालक सभा या सेक्रेटरी एवं कोपर- 
ध्यक्ष ग्रयवा अन्य प्रवन्ध व्यवस्था क ग्रन्तगगंत भी उत्पन्न हो सकते हैं । यही नहीं, आज 
अवक ऐसे प्रवन्ध अझमिकर्चा भी है जा अपने ज्ञानऔर झनुभव से देश को लाम पहुँचावा 
चाहते है ॥ 

(३) हमें भ्रवन्ध अमिक्रर्ताओ के कार्यो का लेखा-जोखा केवल सम्रापित 
कम्पनियों की सह्या से ही नहीं लगाना चाहिए, वरन्‌ नई रजिस्टड कम्पनियों 
को भी विचार में लेना चाहिये ( युद्धोतर काल में कम्पनियों को सल्या दुग्रनी से 
अधिक हो गई है झ्लौर प्राप्त पुजी भी पहले से तिग्रुनी हो गई है, जोकि देश के हित 
में है। 

(४) मह कहना अप्तत्य है कि कम्पनियों के प्रवर्तेन ओर म््य॑ प्रतरन्धन में प्रवन्ध 
अभिकर्नाओ्रो का अधिक भाग नहीं। १,७२० कम्पनियों को परोक्षा से यह पता लगा है 
कि लगमय १३६% प्रश्न पूंजी एवं २६"६५% ऋणा एव श्रप्रिम प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं 
द्वारा प्राप्त हुआ्ना था ! यदि प्रवन्ध अभिकर्चाओो को हटा दिया जाय तो इतने वित्त की 
व्यवस्था सरकार कहाँ तक करेगी ? 


(५) जहाँ तक झ्राथिक सत्ता के क्तिषय हाथो में केन्द्रीयकरण का प्रश्त है, 
यह दाप केवल प्रबन्ध झभिकर्त्ता पद्धति का ही हो, ऐसी बात नहीं । उदाहरण के लिये, 
अमेरिका में भो, जहाँ कि ऐसी पद्धति प्रचलित नहीं है, आशिक सत्ता के केन्द्रीयक्रण 
की समस्या पाई जाती है । फिर थोड़े ही (लगमग ३३) प्रवन्थ अभिकर्सा देन में ऐसे 
हैं जिनके पास १० या अधिक कम्पनियों का प्रवन्ध है । 
(६) प्रवन्ध अभिकर्ता दश्म क्षी व्यवसायिक वृद्धि क प्रतीक हैं। यदि केवल 
नियन्त्रण द्वारा इनका सहयोग देश क अ्रधिक आ्राथिक विक्रास में प्राप्त हो सकता है तो 
फिर इनके उन्मूलन की हिसात्मक नोति अपनान स क्या लाभ २ 


(७) प्रबन्ध झमिकर्साओं का पुरुस्कार गुद्ध लाम का १०% निर्षारित कया 
गया है, जोकि ऑरस्‍घक नही है । प्रवनन्‍्ध सचालकों का वेतन के ऑतीरक्त घुद्ध लाम वा 
५५९ मिलता है और सेक्तेटरी एवं कापाध्यक्ष का ७३%, निश्चित किया गया है| 
इनका तुलना में प्रबन्ध अभिकर्ता का १०% पुरुस्कार अधिक नहों कहा जा सकता, 
क्योंकि प्रवध अभिकर्तता विभिन्न प्रकार का अनुमव रखते हैं और वित्त की व्यवस्था भो 


( ७० ) 


करते है, जबकि सचालक भ्ौर सेक्रेंटरी एवं कोषाध्यक्ष इतनी चहँँमुखो मोग्यता नहीं 
रखते और न ही उनको वित्त व्यवस्था का भार उठाना पडता है | ग्रभी तक प्रबन्ध 
प्रभिकर्त्ताओरों की मिलने वाला पुरस्कार ओसतन झुद्ध लाभ का २७५ था, ग्रतः 
पुछस्कार में इतती बडी कमी करना वास्तव में भारी सफलता है, जोकि समाज के 
समाजवादी ढाचे के अनुकूल है| 


(5) यदि क्सी विश्ेप उद्योग या ब्यापार में प्रबन्ध अ्भिकर्ता रखना उचित न 
समभा जाय तो भी अन्य क्षेत्रो में, जहा प्रवर्तत एवं अथ॑ प्रबन्धन की ब्रावश्यक्नता है, 
उस पद्धति का लाभ क्यो न उठाया जाय, ज़ोकि भूतकाल में उपयोगी थी और भविष्य 
में उपयोगी होगी । 


प्रबन्ध-अभिकर्ता पद्धति का भविध्य-- 


कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६५६ का उद्देश्य प्रवन्ध झ्रभिकर्ता पद्धति को निम्त 
लिखित ढग से घोरे घीरे खत्म करता है -- 


(१) १४ प्रयस्त सन्‌ १६६० तक तो इस पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 
विस्तु त'पश्चात्‌ इसका महत्व कम होने लगेगा | कोई भौ प्रबन्ध अभिकरत्ता १० से 
झधिक कम्पनियों का भ्रबन्ध नहीं कर सकेगा। १ प्रप्नल सन्‌ १६५६ के बाद 
किसी भी समय केन्द्रीय सरकार यह सूचित करने का भ्रधिकार रखती है कि एक 
विज्येप उद्योग या व्यापार में सलग्न सभी कम्पनियाँ कोई प्रवन्ध अभिकर्त्ता नही रख 
सकेंगी । इस सूचना का श्रभाव यह होगा कि जिन कम्पनियों में सूचता को तिथि 
पर प्रबन्ध अभिकर्त्ता नही थे वे भविष्य में प्रवन्ध अभिकर्तता नहीं रख सकेंगे भौर 
जिन कम्पनियों में प्रबन्ध अभिकर्त्ता हैं उनका कार्यकाल निर्दिष्ट तिथि से तीन बर्ष की 
अवधि समाप्त होने पर या १५४ अगस्त सन्‌ १६६० से, जो भी तियिर बाद में पड़े, 
समाप्त हो जायग्रा । 


(२) वे कम्पतियाँ जो उपरोक्त निध्म में नही आती, तब तक प्रबन्ध अभिकर्त्ता 
निपुक्त नहीं कर सकेंगी जब तक केन्द्रीय सरकार से विद्येध स्वीक्षति प्राप्त नहों 
जाय और केन्द्रीय सरकार ऐसी स्वीकृति निम्न बातों का सतोप शआाप्त होने पर ही 
देगी ३-- 

(अर) कि कम्पनी को प्रबन्ध प्रभिकर्तता नियुक्त करने की झनुमति देने से जम॑- 

हित को मुकसान नहीं पहुँचेधा ॥ 

(प्रा) कि प्रस्तावित प्रवन्ध अभिकर्त्ता एक उपयुत्त एव योग्य व्यक्ति है 

(६) कि उसके ठहराव की शर्ते उचित है, और 

(६) कि प्रदनन्‍्घ अ्भिकर्त्ता ने उन तीन दार्तों को पूछा कर दिया है जा केद्रीय 

सरवार में उसके लिए निश्चित की हो । 


( ७१) 


इस प्रकार सन्‌ १६६० के पश्चात्‌ प्रव ध अभिकर्त्ता पद्धति का भविष्य बडा 
अनिश्चित है और बहुत कुछ इस बात पर निभर करेगा दि इन पाच वर्षों की अवधि 
के भीतर प्रबंध ग्रभिकर्ताआ का आचरण कसा रहता है। यदि उतका झाचरण 
समाजवादी ढाचे के अनृसार रहता है यदि उन पर लगाये प्रतिबधों के फलस्वरूप इस 
पद्धति के सब मुख्य दोप दूर हो जाते है ओर आथिक शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं 
होता तो उनके बन रहन की सम्भावनायें बढ जायेंगी यद्यपि सिद्धातत प्रवाध श्रभि 
कर्त्ताओं का उमूलन उचित है. किन्तु व्यावद्गारिक दृष्टिकोण से उनके उमूलन की 
समय-सीमा निश्चित कर देना बुद्धिमानी नही होगी । 


मनेजिंग एजन्सो पद्धति को उपयोगिता पर अनुसाधान परिषद का मत-- 

भारतीय उद्योग एवं वागिज्य मण्डल के आग्रह पर राष्ट्रीय आथिक अनुस'घान 
परिपद न मैनजिंग एजसी पद्धति के विभित पहलुआ एवं उसकी उपयोगिता का 
अध्ययन करके सम्मति प्रकट की है कि देश के आथिक विकास म मंनजिंग एजासी 
पद्धति महत्वपूर्ण भाग भ्रदा कर रही है इसलिये इस पद्धति को समाप्त करन के लिये 
कोई वास्तविक कारण नहो दिखाई देता है । 


परिषद्‌ का कहना है कि देश की बदलती हुई परिस्थितियो का दृष्टि मे रखें 
हुए इस पद्धति में समय समय पर आवश्यक परिवतन परिवद्ध न एद सुधार किए जा 
सकते है । कुछ बेईमान ब्यक्तिया द्वारा इस पद्धति का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ 


उठाना इस बात झा प्रमाण नही है कि यह पद्धति ठोस नहीं है. इसलिए इसे समाप्त 
कर दिया जाय | 


परिषद्‌ के महासचालक डा० पी० एस० लोकनाथन त परिषद्‌ द्वारा किए गए 
झोध के परिणाम को पत्र प्रतिनिधियों को बताया और कहा--यह पद्धति निजी क्षेत्र 
को विशेषत दो दिल्ाप्रो म सक्रिय योगदान दे रही है । 

(१) यह पपन श्राय स्रोत तथा बचत से प्रवघकृत कम्पनिया की पूजी की 
व्यवस्था करतो है और 


(२) प्रपन प्रबंध में कम्पनिया के उद्योगा का बहुमुखी विस्तार कर 
रही है 

चोध में कहा गया है कि भारतीय पूजी बाजार में जो कमी है वह मंवर्जिग 
एजाट औद्योगिक वित्तीय योगदान कर पूय करत है व्याकि भारतीय प्रय व्यवस्था की 
फ्रणी के साथ सपय वित्तील सस्थान्ने वा विकास सही; हुआ है ५ उस कपी को पके 
जिय एजट पूरा कर रहे है । जबकि ओद्योगिक दृष्टि से विकसित देवा के साथ भारत 
में पृ जी विनियोजन ट्रस्ल नहीं हे, जो अल्प बचत की प्राप्त राश्नि को उद्योगों में लगाय, 
कम्पनी कानून में सरकार को यह अधिकार मिल जान से ओरोद्योगिक क्षेत्र में एक 


(६ ७२ ) 


अनिदिचतता फैल गई है कि सरकार किसी भी उद्योग एवं व्यवस्था में मर्तेजिग एजेन्सी 
पर रोक लगा सकती है । सरकार एक नीति वनाकर उसे दूर कर सकती है। शोध में 
ख़रकार द्वारा मैनरजिग एजेन्सियो। के पारिथमिक वी दर घटा देने पर सहमति एवं 
उनके काय काल के विषय में विसति प्रकट की गई है। मँनेजिंग एजेन्सी पद्धति पर 
सबसे बड़ा आरोप अधिकार एक सत्ता के केन्द्रीयकरण दा है । परन्तु अध्यंधन से पता 
चलता है कि यूरोप के देशों मे यह पद्धति बहुत अधिक श्रचलित है श्रोर वहाँ इस 
प्रकार का केस्द्रीयकरर नही हुआ्मा । भारत में एकाधिकार की झोर प्रवृत्ति नहीं है, 
वयोकि बहुत से उद्योग घन्चे इस पद्धति के दायरे के बाहर स्थापित हो रहे है । 


(६) विशिष्ट श्रर्थ-संस्थायें 


विशि प्र्थ मस्थाग्रा का विस्तृत परिचय भ्रगले ग्रध्यायों में दिया गया है । 
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अध्याय १६ 


औद्योगिक अर्थ प्रवन्धन के लिए विशिष्ट संस्थाये (॥) 
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ऋद्योगिक अ्र्थ-निगस 


औद्योगिक भय निगम की ऐतिहासिक एृष्ठभूसि-- 

प्रथम महायुद्ध के बदद भारत सरकार का ध्यान दश में उद्योगो की उन्नति की 
झोर गय झ्रौर तब से पू'जी की कमी बहुत खटकन लगी। पिछली ३० ३५ वर्षों से 
(प्रौर विशेधत सन्‌ १६१८ के बाद) जब झौद्योगिक कमीरान न झ्रपनी रिपोट में देशा के 
उद्योगों की आधिक सहायता प्रदान करव की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया तो 
इस कठिनाई को हल करन के लिये ग्रम्भीरतापुवक विचार किया जान लगा। प्रौद्यो 
गिक्त कमीयन का भी यही मत था कि उद्योगा को झथिक सहायता देन के लिये विशेष 
सस्थाश्रा का आवश्यकता है । सन्‌ १६३१ म केद्रीय महाजनी जाच समिति न भी देश 
मे बढ़ते हुए भ्रौद्योगीकरण के लिए जिससे भविष्य में देश का विकास होन की झाशा 
है पू'जी की प्रावश्यकता पर भ्रधिक जोर दिया | इन उद्योगा म लगन वाली आवश्यक 
पू जी को अ्रवधि की हृष्टि से तीत भांगों में बाटा जा सकता है--(ग्र) द्ीधकालीन, 
(आा) ग्रल्पकालीन और (इ) मध्यकालीन, अत इस कमी को पूरा करन के लिये 
जहदी ही आवश्यक कदम उठान की सिफारिश की गई कितु खद की बात है कि इन 
सिफारिशा का कोई भी रातोपजनक परिणाम नहीं निकला। इसी प्रकार व॑देशिक 
पूंजी कमेटी (एड्रात्याड 0एचफ़ाब 0णाणातव०) न सन्‌ रधर४ड मं देश की 
औद्योगिक वित्त समस्याओ्रो को हल करन के लिए विशिष्ट सस्थाओ्रो की स्थापना क्की 
सिफारिय की थी कि तु कई राजनैतिक व श्राथिक कारखो से उक्त प्रस्तावों को उस 
समय कार्या। वत्त नही किया जा सका । 

विदेशा में उद्योगा की आरथिक सहायता करन के लिये कई विरिप्ट सम्धायें है । 
उदाहरणाथ , जमनो म झौद्योगिक ससस्‍्थाग्रो की अथ पूति के लिए औद्योगिक बक है । 
योहप के प्राय देशो मे भी [जैसे---वेल्जियम फ्रास इटली आदि म) इस प्रकार क्कौ 
सस्याग्रो न उन देशा के उद्योगो को आर्थिक सहायता पहुँचाकर उन्नति के पथ पर ग्रग्न 
सरित किया है | जापान की आर्थिक स्थिति भी हमारे देश के समान ही थी। वहा की 


| छ४ ) 


जनता भी गरीव थी, अत. वहाँ घूजी की कमी रहा करतो थी, क्स्तु सन्‌ १६०२ में 
झौद्योगिक वे स्थापित की गई, जो आज तक उम देश के उद्योगो को ब्राधिक खहा- 
यता पहुँचा रही है । सत्‌ १६२६ ३० में, जबकि सारे ससार में मन्दी का प्रभाव था, 
यदि इन सस्थाओ ने जापान के उद्योगा को आ्रधिक सहायता न दी होती तो ये छोटे 
छोटे सभी उद्योग उस समय समाप्त हो जाते । 

अमेरिका के बड़ें-बडे प्रमण्डलो को ग्राथिक सहायता देकर उनकी उनति 
करने का श्रेय उस दश के अ्रधिकोपों को है। सन्‌ १६३४ के पश्चात्‌ इन सत्थाओं के 
कार्य से और भी अधिक उन्नति थाई जाती है। ये सस्धायें त केवल सक्तिय पूंजी की 
ही सहायता करती हैं अपितु अग्रिम राशि देकर उनकी अन्य ग्राधिव कठिनाइमसों को भी 
दूर करती है । 

इज्ललेंड में भी वहां के अ्धिकोपों ने अपनी पुरानी परिपराटी “ब्यापारिक हरिदिन 
कोरा' त्याग कर अपना सकुचित काय॑ क्षेत्र ध्यापफ वना कर उद्योगों की प्रत्यक्ष 
सहायता करने का श्रीय श्राप्त किया है। आज हम देखते है हि वहाँ के लोहे तथा 
फौलाद भूत तथा बम्पर इत्यादि के उद्योगो को काफी झाथिक सहायता पहुँचाई जा 
रही है ! संत १६३० में वेकर्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कम्पनी' की स्थापना उद्योगों 
को आधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही की गई थी। इसी प्रकार फाइनेंस 
कॉरपौरेशन फॉर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड” एवं 'इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपीरेशन लिमिटेड! 
नामक दो सस्थाग्रो की स्थापना भी लघुमाप तथा दोध॑माफ़ उद्योग की ्राथिक सहा- 
यता पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है। 

आस्ट्रेलिया में भी इसी उद्देहय की पूर्ति के लिए वहाँ के 'कॉमनवेल्थ बेक' ने 
ओऔद्योगिक श्रथ॑ प्रवत्ध का एक स्वठन्त्र विभाग बेक के ग्राधीत ही खोल दिया है । इस 
विभाग का मुल्य उद्देश्य उस देश के उद्योगों की सहायता के लिए दीधंकालीन ऋण 
देना है। 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विदेशों में उद्योगों कौ आर्थिक सहायता के टैनु 
नई नई सस्थायें स्थापित की गई है, किन्तु हमारे देश सें ऐसे प्रयत्नो की कमी 
रही है । भूतपूर्व प्रस्तावों से प्रेरित होकर व वर्तमान परिस्थितियों से विवश हो, 
माननीय ग्रार० के० शर्णंमुख चंट्ी तै भारतीय ससद में श्रोथोगिक ग्रथ॑-प्रमन्‍्डल की 
स्थापना के लिए एक बिल प्रस्तुत किया । २७ मार्च सन्‌ १६४८ को गवर्नर जनरल से 
इस बिल पर स्वीकृति मिली तथा १ छुलाई सन्‌ १६४८ से इस कॉरपोरेशन का कार्ये 
प्रारम्भ हुप्रा 
ओ्ोद्योगिक झर्थ-निगरम के उद्दे ध्य तथा अधिकार-- 

कॉरपोरेशन का घुख्य उद्देश्य उद्योगों दो दी एवं भष्यक्ालोत आशिक 
सहायता प्रदान करना है । हमारे देद के अ्धिकोधष भी इस प्रकार की सहायता प्रदान 
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करते है, किन्तु इसका तात्पयें यह नही कि प्रमन्डल अ्धिकोधों से प्रतियोगिता करना 
चाहता है अथवा उनको इस कायं से विचलित करना चाहता है। प्रमस्डन का उद्ृब्य 
आशिक क्षेत्र मे अधिकोपा की सहायता करना है, जिससे ये दोनो सस्थायें मिलकर देश 
में पूंजी को कमी को दूर कर उद्योगों की उन्नति में सहायक हो। अधिकोपों का मुख्य 
काये तो उद्योग को अल्पकालोन सहायता और प्रमम्डल का कार्य लम्बी अवधि के 
लिए या मध्यम समय के लिए झ्राथिक सहायता देना है। विकास का भ्रथ केवल 
नवीन उद्योगश्चालायें खोलना नहीं है ॥ नई उद्योगश्ञालाग्रा के स्थापन के साथ साथ 
आज भारत में चालू उद्योगों के युक्तिमगत विवेकीकरण को आवश्यकता भी है । 
औद्योगिक सस्थाओ की प्राप्त पूंजी का लगभग सारा भाग मज्ञीन, भूमि व अन्य 
ओऔजारो के खरीदने मे ही चला जाता है और समय पर कार्यशोल पू'जी को बडो 
भारी कमी पड़ जाती है जिसका परिग्यराम उद्योग की सफलता के लिए घातक सिद्ध 
हां सकता है, इसलिए कॉरपोरेशन का श्रधान उद्देश्य चालू व नवीन सावजनिक 
कम्पनियों को सध्यकालीन व दीघंकानीन आर्थिक सहायता प्रदान करना है, किन्तु वे 
उद्योग जो बुनियादी उद्योगाँ की श्रोणी में है अथवा जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका 
है, इस साख सहायता के भागीदार नहीं बन सकते । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि प्रसन्‍टल केवल उन्हीं उद्योगो को आर्थिक सहायता देगा, जो साव- 
जनिक अ्रथवा लोक सीमित होगे अथवा जो सहकारिता के सिद्धान्तानुसार काय कर रहे 
है । यह झाथिक सहायता केवल उन क्षेत्रो तक सीमित रहेगी जिनमें प्रमण्डल सन्नियम 
लागू होता है, ग्रतएव स्पष्ट है कि अलोक सीमित प्रमण्डल तथा सामेदारी सस्यथाएँ 
प्रमण्डल द्वारा दी जाने वाली आध्थिक सहायता का लाभ न उठा सक्षेंगी । प्रमण्डल ने 
अपन ट्वितोय तथा तृतीय वापिक वृत्त लेख में सूचित किया है कि जनता प्रमण्डल क॑ 
उपयु'क्त काय क्षेत्र को भली प्रकार नहीं समझ सकी है, झत. झनेक प्रार्थना पत्रों को 
बिना विचारे ही वापस करना पडता है १ 


ओऔद्योगिक ग्रर्थ निगम के कार्य (700०0075 ० . ए. 0)-- 

(१) किसी भी सीमित अ्रमन्‍्डल को एवं सहकारी समितियों को वस्तुश्नो का 
उत्पादन अथवा क्रिया कलाप (?700०5४॥९) करता है, खान, बिजली श्रथवा 
अन्य किसी शक्ति का उत्पादन एवं वितरण करता है। अधिक से अधिक २५ व 
की अवधि के लिए निगम ऋण दे सकता है । 


(२) ओौद्योगिक कम्पनी के अश तथा ऋता पन्नों का अभिगोपन करता, 
'किल्तु अरमिगोपद समझोते के अनुसार निगम को चाहिए कि ७ वर्ष की अवधि में 
उन ग्रद्यो अथवा ऋण पत्रों को जनता को बेच दे । 


(३) अर्थ दिगम औद्योगिक कम्पनियों के ऋशण् पत्रों के ब्याज तथा मग्रूल 
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राशि के भुगतान की गारदी दे सकता है यदि ऋण पर खुले बाजार म बेचे गये हो 
झौर उनकी अवधि २५ वध से अ्रधिक न हो ! इस काय के लिए श्रथ निगम कमीशन 
लेन का भी अधिकारी है । 


(४) यदि कसी उद्योग को विदेपरी मुद्रा म ऋण लेन की आवश्यकता हो 
तो भ्रथ निभम केद्वाय सरकार की अनुमति के वाद प्नक्षज़्डन और विकास की 
प्रतराए्टोय बक ([ 8 ह 7) से अ्रथवां आय विदेशी श्रोतां से ऋण ले सकता है 
और इस्त प्रकार सुविधा के लिएं अथ निगम के पास जो भी सम्पत्ति जमानत के लिए 
हो उसे वह देशी लेनदारो के पास रहन रख सकता है । 

(५) भरथ निगम को ऋर' लेन वाले उद्योग की सचालक सभा म प्रपना 
प्रतिनिधि मनोनीत करने का तथा ऋण की -र्तों को भद्ञ करन पर उद्योग को झपन 
निय ब्रश! म लेत का अधिकार है १ 

(६) प्रध. निगम ऋणा लेत दाल उद्योग को ताजल्म्रिक सलाह देन के लिये 
ता प्रक सलाहकार समिति निपुक्त कर सकता है । 

(७) भ्रध निगम का सचित कोप (२९इ८४८ फएए0) जब तक दत्त 
पू जी के बराबर ने हां जाय एवं लाभ पूर्ति के लिए केद्रीय सरकार से प्राप्त राशि 
वा भुगतान न हो जाय तब तक यह २३% से भ्रधिव जाभाौश नही दे सकता परन्तु 
कसा भी व ५९५ स भ्रधिक लाभाद्य नहीं दे सकता झ्रौर यह लाभ दन के बाद था 
राधि बचेगी उस पर के द्रीय सरकार का भाग होगा । 

(८) झथ निगम को भ्राय कम्पनियों की भांति आय कर तथा ग्रठिरिक्त 
कर (५७एष7 ६8५) भी देना होगा क्ति केंद्रीय सरवार से गाराटी लाभ हो पूरा 
करन के लिए जो राटि मिलेगी वह कर मुक्त हागी। 

(६) क्षेद्रीय सरकार की पृव भ्रश्ममति के बिता अथ तिग्रम को अपना 
समापन करत का अधिकार नहा है | 

(१०) भ्रपन उद्दा्या की परूत्ति के लिए निगम भ्रय काय भी कर 
सकता है 

(११) भ्रथ निगम किसी एक उद्योग को अपना दत्त पूजी के १०% या 
४० लाख रुपग्रे (जा राशि कम हा) रू अधिक ऋरा नहा द सकता और न किसी 
उद्याग के भ्रश को ही खरीद सकता है । 
ऋण देते को शर्तें--- 

अपन उद्दयानुसार अ्रथ निगम किसा सीमित पब्लिक कम्पनी तथा सहकारी 
समिति को निम्न एार्तो धर ऋणा दे सकता है -- 

(१) ऋण सुख्यत स्थायो एवं ग्रचल सम्पत्ति सरीदन के लिय अचल सम्पत्ति 
जमब--प्रु गुहादि यत ओ्ौजार ग्यादि, की प्रथम रहन (प्ताज्ञ धणाह३2०) पर 
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दिया जाता है। यह कम्पनी कायशील पूंजी के लिए कच्चे पकके माल के आधीन ऋण 
न देगी, वयोकि यह कास व्यापारिक बेको का है। अर्थ निगस उतके साथ प्रतियोगिता 
नही करना चाहता । 

(२) दिये हुए ऋण का समुचित प्रबन्ध एवं व्यय हो रहा है या नहीं इस 
बात को निश्चित करने के लिये ऋण लेने वाली कम्पनी के सचालकों से उनकी ब्यक्ति- 
गत स्थिति में व॑र्यक्तक तथा सामूहिक जमानत ली जाती है, जिससे उद्योग का प्रबन्ध 
सम्रुच्तित रीति से हो सके । 

(३) श्र्थ॑ निगम को उद्योग की सचालक सभा में दो सचालको की नियुक्ति 
करने का अधिकार है, जिससे वे सचालक् उद्योग के प्रवन्ध का निरीक्षण करते हैं तथा 
यह भी देखते हे कि उसका प्रवन्ध अर्थ निगम के हित में हा रहा है या नही । 

(४) भ्रौद्योगिक कम्पनी को उनतिश्ञील वर्षो में होने वाला लाभ लाभाश 
देने में ही न धाँठा जाय, इसलिए जब तक ऋण का भुगतान ने हो तब तक बह 
उद्योग ६% से ग्रधिक लाभाश न दे सकेगा । हाँ, दोतो की सहमति से इस दर में परि- 
वतन सम्भव है । 

(५) ऋण भुगतान की अवधि साधारणत* १२ वर्ष है, परन्तु भ्रभी तक 
जो भ्रधिक्तम अ्रवधि दी गई है वह १५ वर्ष है । इस शर्त के अतिरिक्त ऋण भुगतान 
की प्रवधि ऋण लेने वाली कम्पती के व्यापारिक स्वरूप और उसके भविष्य के झअनु- 
सार निश्चित की जाती है । 

(६) ऋणा का भुगतान सामान्यत समान प्रभागो (802 पवाशश्ंगाधा) में 
होना चाहिये, परन्तु ये प्रभाग कितने होगे, यह दोनो को सहमति से निशिचत 
होता है । 

(७) अर्थ निगम के पास रहन रखी हुई सम्पत्ति का आग, साम्प्रदायिक 
बलह, विद्रोह श्रादि की सुरक्षा के लिए किसी अच्छे बीमा प्रमण्डल से बीमा कराना 
अनिवायं है । 

(५) जब उद्योग को ऋण दे दिया जाता है तो उसका उपयोग जिस कार्य 
के लिये ऋण लिया गया है उसी काय॑ के लिये हो रहा है अथवा नही, यह देखने के 
लिये अं नियम ग्राववयक कदम उठाता है । 
निगम का भप्रबन्ध-- 

निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति द्वारा होता है, जिसकी सहायता के 
लिये एक शासकीय समिति (स्फटवप्राए6 (छगाफ्रा०७) और एक जनरल म॑ने- 


जर भी होता है। सचालक समिति में कुल १२ सदस्य हैं, जो निम्नलिखित पद्धति से 
निर्वाचित भ्रथवा मनोनीत होते हैं :-- 
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(प्र) केन्रीय सरकार द्वारा मनोनीत-- ड्र 

(६ झा) रिजर्द बेक द्वारा सनोनीत-- २ 

(३ ) ग्रनुसूचित ग्रधिकोधों द्वारा निर्वाचित-- रे 

(ई ) सरवारों अ्रधिकोपा ढारा निर्वाचित-- २ 

( 5 ) उपयु क्त अधिका रियो के अलावा श्रग्मधारियों द्वारा निर्वाचित-- २ 

( ऊ ) प्रवन्ध सचालक, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार ने बी है-- १ 

प्रबन्ध ग्रयवा चझासकीय ममिति म ५ सदस्य है, जिनमे से प्रवन्ध सचालवा 
तथा निर्दाचित सचालको के निर्वाचित २ तथा मनोनीत सचासकों द्वारा निर्वाचित २ 
सचालद गण उद्योग, व्यापार तथा जनहित यो सामने रखते हुए व्यापारिक सिडान्तो 
का पालन करेंगे, ऐसी उनस प्राश्ा वी जाती है । यदि सचालव समप्रिति उचित समझे 
तो विभिन्न बातो क विचारा्थ सलाहकार समितियाँ नियुक्त बार सबती है | #रपोरे- 
शन भी सामान्य तीति का सचालत केन्द्रीय सरवार करेगी । केद्धीय सरकार को प्रन्य 
अ्रशधारियों के भ्रश्ों को खरीदते का भी भ्रधिकार है। ऐसे त्रय॒. पर वह ६०० से 
अधिक भ्रव्यानि न दगी । केन्द्रीय सरकार को वॉरपोरेशन के ऋणों को, विनियोग 
का, प्रत्माभूतित (00098 0०८०) ऋणो का तथा प्रभिगोपन के प्रनुव्घो या परीक्षण 
बरने का सी प्रधिकार है। इस प्रतञार प्रमण्डल वो आापय॑ प्रण्या्ठी पर केनद्रीम सरवार 
का पूर्णा नियन्ण है । 
पूजो का क्लेबर--- 

कॉरपोरेशन वी ग्रशिकृत पूजी १० करोड रुपये है जो ५,००० झ० के 
२०,००० श्रग्ो में विभाजित है। झ्रणो की मूल राध्ि तथा २४ लाभाश की प्रत्याभूति 
केन्द्रीय सरकार ने दी है । इनमें से केवल १०,००० श्रशों का ही निर्यंघत विया गया 
है, शेप श्रावश्यकता के समय निगंम्ित विये जायेगे । इन श्रशों का क्षय करने छा श्रधि- 
कार केबल नेन्द्रीय सरकार, रिजवं बेक, अनुसूचित वेक, बीमा क्म्पती, प्रेजी लगाते 
दाल ट्रस्ट तथा इसी प्रकार वी वित्त ससथाग्रो को है, स्तएवं यह स्पष्ट है कि कॉर्पो- 
रेशन वे शेयर खरीदने व पूंजी से योग दने का अधिकार जिसी श्यक्ति विशेष को 
नही है । 
लाभ वितरण-- 

प्रमण्डल के तियमों में यह स्पप्ट कर दिया गया है कि वॉसपोरेशन एक बचत 
कोप रखंगा । सन्देहास्यद ऋण, सम्पत्ति वा मूल्य ह्वॉस तथा इस प्रवार के प्रस्य व्या 
दारिव' घाटों के लिए निश्चित करने के बाद यदि कुछ लाभ झेप बचे तो उसे कॉरपों- 
रेशन श्रद्मधारिया में वाट दगा, कितु इस भाग की दर उस समय तत्र' सरवारी गारस्टी 
रे अत रे। के, णप री., झुद सलाद ति उस झयत ओपन बा अब रझएफ्फस थी ऋण 
पूजो के बराबर न हो जाय 


( ७६ ) 
निगम द्वारा क्ए गये कामों का ब्यौरा--- 


ओऔद्योगिक श्र निगम ने ३० जुन सन्‌ १६५६ को ११ वर्ष पूर्ण किए और 
इन ११ वर्षो में निगम ने अनेक प्रकार की ओऔद्योगिक सस्थाओ्रो को ऋछा दिए है । निगम 
के पास इन ११ वर्षों में जितने श्रावेदन पत्र आए एवं जिन्ह ऋण स्वीइृत फ़िये मए 
तथा जिन आवेदन-पत्रों को अस्वीकार विया गया, उसका ब्योरा इस प्रकार है .-- 


तालिका 7 


(हजार रपयों में) 








हा झ। ३० जून छ ३० कृन छ्‌ ३० जुन 

क्रमांक विवरण है | सन्‌ १६५७ [2 |सद १६५८ [| सब १६४६ 
तक | तक तक 

१. | प्राप्त आवेदन-पत्र (६७२१,२६,२५ (४८ १४,८५८ २०|२६११,१६,५७ 

२ | स्वीकृत ग्रावेदन पत्र ५१११,६०,७५ २२ ७,७८,५० १६| ३,७६,०० 

३. , भ्रुगतान किए गए ऋण |- ६,७७,५० [-| 5,३२,३५--| ७,४७,७१ 


४ ' ग्रस्वीज्ृत प्रार्यता पप. १४ ४,८५७,५० | ३ 
५. | वापस लिए हुए अथवा | | 
लंप्स्ड(|8]09८0) प्रायना 


१०,००| हे। ३१,१५० 





२,७३,१० श्ण ३,११,५०२९ ६,७६,५० 


१० 
६५ | व के अस्त में विचारा 
११,२७,०० ४१ १४,६८,४०र२३११,७३०,६७ 


धीन प्रार्थना पत्र २६ 





इस वर्ष ऋण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र गत वर्ष की तुलना में कुछ कप्र रकम के 
लिए प्राप्त हुए । प्रांना-पत्नरो वी सख्या भी कम थी। इसी प्रकार स्वीइ़त कुल रकम 
भी पहले की श्रपेक्षा कुछ कम है। इन कमियो का प्रमुख कारण विदशी विमिसय 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ है. जिसते परिणासस्वरूप झौद्यागिक सस्थायें पूंजीगत सामाम 
भ्रायात नहीं कर था रही हैं ॥ 


श्रौद्योगिक श्र्थ नियम (सश्योघन) ग्रधिदियम सन्‌ १६५७ के झ्रतगंत्‌ निगम को 
स्थगित चुकारों (00[८ाप८प ॥ााध्य(४) की ग्रारटी करन का भी श्रधिकार मिल 
गया है । श्रौद्योगिक संद्याझ्रो दरा विदेशों से पूजीक्षत माल (ट8फ4] 00005) 
आयात करने के सम्बन्ध में जो स्थगित मुगठान ये, उनकी गार्टी श्रथ निगम ने दी । 
इसका सह्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है +--- 


( ४० ) 




















तालिका ता 
२१ जून सन्‌ १६४७ _। 
क्रमाक विवरण | पं सूव सद | ै » जून सन्‌ १६५६ 
हि [६| १६४५८ तक २० ७५०५५ 
| 
स्थगित भुगतान के हेतु | | 
गारन्दी के लिए प्राप्त | | 
आथना पत्र ६ #ै५,२४,००,००० (१६ १६,१०,५०,५०९ 
२ | स्वीकृत प्राथंना पत्र *" ३ ३,६६,००,००० | २ ३५१,००,००० 
३, | अस्वीकृत ” ?” ** 
४. | बापस ले लिए गए प्रार्थदा | ! 
। पत्र | । ४ ५,१४, १७,७०० 
४, | विचाराधीत प्रा्थना-पत्र | १,२६,००,०००  , ७ १२,२६,६२ ६५०० 


गत वर्षों मे भ्रथ॑निपण द्वारा ऋण के हेनु कुल ३०० प्रार्थना पत्र स्वोवार 
किए गए, जिनमें से १८४ उन नई औद्योगिक सस्यामों से सम्बन्ध रखते है जिनका 
उत्पादन काय १५ अगस्त सर्द (६८७ के वाद शुरू हुआ। इत सस्थाग्रा को कुल 
मिलाकर ४४,२२,४०,००० रुपए की आर्थिक सहायता कणरस्वरूप दी गई। शेप 
११५४ ससस्‍्थाय पुरानी थी, जिन्हे नवक्रण, झाधुनितीबरणा तथा का विस्तार के हेतु 
२२,४६,५० ,००० रु० की पूंजी दी गई।॥ 


जो प्रार्थना पत्र ग्रस्वीकृत किये गये उनको अस्वीकृति के कारणों को मोटे 

तौर पर निम्त प्रवार व्गित किया जा सवता है !-- 
« (१) धार्थी द्वारा योजता का त्याग देता या स्थगित करना, 

(२) प्रार्थी द्वारा योजना में सझोघन करना, 

(३) प्रार्थो की झ्राथिक स्थिति में सुधार, 

(४) पन्‍्य श्रोतों से ऋए उपलब्ध हो जाता, 

(५) निगम की दातों को पूरो न कर पाना । 

औद्योगिक प्र्थ निगम द्वारा गत ११ दरों में भारत के जिन विभिन्न उद्योगों 
को ऋरा स्वीकार किए गए, उनका सक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :-- 


( 5१ ) 























तालिका वात 
५ ३० जून सन्‌ १६५«.३० इन, 2 विस 
कह गा तक । को समाप्त होने गे 
| >> । उद्योग का प्रकार स्वीकृत ऋण वाले बपं के कर रू 
। रण रू 
। । 

३. | बह्व मग्रीनी_, ८३,००,००० लक र३,००,००० 
२. | मेकैनीकल ) 

इजीनिर्यरिंग २,०८५,००,००० | २०,००,००० | २,२८,००,००० 
३ । एलेकंट्रीक्ल । 

इजीनियरिंग १,७५,७० ००० ६,००,००० | १,६१,७९,००० 
४, | सूती वस्त्र । 5 ७२,७५,००० | ६५,००,००० | ६,३७,७५,००० 
५. | झनी वल्ल ३५,००,००० कक .. ३३,००,००० 
६. | रेमने १,१०,००,००० ज-+ १,१०,००,००० 
७ | रासायनिक ८5,२२,२५,००० न ८5,५३,२५,००० 
८. | सीमेन्ट ४५,०५,०० ००० (,१०,००,०००| ६,१७ ००,००० 
&' | सेरेमिक एण्ड ग्लाम, १,६१,७५,००० न. | १,६१,७४,००० 
१०. | तेल मिल |. ११,००,००० -..| ११,००,००० 
११, | विद्युत थक्ति ८२,७ १,००० ८ ८२,७५,००० 
२२. | भेरेलर्जीकल उद्योग | ४५४५०,००० ज+ 3 ४५,५०,००० 
१३, | लौह व॑ स्पात २,२७,५०,००० | ३३,००,००० ' २,६०,५०,००० 
१४, | अल्यूमीनियम ५०,००,००० लक ५०,००,००० 
१५, | शब्ूर या चीनी (१६,१३५,००,००० १,४५,०० ००० २०,६२,५००,००० 
१६ | सविण इ३उ,००,००० ना ३3,० ,००० 
१७ | कागज ५७१,५०,००० न+ | ५,७१,५०,००० 
१८. | ऑटोमोबाइल व 

ट्रेक्टर १,६४,५०,००० न | १,६४,५०,००० 
१६ | प्लाईबुड ३०,००,००० ज- ३०,००,००० 
२०. | अवर्गित ।_१,१६,८० ,००० -+ १,१,३,८०,००० 

योग [६२,६०,००,००० ३,७६,००,००० |२६,६६,००,००० 








गत वर्ष अन्तरिम ऋण (था 7.030) के प्रदान बरने में भी नियम ने 
बडी नर्मो दिखनाई । ऐसे ऋणो को मात्रा ४, २४,६५,००० रू० थी 
ओऔद्योगिक पर्थनिगम सश्ोघत अधिनियम सन्‌ १६५३-- 

झौद्योगिक प्रथनिगम का कायं क्षेत्र तथा ग्राथिक साधन बढाने के लिए उपयुक्त 





६ पे, जे 


अधितियम बनाया गया, जिससे दी्घकालीन ऋण देने में वह अधिक उपयोगी हो सके । 
इस सशोधित अधिनियम के अन्तर्गत निगम को निम्नलिखित अधिकार मिल गए हैं--- 

(१) औद्योगिक सस्याओओ की परिभाषा के ग्रन्तर्गेत जहाजी कम्पनियों का भी 
मप्रावेश होगा, जिन्ह प्रधनिग्म ऋण दे सकेगा । 

(२) प्रत्येक उद्योग प्रमण्डल को अथ निगम है करोड रुपया ग्रधिकतम ऋण 
दे सकेगा । 

(३) सरकार प्रथवा भ्रन्वर्राट्रीय वेक द्वारा भारतीय उद्यागों कोजों ऋण 
दिए गए है, उनका निरीक्षण सरकार एब अन्तर्राट्रीय बेंक के प्रतिनिधि के नाते अर्थ - 
नियम स्वय करेगा। 

(४) अन्‍्तर्राट्रीय बेक से अयनिगम जो ऋण लेगा, उसकी जमानत भारत 
सरकार देगो तथा इस प्रकार के विनिम्रम्म व्यवहारों से निगर को जो हानि होगी 
उसकी क्षति पूर्ति देन्द्रीय सरकार वरेगी । 

(५) केन्द्रीय सरकार की जमानत पर अश्वनिगम क्सि। एक उद्योग प्रमग्डल 
को एक करोंड रुपये से भ्रधिव ऋरा दे सकेगा, परन्तु ऐसी जमादत के लिए प्रथनिगम 
द्वारा छण की स्वीकृति की प्तिफारिश आवश्यक है । 

(६) अथ्रतिगम अपनी राशि रिजवें बैक की सलाह से विसी भी सूचीबद्ध 
बैंक अ्रथवा प्राल्दीय सहकारी बैक के परस तिक्षेप (020०9) में रख सकेगा) इस 
संशोधन से सह भावश्यक्र नहीं है कि वह श्रपनी राशि का बिनियोग सरकारी प्रतिभृतियो 
में ही करे । इत्तसे अर्थनिगम को ब्याज की ह'नि नही होगी । 

(७) अर्थविगम अपनी कायशील पूजजी के लिए १८ माह से झधिकतम 
झवधि के लिए ३ करोड रुपय का करा द सकेगा। इससे निगम को स्वीकार करते ही 
बन्ध ग्रथवा ऋण पत्रों के निशमन की ग्राबइयकता नहीं रहेगी। जब तक भ्रथनिगस 
का सचित कोप ५० लाख रुपये तक नहीं हो जाता, तव तक रिजवे बेक एवं केन्रीय 
सरकार को मिलने वाब्ले लाभांझ इसी में जमा होगे । 

(०) विसी ऋण लेने वाले उद्याय का नियन्त्रण अर्थनिगम ले सकेगा। इस 
सम्बन्ध में ३०७ से रे० छ तक नई घारायें जोइ दी गई है १ इससे निय-्त्रित उद्योग 
में वह अपने सचालकों की नियुक्ति करेगा, जिसके बाद पूर्व सचालक अपना पद छोड 
देंगे। दूसरे, भंवेजिय एजेन्टस का उद्योग प्रमण्डल के साथ जो अनुवन्ध होगा उसका 
बिना किसी क्षति पूर्ति के झन्त हो जायगा ३ दीसरे, अन्‍्यधारियों के मनोनीत सचालबको 
की नियुक्ति निरस्त होगी और बिना अथनिगम को श्रतुगति के श्रशधारियों हारा 
स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव कार्या वत नही हो सकेगा ; चोथे, ग्रधंनिगम की श्रतुमति 
ने, त्फ्य, विएरे, खयेत, घपण्यर, ना, सामापस मे, से होए संपया, ५ 

(६) भ्रथविग्म की सचालक सभा पर वद्ध्रोय सरकार के मनोनीत ४ सचा- 
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लक होगे तथा उप प्रवन्ध-सचालक (06900 'िदाडगड़ जिीव७ण) सचालक 
सभा में बँठ सकेगा, किन्तु उसे सत देने का अधिकार न होगा। इसी प्रकार प्रबन्ध- 
सचालक को किसी भी समय निकालाजा सकता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में प्रबन्ध 

सचालक को स्पष्ठीकरण करने के लिए समुचित अवसर दिया जायगा, किन्तु दो- 
तिहाई बहुमब से सचालक सभा चाहे तो उसे कर सकती है। 

प्रमण्डल की कठिनाइयाँ-- 


ग्रत वर्षों में कॉरपोरेशन ने करोडो रुपयो के ऋण झौद्योगिक सस्यथाझों को 
प्रदान किये, किन्तु फिर भी प्रमण्डल पूर्णाव्पेणा सहायता नही पहुँचा सका । कॉरपोरेशन 
का तो अनुभव यह है कि भारतीय औद्योगिक कलेवर की नाडी कमजोर है। 
प्रमण्डल के मार्ग में मुख्य बाघायें निम्न हैं :-- 

( १ ) योजना का अभाव--अवेक उदाहरणो में ऐसी योजवाये कॉर्पोरेशन के 
के पास भेजी गई , जिसमें तान्त्रिक पहलुओं व वित्त समस्याझ्रो पर पूणा विचार नही 
किया गया था। कुंछ में तो यह भी नहीं बताया गया कि भूमि, <मारत, मशीनरी 
आदि अन्य विभागों पर अलग अलग कुल कितती राधि व्यय होगी । ऐसे भी उदाहरण 
है, जहाँ मशीन प्रादि इसलिए खरीद ली गई है, क्योकि दे रुस्‍्ते दामों में उपलब्ध हू । 
ऐसी प्रधुरी कागजी योजनाओं में वास्तविक योजना के मूल तत्वों का अभाव होना 
स्वाभाविक ही है। मॉँग और पूर्ति की समस्याओं पर तो अधिकाँघ सस्‍्थायें पर्याप्त रूप 
से सोचने में अ्रसमथ रही है, अत, ऐस्ती द्या में कारपारेशन के लिए अन्धाधुन्ध ऋण 
देना क्योकर सम्भव हो सकता है ? 

( २ ) शअपर्पाप्त साधन--अनेक उदाहरण ऐसे है, जिनमें पूजी आवश्यकता से 
बहुत कम है। ऐसी सस्थाम्ो को ऋण देकर उनका अहित करना है । 

(३) कुछ उदाहरणो में यद्यपि प्रात पृ जी पर्याप्त थी, किन्तु सस्‍्था की पश्रधि- 
काँश सम्पत्ति गिरवी रखी जा चुकी थी। ऐसे भी उदाहरण है, जहाँ सस्था के सारे 
अश्ज प्रवतको को उनसे ली गई सम्पत्ति के बदले में दे दिए गए हैं और ऐसी सम्पत्ति 
बहुत अधिक मूल्य पर प्राप्त की गई है । हु 

(४ ) ऐसे भी प्रमण्डल हैं जो ऋरा स्वीकृत हो जाते पर भी वैधानिक कार्य॑- 
वाही पूरी नही करते ओर न इस दिद्षा में प्रयत्त ही करते है । 

झतः औद्योगिक अर्थ प्रमण्डलो को चाहिए कि वे उक्त कठिनाइयों को दूर 
करने में तथा अधिकाधिक सहायता प्रदान करने में औद्योगिक अथ्थ॑ प्रमण्डल को सह- 
योग दें, तभी विकास सम्भव है 
कॉ रपोरेशन के कार्य-क्रम को आलोचता-- 

(१ ) अं प्रमण्डल का आरम्भ इतना अच्छा नही रहा, जिससे प्रेरित होकर 
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इसकी अत्यधिक प्रश्यरा बी जाय; भ्रन्‍्य देशो की प्रपेक्षा भारती प्रमण्डल ने देश की 
चहुत थोड़ी सवा की है । 

(२ ) प्रमण्डल हारा दिए गये ऋणो पर व्याज की दरें सभी सस्याप्रो के लिये 
समान रहो है । यह बात असगत प्रतीत होती है, वयोक्ि प्रत्येक श्रौद्योगिज सस्या की 
झाधिक स्थिति भिन्न होती है, अ्रतएव प्रत्येक सस्था की हृहता तभी भविष्य को ध्यान 
में रखकर ब्याज की दर निश्चित करनी चाहिये ॥ 

(३ ) ऋण के आवेदन पत्नो पर दिचार करते समय कॉर्पोरेशन इस बात से 
अ्रधिक प्रभावित हुआ है कि जिस प्रमण्डल के अदञ्यो का मूल्य चाजार म अधिक है प्रोर 
क्सिका नहीं। यह पद्धति दापपूरां है, वयोक्ति 'प्रश्म की कीमत? के अतिरिक्त भो ऐमे 
ज्रन्य महत्वपूरा विषय हे (जस, कम्पनी के पिछले वर्षों का प्रभाव, वतमान आय शक्ति, 
प्रवन्ध सुचाझुदा इत्यादि) जिनका घ्यान रखना आवश्यक है। 

( ४ ) प्रधिकाथ झूणो को अ्रवधि, जो अ्रमण्डल ते झ्योथोगिक सस्थाश्री को 
दिए हू, केबल १२ व की है। यह अवधि बहुत कम है। नियमानुसार श्रवधि २५ 
वर्ष हा सक्रती है, किन्तु इस नियम का झभी तक उपयाग नहीं उठाना गया है । 

( ५ ) प्रम्डल ते झ्रभी तक अश अथवा ऋण पन्नों के झभिगोपन तथा भ्रष्या- 
भूति का धार्य नहीं किया है । 

(६) प्रमण्डल को ओर स॒ञ्रभी तक कोई प्राथिक प्रदुसन्धान विभाग नहीं 
खोला गया है, जिसती वडी आवश्यकता है | 

(७) झ्रश खरीदने का अधिकार क्‍्बल वित्त मस्वन्धी सम्याप्रा व बेन्द्रीय 
सरकार को हू है, अत, प्रभष्ठल जत साधारण की सस्या नहीं कही जा सकती । 

( ५ ) प्रमण्डल द्वारा ऋछा कवल सावजनिव तथा सहकारी सस्थाप्रों को ही 
मिल सकता है, श्रतः झलाक प्रमण्डल (शाए८ (00०7027८७) तथा सामेदारी की 
सस्थायें इस लाभ स॒ वचित्र है । 

“ झरालाचना को कई बातो म तथ्य ही नदी मार्गदर्शन को रेखा भी मिलती है, 
किन्तु सारी दातें न सही है और न सारपूरं ही है। यदि कॉरपोटैशन झपने अज्ा को 
सभी व्यक्तिया सथा सस्धाप्रो के लिए. केवल आपने नाम के श्लागे 6ुक जनवादी विल्ला 
लगाने के लिए ही उपलब्ध करदे तो लाभ के विपरीत हादि और श्रनर्थ भ्रधितर होगा। 

जहाँ तक कॉरपारेशन के प्रारम्भ का प्रइत है, वह अन्य देशों की भ्रपेक्षा ठुछ कम 
आदामय लगता है, किन्तु हमें अपने देश की स्थिति और आधिक झाघनों का भी 
झानोचना करते समय घ्याद रखना चाहिये। कॉस्पोरेशन की स्यापता का मुल्य उद्देश्य 
ही सतावजनिक उद्देश्यों को विकसित करना है, श्रतः सामेद्वारी व्यापार व निजी उद्योगों 
की माँग वाली उक्ति मी समझ में नही शझ्रातो ।”! 
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हप॑ का विषय है कि कॉरपोरेशन अपने कार्यक्रम सम्दन्धी कतिपय कठिनाइयों 
को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है । ऋण की स्वीकृति श्रोर वितरण क्ले बीच जो लबा 
व्यवधान पड जाता था उसे कम करने के लिए और साथ ही ऋण लेने वाली कम्प- 
नियो पर कानूनी व्ययो का भार कम करने के हेतु कॉर्पोरेशन ने प्रयोग के तौर पर अपनी 
दो झाद्धाश्ों पर कानूनी अधिकारी नियुक्त किये है, जो कॉर्पोरेशन के पास बन्धक रखी 
जाने वाली जायदाद के स्वत्त्वाधिकार की जाँच किया करेंगे और ऋण सम्बन्धी प्रलेख 
लोयार करेंगे । यदि यह्‌ प्रयोग सफल रहा तो प्रत्येक शाखा पर एक-एक कानूनी अधि- 
कारी नियुक्त कर दिये जायेंगे । अपने ग्राहकों की श्रधिक सुविधा के लिये कॉर्पो- 
रेशन ने प्रन्तरिम ऋण (]70807 7,0975$) देने की छर्तें उदार कर दी है, विशे- 

॥षत, उन दशाओं में जबकि ऋण सम्बन्धी कानूनी कायंवाही करनो रह गई है भौर 

अतिम निर्णय हो चुका है । 
ओद्योगिक प्र प्रमण्डल का भविष्य-- 

जिस समय औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किया था उस समय केवल वही एक 
बृहत सरकारी वित्त सस्था थी, लेकिन अब अन्य सस्थाझो का भी विकास हो गया है, 
ज॑से---प्रौद्योगिक साख एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, राज्य वित्त 
निगम, प्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम | इसके विपरीत पच वर्षीय योजनाओं के पन्तर्गंत 
ऑद्योगिक ऋण लेने वालो की सल्या एवं आवश्यकता में भी बहुत वृद्धि हो गई है, 
झतः निगम के लिए सेवा के अवसर विस्तृत हो गए हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में निगम के 
चेयरमन की यह चेतावनी उल्लेखनीय है कि यदि तिगम पिछले वर्षों की भाँति ही 
अपने विनियोग का क्षेत्र बढाता गया तो बहुत क्षीघ्र उसके प्रपने मोद्रिक प्रसाधन लोप 
हो जायेंगे शोर उसे श्रभुचित दर्तो पर ऋण लेने के लिए विवश होना पडेगा, जिसके 
फलस्वरूप व्यय काट कर द्ायद ही कुछ लाभ बचे, झ्तः इस सम्बन्ध में उचित ध्यान 
देना आवश्यक है। 

निगम के कार्यो की जाँच के लिए सन्‌ १६५३-५४ में सरकार ने जो कमेटी 
नियुक्त की थी, उसने निम्न सुझाव दिये थे+-- 

(१) जिन उद्योगों में पूरां क्षमता पहुँच गई है, उनको ऋण नही देना 
चाहिए । 

(२) ऋण स्वीकृत करते समय जिन सिद्धान्तों का पालन बाछनीय समझा 
जाय उनके बारे में सरकार निगम को निर्देश दिया करे 

(३) सरकार निगम को स्पष्ट सकेत कर दे कि वह किन क्षेत्रों को पिछड़ा 
हुमा माने । इससे निगम इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकेगा । 

(४) कॉर्पोरेशन इविविटों केपीटल में विनियोग न करे, जब तक कि उसका 
सचित कोष ५ करोड रुपया न हो जाय । _ * 
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इल सिफास्शि को सरकार ने स्वीफार कर लिया है। 

जबकि क्र मागने वाला उद्योगपति ग्रपत उद्योग की ग्रवश्यकताग्रों को ध्यात 
में रखकर प्रार्थना पत्र दता है, निगम को सरकारी आदेक्षो का पालन करता पता 
है। ऐसी स्थिति में ऋण प्राथियों और निगम में समन्वय नहीं हो पाता | इसके लिए 
हमारा सुभाव है कि निगम के अधियारी ऋरण प्रायियों और व्यापारिक सप्यलों के 
प्रतिनिधियों के सम्रक्न विचार विमर्भ ( रशाइठाश् 8500क0॥ ) करें । यदि ऐसा 
किया जाय तो एक दूसरे को कठिताइयों को प्रधिक् समर सगे । 


प्रात्तीय ग्र्थ निगम (58(९० छिगग)०० (०एणव।०ा5)-+ 

अखिल भारतीय औद्योगिक प्रथ् प्रमण्डल का क्षेत्र सीमित है, अतः ग्रौद्यागिक 
क्षेत्रक लिए प्रान्तीय प्रर्भ प्रमण्डशौ की आायस्यकता है, जी सामेंदारी सस्थाम्रो, 
अलोक प्रमप्डरों या ब्यक्तियों का भी ऋण प्रदान बरें। साथ ही, यह भी श्रावश्य३ है 
कि प्रान्तीय भ्रथ प्रमण्डल तथा औद्यागिक अब प्रमण्डल परस्पर सहयोग से कार करें, 
जिसस ये एक दूसर के पूरक हो, वयोत्रि सथ्यम एवं लघु उद्योगों को ग्राथिक सद्दायता 
दे का कार्य क्षेत्र विस्तृत हाने से औद्योगिक श्रय निगम को यह क्षेत्र श्पनाने मे कढि- 
नांइयाँ भी होगी । इसी हेतु ससद ने २८ दिसम्बर सन १६५९१ को “प्रास्तीय श्रौधित' 
भ्र्थ प्रमण्टल सन्नियम' पास किया, जी सम्पूर्ण भारत से लागू हांता है । 

इस विधान के अनुस7र प्रत्येक प्रात्तीय सरकार अ्रपते प्रात में प्रान्तीय शर्थ 
प्रमण्डल स्थापित कर सकती है । इस सन्नियम की श्रधिकरांश घारायें ग्रौद्योगि+ ग्रथ॑ 
प्रमणडल सियम सन्‌ १६४६ से मिलती जुतती है । केवल तीन बातों में भिन्नता है-- 
(१) 'ग्रौद्योगिक संस््याप्रो को परिभाषा इस प्रकार विस्तृत की गई है कि प्राइवेट 
लिमिटेड कम्पनियों, सामंदारियों एढ यहाँतक कि एकाकी स्वामित्व वाली भम्धायें भी 
इमके क्षेत्र में ग्रा जाती हैं | (२) जन साधारण श्रोर ग्रनुसुद्ित देव भी राज्य नियमों 
वी ग्गञ्पूजी में भाग ले मकक्‍ती हैं। (३) ऋण की ग्रवंधि केबल २० बर्ष 
रखी गई है । 

सत्‌ १६५१ का ग्रधितियम प्रास होने मे ग्रत्॒ तक वुल १३ झ्रय तिगम बन 
चुके है ॥ इनका बाय कुछ झ्धिक सतोपजनत्र नहीं रहा है और वे लघु एवं मध्यम 
उद्योगों वी बिशेष सहायता नही कर पाग्रे है । इस असफ्लता के लिए बुद्ध ता भ्रधि 
नियम की दुवलातायें उत्तदायी थी श्रीर कुछ सीमा तक लघु उद्यागों का स्वभाव गृव॒ 
सगटन भी बाघक हुआ । ये उद्योग भली प्रकार सगठित नहीं घ, अत, व नियम से शहा- 
गती माँगन में समर्थ नहीं हुये। फ्लठ, सच १६५६ मं सन्‌ १६१६१ के राज्य वित्त 
जिगम प्रधिनियमर में सघावव किए गए, जिन उद्दं इय निम्त थे +-- 

(१) अ्रधिनिबस के कार्मोस्वित करनें में जो कतिपय कॉँठनाइयों गत बुछ वर्षो 
मे अनुमव हुईं उन्हें दूर करना 


६ 5७ 


(२) दो या दो से अधिक राज्या को पारस्परिक समभोते द्वारा एक समुक्त 
वित्त निगम की स्थापना करन के लिए अनुमति दना । 

(३) एक राज्य के विद्यमान वित्त निगम का क्षेत्र दूसरे राज्य पर एक पार 
स्परिक ठहराव के अत्तमत जिस्तृत करना ६ 

(४) राज्य वित्त निगम को के८द्रीय सरकार राज्य सरकार या अखिल भार 
तीप वित्त निंगस की ओर से एजन्सी काय लेत की अनुमति देता । 

(५) रिजव बक से लघुकालीन ऋणा लेन की अनुमति देना | 

(६) छघ्रु एवं कुटीर उद्योगो को जिनके पास यथप्ठ सम्पत्ति नहीं है किसी 
राज्य सरकार या अनुसूचित बक या सहकारी बक की प्र याम्ूति देत पर आथिक सहा 
यता देन की अनुमति प्रदान करना । 

(७) नियमा को अपन अधिकार म की गई झद्योगिक संस्थाओं के कुशल 
प्रन्‍'घ सचालन के लिए अधिकार प्रदान करना । 

(८) रिजव बक को केद्राय सरकार की झाज्ञा पर राज्य बित निग्रमो की 
काय प्रणाली को जाँचन की अनुमति प्रदान करना ! 

है भ्रनुभव किया गया है कि लघु उद्योगा के विकास से रोजगार म विशेष 

वृद्धि होगी और आय मे झममतानता घटगी झत इनको उन्नति पर सरकार बडा ध्यान 
दे रही है । लघु उद्योगो की उन्नति के लिए वित्तीय सहायता बडो आादश्यक है जो 
केवल राज्या के वित्त विग्रम ही दे सकते है | राष्टीय लधु उचद्योय निगम इनको ग्रधिक 
सहायता नहीं दे सकता व्योकि लघु उद्योग सारे देश म बिखरे हुए है । 
अ्रबंध-- 

प्रयेक प्रात्तीवय सस्था के प्रबंध के लिए १० भदस्यों को एक सभा होगी 
जिसके सदस्या की नियुक्ति इस प्रकार की जायगी --- 





( के ) प्रा तीय सरकार द्वारा मनोनीत सचालक | 

(ख ) रिजव बक 4 

(गे) ग्रौद्यागिक प्रथ निगम १ 

(घ ) प्रात्तीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रव्ध सचालक श 
(ड ) अनुसूचित बका, सहकारी बको दाप आथिक व्यवसायथो लथा 

अशधा रिया म से प्रयेक का अलग ग्रनग प्रतिनिधि सचालक 8 

कुल १० 


राश्य वित्त निगरमों के काय-- 
राज्य वित्त निगम को निम्न के लिये अधिकार दिये गये है 


( कद ) 


(१ ) भ्रौद्योगिक सस्थाग्रों को ऋण देना या उनके ऋणा पत्र खरीदना, जो 
कि २० वे में वापस लिये जा सकते है । 

(२ ) झ्ौद्योगिक सस्थाओ हारा खुले बाजार में (२० वर्ष की अवधि में 
चुक्ता किये जाने वाले ) ऋण निर्गमनो की प्रत्याभूति देना । 

( ३ ) ओद्योगिक सस्थाओ के अशो, ऋण पत्रों, वॉन्ड आदि का अभिषोषन 
करना, द्र्ते जो क्रम झ्रादि निगम को लेने पड़े उत्हे ७ वर्ष के प्रत्दर 
बाजार में बेच दिया जाय ! 


पहले दो प्रकार की ग्रर्थ सहायता निगम श्रोद्योगिक सस्याध्ो को तभी देगा 
जबकि उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति दी जाय, जोकि सहकारी या ग्रन्य प्रतिभृतियो, 
स्वएं, चल या श्रचल सम्पत्ति के रूप में हो सऊठी है । हाँ, जब किसी राज्य सरकार 
या अनुसूचित बेक या सहकारी बेक ने प्रत्याभूति दी हो तो बिना पर्याप्त प्रतिभृति 
जिये हो निगम उत्त सुविधाएँ दे सकता है। एक ग्रौद्योगिव सत्था को निगम की दत्त 
पूंजी के १०% से या १० लाख रु० से, जो भी कम हो, झधिक सहायता नहीं दी जा 
सकती । यही नही, चूंकि निगम का भुल्य उद्देश्य श्रौद्योगिक सस्थाश्रो को पूजी प्राप्त 
करने में सहायता देना है, न कि एक सूत्रघारी कम्पनी या विनियोग प्रस्थास वा कार्य 
करता, झत निगम प्रत्यक्ष रूप से किसी कम्पनी के शेयर था स्टॉक नहीं खरीद सकता। 


राज्य बिता निगम्ों के अ्रत्र तक किए गए कार्यों की आलोचता-- 


यद्यपि कई राज्यों में प्रभी वित्त निगम अली प्रकार स्थापित नहीं हो पाये है, 
तथापि कुछ वित्त तिगमों के कार्यो से यह प्रकट होता है कि यदि उतकी सरचना एवं 
का प्रणाली में कुछ परिवरतंन कर दिये जाये ता वे भ्रधिक उपयुक्त वन सकते है । 
निगमों की प्रमुख कठिनाइयाँ मिम्नलिखित है *-- 

( १ ) इन निगमो की रचना ऐसी है कि उद्योगों को अपने विस्तार के लिये 
अतिरिक्त स्थायी सम्पत्तियों ( मशौनो, इमारतों आदि के रूप में ) खरीदने के हेतु पूंजी 
की सहायता मिल सकती है, किन्तु अधिकांश लघु उद्योगो को कार्यशीन पू'जी चाहिये, 
जिसे देने में राज्य निगम सकोच करते है। 

(२ ) प्रधिकाश लघु उद्योगो का सगठन छोटे प॑माने पर हुआ है । उद्तती 
वित्तीय भ्रावश्यकताएँ निगम के कार क्षेत्र से परे रह जाती हैं, वयोकि राज्य निगम एक 
त्युनतम राशि से कम ग्राथिक सहायता नही देते । 

( ३ ) लघु उद्योगों द्वारा उचित रूप म दिल्लाव किताव नहीं रखा जाता ये 
उद्योग प्राय” एकल स्वामित्त्व या सामेदरोी के ग्राधार पर सगठित किये गये हैं। ग्रत 
इन पर हिंसाव क्ताव सम्बन्धी कोई वंघानिक प्रतिवन्ध भी नहो है । जब निगम किसी 


( 5६ ) 


उद्योग को सहायता स्वीइृत करवा है ठो वह यह आशा करता है कि उचित हिसाव- 
क्तिाव रखा जायगा। छाटे छोटे उद्योग इसके लिये ग्रपत को अ्रममर्थे पाने हें । 

( ) लघु उद्योगों क पास प्रतिभूति के रूप में दने के लिए पर्याप्त स्थायी 
सम्पत्ति (छ ००८८ ४5६८७) नहीं है । मूमि और भवन प्राय, क्राय का हाता है, 

भमश्सीनें भी कम होती हैं। यही नहीं, स्थायी सम्प्रत्ति का ४०% मजिन भी निगम 
छाडता है। फ्तल्वरूप उद्याग निगम को पर्याप्त प्रतिमृति नही दे पाते । 

(५) भ्रधिकाझ्य॒राज़्य विच निग्रमो ने कर मुक्त २३% न्यूनतम लाभाश की 
गारन्टी के श्राधार पर पूंजी प्राप्त की है, जिसके कारण दे स्वय उद्योगों से ६% या 
७५ ब्याज लेने के लिये विवन्न हो जाते हैं, किन्सु यही भ्रन्त नहीं है । उद्योगो को ऋण 
लेने में कुछ व्यय करना पडता है, जिसको मिलाकर दुल ब्याज लगभग ६-१०% पड 
जाता है । 
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अध्याय १७ 


ओबदयोगिक अर्थ प्रवन्धन के लिये विशिष्ट संस्थायें (7) 


[5हटाबे [१ (ए067 67 हट शित्राटाफडु 06 700087)25) 








अन्य विशिष्ट अर्थ सस्‍्थायें 


(१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगस * 


हमारे देश म बहुत दिता स राष्टाय प्रौद्यायिक विकास निगम (0३॥णा॥ां 
ग00च्ञा॥ 90एश6०क९०0 (:0फ़॒०७७७॥) की चर्चा चल रही थी | सोभाग्य का 
विपय है कि २० अक्टूबर सन्‌ १६५४ को इस सस्था की स्थापता देहली मेंहों 
गई है । यह एक विशुद्ध राजकीय संस्था है, भरत यह प्रूण्ा रूप से सरकारी स्वाभित्त्व 
एवं लिथन्त्रणा में रहेगी, किन्तु ओद्योगिक विकराम तथा झ्राधादभूत उद्योगों की स्थापना 
के हेतु आवश्यक ता नेक अनुभव प्राप्त करन के लिये वह व्यक्तिगत उपब्नमियों 
(शए8९ पशा।श.॥5०) का सहयोग भी प्राप्त करेगी। यह सहकारिता इसी 
हृष्टि से प्राप्त की जा रहौ है, क्योकि देश को औद्योगिक विकास कौ तीत्र प्रावश्यकता 
है तथा उपभाक्ता उद्योगों ( 0णराइण्गाटा [605॥॥65 ) में ब्यक्तिगत उपन्नमा 
ने बहुत कुछ काय किया है एवं भविष्य में भी वे देश की झावश्यकता को पूरा करत से 
काफ़ी सहायक हो सकते है । 
प्रूजी-- 

*राष्ट्रीय ग्रो्योगिक विकास निगम की पूंजी एश करोड रुपया है, किस्तु ध्रारभिक 
अवस्था में केवल १० लाख स्थये की दत्त पूंजी होगी, जो सरकार देगी | इम निगम 
का रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनी अधिनियम के ग्रन्तगगंत किया गया है । इस निगम को 
जो अतिरिक्त राशि की ग्रावश्यकता होगी वह केन्द्रीय सरकार निम्न रौति से 
प्रदान करेगी --- 


(१) औद्योपिक योजनाझो के अध्ययन, अनुसघान एवं औद्योगिक निर्माश 
के लिए तथा ऐसो ही अन्य औद्योगिक योजनाओं को परृति के लिए 
देश में क्ावइयत लान्त्रिकः एवं आछक्टोय कर्मचारियों वा दल तंथार करन 


( ६१ ) 


के लिए वापिक अनुदान द्वारा । अनुदान की इस राशि का आयोजन 
वापिक बजट में किया जायगा । 

(३) ग्रौद्योगिक विकास निग्रम की प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूति 
के लिये आवश्यकता के समय देकर ॥ 


प्रबन्ध-- 
औद्योगिक विकास निगम का प्रवन्ध एक सचालक सभा द्वारा होगा, जिसमें 

२० सदस्य हु । वाशिज्य एवं उद्योग मनन्‍्त्री इसवे सभापति हे । इन सघालकों को 

केन्द्रीय सरकार ने मनोनीत क्या है। झौद्योगिक अनुभव तथा तान्त्रिक एवं इन्जी 

नियरी कॉर्यक्षमता की दृष्टि से सचालक सभा में १० उद्योगपनि, ५ प्रधिकारी तथा 

४ इन्जीनियर हैं । 

अद्देश्य -- 

६ १ ) राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम का प्रमुख उद्द इय देश की ग्रौद्योगिक 
उनन्‍्रति के लिए आवश्यक मशीनरी एवं यन्न प्रदान करना तथा झ्राधार- 
भूत उद्योगों का प्रवतन एवं उनकी स्थापना करना | 

(२ ) देश के ब्रौद्यागिक विकास सें सहायक यतमान व्यक्तिगत उद्योगों को 
तास्त्रिक एवं इन्जीनियरिंग सेवाओं की सुविधा देना तथा यदि झावश्यव 

हो तो पू'जी देता । 

( ३ ) व्यक्तिगत उपक्रमियों को सरकार द्वारा स्वीकृत श्रौद्योगिक योजनाग्रो 

६ पूर्ति के लिए आवश्यक ताजिक, इन्जीनियरिंग, श्राधिक भ्रयवा 
अन्य सुविधायें भ्रदान करता । 

(४ ) प्रस्तावित औद्योगिक योजनाझा को पूर्ति के लिए आवश्यक अध्ययन 
करना, उनको ताल्बरिक, इन्जीनियरिंग तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना 
तथा उनकी पूर्ति के लिए धन देना । 

इस प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का[उद्देश्य लाभाज॑न न होते हुए देश 

के सुहृ भ्रौद्योगिक कलेवर के निर्माण में सरकार के एजेम्ट के रूप में कार्य करना है, 
ताकि जहदी से देश्व का ग्रौद्योगिक विकास हो सके $ 

इस उद्देश्य से नियम के बोर्ड ने २३ अब्ट्वर सन्‌ १६४४ को हुई भपनी 

पहली मीटिंग में उद्योगों की ग्रस्थायी सूची तैयार की, जिसके अध्ययन से निगम को 
इस बात का पता लग जग्य कि नया औद्योगिक विकास कस सीमा तक आवश्यक है 
और विद्यमान उद्योगो को किस सीमा तक बढाना चाहिए ? छुने गये उद्योग इस 
अकार है ३--- 


( ६२ ) 


६ १ ) कुछ उद्योगों के लिए (जस जूट कप्रास बस्तर चीती कागज सीमेंट, 
शासाधथनिक छुपाई खाठ निर्माण एवं यात्रिक आवागमन झ्ादि 
उद्योग) मच्रीनरी और साज सज्जा ( ७४८८७ ४०१ एवए७ 
27८70) का निर्माण | 


( २ ) लौह मिथएणा और मगनोज फरोक़ाम । 
(३ ) झअल्मूनियम । 

(४ ) ताबा जस्ता और झलोह घातुय । 

( ५ ) डोजल हईा जन और जनरेटर । 

(६ ) भारी रास्तायतिक द्रव्य 

(७ ) खाद और उबरक १ 

(५ ) कोयले और कोलतार का सामान । 

( ६ ) मधानाल, फोरमेलडिहाइड । 

० ) काजल । 

१ ) कागज प्रखथारी कागज झ्रादि बनाने के लिये लकड़ी वी लुगदी। 
२ ) कृभिम दवाय विटामिन भौर हार्मोन | 
३ ) एक्मर और डाबटरी श्रौजार ग्रादि । 
१४ ) हाइवोड और इसूलेशन वाड झादि । 


(१ 
(१ 
(१ 
(१ 
( 

लेकिन यह स्पष्ट है कि मगौनदी और साज सज्जा के निर्माणा पर काफी जोर 
दिया गया है क्योकि प्रगले कुछ वर्षों म औद्योगिक विकास के विशाल कायक्र् पूरे 
करन पड़ गे । स्थूल मच्यीनरी एवं उद्य ग की स्थापना के भ्लावा निगम कुछ विद्यमान 
उद्योगों को उनसे विशाल प्रैमान पर उनके विक्लास के हेतु भी सहायता करेगा । उठा 
हरण के जिए भारत सरकार देश म ३० नये चीनी मिल स्थापित करके चीनी का 
उत्पादन १२ लाख टत ले बढ़ाकर १ लाख टन करन का विचार कर रही है भ्रत 
नये चीनी कारखानो की स्थापना के लिंए उत्ररतापुवक लाइसे स दिये जा रहे है । 
सूती वस्त्र उद्योग की क्षमता म भी १०० बुनाई मिलो के बराबर वृद्धि करना आव 
इयक है । सीमट का 3पादन भी सन्‌ १६६१ तक ४ ५ मिलियन टस से १० मिलियन 


टन तक बढ़ना चाहिए अत निगम इन क्षत्रो में अतिरिक्त इकाइयाँ स्थापित करना 
चाहता है। 


कुछ उद्योगो मे जहा प्राइवेट ओर पब्लिक प्रयत्नों हारा कुछ उन्नति दिखाई 
गई है जैसे कि भ्ल्मूनियम ओर फर्थिलाइजर उद्योगों म, निगम कोई हस्तक्षप नहीं 
करेगा । वहूं केवल तब ही सामने आवेगा जब ग्रधिक सहायता या काय को ग्रावश्य 
कठा हो | फरोमेगनीज उद्योग म भी यदि प्राइवेट प्रयनों द्वारा प्रस्तावित और सर 


( €ई ) 





और खहायता वी आाइइपक्तठा है, अठः निमझ 
कामत, अखवारी कागज आदि के उत्पादन में दाम झाने वाले 
लक्डी की लुगदी आदि झामिल कर हैं। इस काय के लिए 
भी भ्रामन्बित क्या गया हूँ ॥ 





निमम के दोई ने अनुभव क्या है कि दन के शोत्न झौद्योग्रीक्षरण के लिए 
सदमे पहली बात उद्योगों क्षो ठोल टैननीकल सहाउता प्रदाव करना है, ऋतः उतने 
पररामझंदाता इन्जीनिवरों की एक्त सस्या स्थादिद करने पर जोर दिया है। योग्य क्यें- 
कर्ताओं का देश में झिवना कठित होने के काररा उसने यह सुम्यव दिया क्षि प्रारम्मिक 
अवस्था में अन्तरज्रीय ख्याति फ्राप्ठ किलो फर्न को भारत में प्रपना कार्यालय खोलते 
के लिये प्रामन्त्रित किया जाब और यदि झआाइब्यक्ष हो 
इस फ्में की सेवार्ये प्राइवेट उद्योगों के लिए मी खुलन को जावेगी ॥ इसके अतिरिच्छ 
बोर ने यह भी निईचय किया है कि ब्यापक्ष अनुनद्र वाल ३ या ४ उसन्‍्तीनियर भी रखे 
जायें, जो नियम को उसक्ते सामने अाने वालो टेंकलीकल समस्याओं के हल करने ऋझर 
निगम द्वारा कार्पोान्वित की जाने दाली विशिष्ट योजनाशों की ब्य-रेख्या तैयार करने 
के लिए उपयुक्त सलाह देंगे | इन प्रारम्निक रिसण्णयों से यक् प्रगट ह्ोठा है कि नियम 
क्य दृष्टिकोण बडा व्यावहारिक है और दह अपन कारों को वास्वबिक रूप से हल 
करना चाहता है । 

(२) श्रोद्योगिक ऋरा एवं अर्ये निगम 
([॥6फफ्राग एटा: 300 छत्रमए९ढ एजएमनए०णा) 

यह एड विशुद्ध गैर सरक्षारी सख्था है, जिसकी स्थापना जनवरी सम १६५४ में 
२५ करोट रुपरे की अ्रि्वत पूंजी से हु३ है। इसका झुख्य उद्देग्व नये उद्योगों 
को प्राद्माहित करना, विद्यमान उद्योगों का दिस्‍्ठार ठया आयुनित्रीकरण करना एव 
सान्वरिक तथा प्रदन्ध सम्बन्धी सहायता दना है, जिलसे राष्ट्रीय उलादन दिन दूनी रात 
चौउनी” उनति करे और रोजगार के अवयरों की वृद्धि हो । 
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उ् इप-- 
ग्रौद्योगिक्त ऋएण एवं झये दिय्रम का प्रमु उहूँब्य ब्यक्तियत क्षेत्रों के प्रोदयो- 
बिक्ष उपक्रमों को सहायता प्रदयन करता है। यह सड्डायठा मिम्न रीति सदी 
को 
जावेगो :-- 
( १ ) ऐसे उपक्मों के निर्माण, दिस्थार एद आाधुनिकोक्रण में प्राथिक सहा- 
यता दना । 


( डे ) 


(२) एमे उपन्नमों में देशी एद विदेशा व्यक्तिगत पूंजी के दिनियोग को 
प्रोत्साहन देना। 

(३ ) विनियोग विपणि का विस्तृत करना एव प्रौद्योगित विनियोगो के घ्यक्ति 
गत स्वामित्व को प्रोत्साहित करना । 

(४ ) व्यक्तिगत उपन्नम्ियों को मध्यकालीन एव दीघकालीन क्‍्राथिक सुदि 
घाय देना अथवा उनके तिग्रप्तित साधारण अ्रशो को खरीद कर 
आराथिक सुविधाय देना। 

( ५ ) नई कम्पनिया क अ्ञ्ञा एवं प्रतिभुतियों का अभियोपन करता । 

( ६ ) ध्यक्तिगत उपक्तमां क॑ लिए ब्यक्तिगत विनियोग धोठो से प्राप्त ऋणो 
की जमानत देना । 

(७ ) चक्तिल विनियाग द्वारा पुन विनियोग के लिए व्यक्तिगत उपकन्नमो को 
राशि प्रदान करना । 

(५ ) व्यक्तिगत उपक्रमा को प्रवध सम्बंधी दाजिक एवं शासकीय सबाह 
देना एवं उनके उद्योगा को इस हेतु आवश्यक विशेषज्ञ प्रदान करना ॥ 


प्रधन्ध-- 
इस निगम का प्रवधक सचालक सभा द्वारा होगा, जिसमे ११ सदस्य तथा 
१ जनरल मेतजर होगा । इन सचालको में ७ भारतीय, २ ब्रिटिश, १ श्रमरीकी तथा 
१ सच्चालक वाणिज्य एवं उद्योग म तालय की झार से है। इसके जनरल मैनजर बंब' 
श्राफ इद्धलड़ के प्रमुज् कोपाष्यल पी० एस्र० वील है तथा चेयरमैच भ्रो रामास्वामी 
मुदालियर हैं । 
निगम न प्रारम्भ म १००) वाले ५,००,००० प्रूणत झोधित साधारण अश 
निमभित किये है, जो निम्न प्रकार से लिये गये है *+--- 
( १ ) कई भारताय बेक तथा बीमा कम्पनियाँ श्रोर कुछ 
सचालक तथा उनके मित्र २,००,००० 
( २) अमरीका के वुछ नागरिक और नियम प्रूग)7०० 
(३ ) रिटिश् ईस्टव एक्सचै'ज बेक और ट्रिटन तथा 
कामनवैल्य के कुछ झय देशो की बीमा 
कम्पनियाँ तथा ऋय ब्रिटिश कम्पनियाँ १,००,००० 
(४ ) गेष प्राम जनता को प्रस्तुत १,५०,००० 
आरत सरकार न कम्पनी को ७३ करोड रुपए की राष्षि देना स्वीकार कर 
लिया है, जिस पर काई ब्याज न होगा। यह राशि वम्पनी को घन मिलने की तिथि 
से १५ वर्ष बीत जान के दाद स शुरू होने वाली १५ वाधिक किश्तों में चुकाई 


( ६५) 


जावेगी | सरकार को एक सचालक नासाकित करने का अधिकार है। विश्व बेक ने 
कम्पनी को समय समय पर विभिन्न मुद्राप्नों में १ करोड डालर की राशि उधार देना 
स्वीकार कर लिया है | इस प्रकार निगम को १७३ करोड रुपये की कार्यशील पूजो 
मिल गई है। यह भी श्राशा है कि इस विगम के माध्यम से“विदेशो पूजी को ऋणो 
के रूप में आने में मदद मिलेगी और कुछ ही'समय में निगम के पास ५० करोड 
रुपये हो जायेंगे । 

निगम के अश्धारी दूर-दूर तक फैले हुए है भौर इसके कार्यों तथा पू'जी नियो- 
जन के अन्तगंत छोटे-बडे सब तरह के उद्योग धन्धे आ जायेंगे । निगम दीघंकालीन 
और मध्यकालीन ऋण! देगा, झश पूरी में भाग लेगा और प्रतिभूतियों के नये निर्ममन 
का ग्रागोपन करेगा। निगम का प्रारस्मित धन और वह धव जो इसको विश्व बेक से 
मिलता है, यदि विवेक से काम में लाया जाय तो वह देश में व्यक्तिगत पूंजी बाजार के 
साधनो को और भी बढा सकता है तथा भविष्य में उपलब्ध सरकारी तथा अद्धं सर 
कारी सुविधाम्रो को प्रोत्साहित कर सकता है। 
निगम के कार्थ और उनको झ्ालोचना-- 

सन्‌ १६५६ के पझन्त में कम्पनी न २४ थोजनाप्नों के सम्बन्ध में सहायता देना 
स्वीकार किया था और हेष विचाराधीन थी । बाद में कुछ भौर थोजनायें स्वीकृत की 
गई । इस प्रकार कुल २८ योजनाओं के लिए ८ करोड से झधिक रुपया स्वीकृत किया 
जा चुका है । निगम के लिए यह कोई बडी सफलता नहो कही जा सकती । यह भी 
दोप बताया जाता है कि निगम का कायं बहुत घोभा है और अपनी ऋण एवं विनियोग 
नीति में “बह अत्यापिक कृपणता से काम ले रहा है । 

इस सम्बन्ध में कम्पनी की द्वितीय वापिक व्यापक सभा में जोकि २२ प्रप्रल 
सन्‌ १६४७ को बस्बई में हुई, अध्यक्ष पद से अयने भाषर् में श्री रामास्वाभी मुदालियर 
मे पर्याप्त प्रकाश डाला है। उन्होने बताया है कि निगम के विरुद्ध भाक्षेपों की जांच 
कराई गई है और वे सही नही लगे । उन्होने बताया कि कम्पनी को प्रारम्भ हुए अभी 
थोडा समय हुम्मा है, भतः संगठित होने व अनुभव प्राप्त करने में कुछ समय लगता 
अ्रनिवाय है । ऐसा ही कारोबार करने वाली भारत और विदेशों वी प्रन्य कम्पनियों का 
भी रिकाई उनऊी प्रारस्भिक झ्रवस्थाओं में बहुत कुछ इस निगम के ही समान था। 
फिर निगम का काय॑ क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। वह कुछ ऐसे कार्यों को भी कर रहा 
है, जो कि प्न्य कम्पनियों ने भारत में नही किये । निगम कोई पूरांतः ऋण देने वाली 
कम्पनी मात्र नही है, जिसका सम्बन्ध केवल उस प्रतिभूति से हो जोकि बदले में उसे 
दी जा रही है | इसने अ्रशों के झभिगोपन का कार्य भी किया और वस्तुत- बई कम्प- 
नियो की भद् पूंजी में भाग लिया है। इस सबके लिए यह स्वाभाविक हैकि 
कम्पनी द्वारा अस्तुत किए गये आवेदन पत्रों की निकट से जांच की जाय। 


[ €८ $ 


( १ ) जहां उचित शर्तों पर यथप्ठ प्राइवेट पू जी सुलभ नही है वहा परनभु ए 
तान के सम्बंध मे सरकारी गारंटी की अ्रपक्षा बिना झौर प्राइवेट विनियोगकों के 
सहयोग म उत्पाटक प्राइवेट उपक्रमा में विनियोग करना । 

(२ ) विनियोग के सुझवसरो प्राइवेट पू'जो ( देशी एवं विदेशी ) एवं श्नु 
भवी प्रब घका को परस्पर सर्मावत करन के लिए विलयरिंग हाउस का काम करना । 

( है ) प्राइवेट पू जी के उत्पादक विनियोग को प्रोत्साहित करता । 


कारपोरेशन अतर्राष्टीय बक॒ क साथ मिल कर काम करेगा यद्यवि उनका 
एक एथक वंघानिक प्रस्तित्व है श्र उसके कोप भी बहस बिल्कुन प्रथक है।जों 
सरकार बक़ की सदस्य है वे ही तिगम की सदस्य बच सकती है ) बक के वे एक्जा 
क्यूटिव डाइरेक्टर जो कम स कम एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते है, निगम के 
डाइरेक्टर का भी काम करेंगे॥ बक वा प्रसीड़े ट इस बोड का चेयरमैन होगा । निगम 
का प्रसीडे ट बोड आफ डाइरेब्टस द्वारा चेयरमन की सिफारिश पर नियुक्त किया 
जाता है झोर निगम का झ्पना स्टाफ है। 


वितियोग सम्ब धो प्रस्ताव की स्वोकृति के लिए बोग्यता ग्रुए-- 

निगम विनियोग सम्बन्धी ही प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनका उदृद्य 
किसी उपादक प्राइवेट उपक्रम ([००००0६७९८ गी0क९ फरक्षणाए&०) की 
स्थापना विस्तार या सुधार करना है | निगम से वित्तीय सहायता पान बाले उपक्रम 
किसी सदस्य दक्ष में ही स्थापित होन चाहिए। प्रारम्भिव वर्षों म कारपोरेशन #वल 
ग्रविकसित देशों के बारे म ही ग्रपना ध्यान केदद्रित करेगा । निगम यह ग्राशा करता 
है कि प्राइवेट विनियाग भी ग्रावश्यक पूजी का कम्र से कम ग्राधा होगा । वर्तुत 
तिगम वित्तीय सहायता के लिए तभी हाथ बढायेगा जबकि प्राइवेट विनियोगर यथा 
सम्भव पूनी दे चुके हो श्रौर गाप पुजी समुचित यर्तों पर प्राप्त बरना श्रसम्भव हो ६ 
प्रारम्भिक वर्षों स तिग्रम एसे ही विनियोग्र प्रस्तावा प९ विचार करेगा जिनम उपक्रम 
का नया विनियोग कम से कम ५ लाख अमेरिकन ढालर है और निगम से कम से कम 
१०० ००० डालर की सहायता माँगी गई है। सहायता को अ्रधिक्ततम मात्रा तो 
अभी निर्धारित नहीं की गई कितु सामाय नीति यह होगी कि बुछ इन मिव उपन्नमों 
में बड़ी राकियाँ लगाव की ग्रपशा प्रयाप्त सस्या मे समुचित भात्रा के विनियाग 
किये जाय । 

यो हो कार्पोरेशत से औद्योगिव दृषि विज्ञाय व्यापारिक एवं ञ्रय प्राइवट 
उपन्नम सभा सहायता ले सबत है बातें उनका काय उत्पादत स सम्व घ रखता है 
तथापि प्रारम्भिक वर्ण, म, का्परिगक़, शादी, कण, की, कुपाए, जोड़ि ग्रौद्यगिक्त 
प्रद्धति के हो। वह गृह निमारा अस्पताल रबूल झादि साम्राज्यि उपक़मों था साव 
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जनिक उपयोगिता क उपक़्मों में विनियोग नहीं करेगा । निगम किसी ऐसे वित्त प्रबन्ध 
में भी भाग न लेगा जोकि पुनंप्रवन्धन (72 04॥078) के लिए हैं । 

निम्मम केवल प्राइवेट उपक्रमो को सहायता देगा, सरकारी उपक्षमों को नहीं। 
किसी उपक्रम में सरकारी कोष लगे रहने से ही वह निगम की सहायता से वचित 
नही होगा, बशर्ते उसका स्वभाव एक प्राइवेट उपक्रम जैसा हो । 

विभिन्न विचार-योग्य प्रस्तावों पर अ्तिस निर्णय देते समय कॉरपोरेशन निम्न 
बातों का ध्यान रखेगा -- 

(१) निगम की सह'यता से अन्य विनियोगको द्वारा प्राइवेट पूंजी का विनि 
योग कितना बढ जायगा ? 

(२) निगम व उसके सहयोगियों को विनियोग से लाभ की वया सम्भाव 
नायें हैं ? 

(३) निगम के विनियोग करने से उत्पादन को कितना प्रोत्साहन मिलेगा । 
वित्तोय रूप के प्रबन्ध एवं ढग-- 

कॉरपोरेशन को यह अधिकार है कि वह किसी भी रूप में विनियोग कर, 
क्रिन्तु केवल एक भ्रपवाद यह रखा गया है कि वह पूजी ग्नशो में विनियोग नहीं कर 
सकता, अत, निग्रम के विनियोग ऋण के समान होगे, किन्तु साधारण ऋणों की भाति 
नही होगे। कॉर्पोरेशन भ्रपतता विनियोग निरन्तर बदलता रहना चाहा है, झत, प्रत्येक 
दशा में उसका प्रमुख उद्देश्य विनियोग के सम्बन्ध में ऐसा अधिकार प्राप्त करना हागा 
कि ऋणा को श्रद्मों में बदला जा सके । कॉर्पोरेशन स्वय इस अधिकार का प्रयोग नही 
करेगा, किन्तु जिसे वह अपने ऋण बेच देगा वह ऐसा कर सकेगा । इस प्रकार निगम 
अपने सफल विनियोगो को लाभ पर बेच सकेगा। कॉरपोरेशन यह भी चाहगा कि 
स्थायी ब्याज के झलावा उसे लाभो में भी कुछ भाग दिया जाय, जिससे उपपुक्त क्लेता 
मिलने तक वह लाभ ग्रहरा कर सके | 

ब्याज की दर प्रत्येक दश्चा में दिशिष्ट परिस्थितियों एवं जोखम के अनुसार 
निश्चित की जावेगी | निगम द्वारा दिये गये ऋणों की अवधि प्रायः ५ से १२ वर्ष 
तक हुआ करेगी । किइ्तों मे भी विनियोग के भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। 
निगम ऋण जमानत पर या बिता जमानत के दे सकता है । यदि वह जमानत लेगा 
तो उसका क्‍या रूप होगा, यह प्रार्थो की हैसियत एवं विनियोग की छार्तों पर 
निर्भर है 

वित्तीय सहायता की रकम इकट्ठी दी जा सकती है था किश्तों भे। इस रकम 
का प्रयोग प्रार्थो उपक्रम अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों में कर सकता है, किसी 
विशिष्ट सेवा या माल वे मुगतान में उसका प्रयोग किया जाय, ऐसा कोई प्रतिबन्ध 
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नही है । साधारणत कऋरा का झमरीकों डालरां रू मूल्याकन किया जादगा किलु उप 
युक्त दशा म वह अय कर सी म भो कियां जा सकता है १ 

निगम तब ही विनियोग करेगा जब उसे यह सतोष हो जाय कि श्रार्थो उप 
क्रम का प्रव घक वग योग्य एव अनुभवी है| कहा आवश्यक दत्ाओों म निगम उपयुक्त 
प्रवघधक खोजन म सहायता दे सकता है कितु वह स्वय प्रवघ का उत्तरदांयिव 
ग्रहणा नहीं कर सकता । निगम सांप्तायत अपन प्रॉइवेट सहयोगियों से ही प्रबाध्क 
उपलब्ध करने की अपेक्षा रखता है। हा इतना वह झ्वश्य चाहेगा कि प्रवाध म कोई 
बडा परिवतेन करत से पुव उप्तकी राय ले लो जायगी। बह धोड प्राफ डा रेबट्स मं 
अपन प्रतिनिधि भी रख सकता है। 

निगम इस बात का सन्तोप प्राप्त करना चाहेगा कि उपन्रमा को वास्तव मे 
उस ऋण की झावश्यकता है और प्रबधको न एक उपयुक्त कायन्रम भी तयार कर 
लिया है। वह सस्या द्वारा पु जीयत सामान और सेवाश्रो के खरीदन का ढग भी जाच 
सकता है जिससे उसके विनियोग सुरक्षित रहे। यह भी झावश्यक है कि उपक्तम के 
हिसाव किताब का सरकारी अकैक्षकों से निरीक्षण कराया जाय तथा वे निगम बे 
प्रतिनिधियों के लिये खुले रहे । निगम को वारपिक खाते प्रगति विवरण एवं झ्नय सूच 
नाए भजी जाय। तिय्म के प्रतिनिधियों को सहायता लेन वाले के उपक्म प्लाण्ट 
कारखान श्रादि को देखत का भी ऋधिकार होगा । 

कापारेशन सरकार की गारटी नहा मागेगा | हा यदि देख की सरकार को 
आपत्ति है त्ती कार्पोरेशन विनियोग नहीं करेगा । सम्बाघित देश की सरकार को प्रापत्ति 
करन के लिये उचित प्रदसर प्रदात किया जाय | यदि किसी सदस्य देश की सरकार 
न विदेशी विनिमय पर प्रतिबघ लगा रखा हो तो एक साधारण विनियागक के रूप म 
निगस झपन विनियोग एवं तसम्बधी लाभ के द्रासफर के लिये सरकार के साथ 
उचित समभौता करेगा | इस सब मासला मे निगम कोई विशेष अधिकार नहीं 
चाहेगा । 

(५) पुनश्नथ प्रबन्धन निगम 
| एशा।एशा०४ 0ण:णब/ण ) 

इस निगम बी स्थापना का सुभाव बडा महत्वपूण है। यद्यपि दोषघवालीन 

साख की भस्‍्रावः्यकता ग्रो को पूरा करत के लिए कई सस्थाय इस देश म है तथापि एमी 
कोई सस्था नहीं है जोकि ढवल मध्यक्रालीन साख दन के लिए हो प्रत एसी सस्था 

की आवश्यकता है। अधिकाँग वक्‍ान अपन मुवविक८्ला को जो ऋणा दे रख है 
व कागज पर तो अल्पकालान ऋख है परन्तु ब्यवहार मं ठह मध्यकालान ऋा बह 
सकत है क्योंकि उाहँ समय पर नया करा लिया जाता है किन्तु यह एक प्रस्थाई युक्ति 
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है और फिर द्रव्य वाजार की आजकल ज॑ंसी गिरी इच्चा है उसे देखते हुए दो बेको को 
बडी कठिनाइयाँ हे 

निगम अपना काय १२-४५ करोड़ रुपये की साधारण अन्न पूंजी से प्रारम्भ 
करेगा । रिजर्व बेकइनमें ५ करोड़, स्टेट बेक २-५ करोड, लाइफ कॉर्पोरेशन २५ 
क्राड तथा ग्रन्य बेक २५ करोड लगायेंगे | भारत सरकार इम २६ करोड रू० ३० वर्ष 
के लिये ब्याज पर देगो। निगम हे से ७ वर्ष तक के लिये ऋण दिया करेगा। ये 
ऋषण्प मध्यम पैमाने की श्रोद्योगिक इकाइयों को दिये जायेंगे ओर किसी भी एक सस्या 
का ५० लाख रु० से अधिक ऋणा नहीं मिलिगा। निगम के कुल ३८"५ करोड ४० के 
कोप में से प्रत्येक भाग लेने वाले बेक को एक कोटा निश्चित कर दिया जायगा । इस 
काटे की न्यूनवम एवं अधिकतम सीमायें क्रमशः एक करोड एवं ५ करोड़ रुपया होगी । 
यदि कॉर्पोरेशन ५१ ब्याज लेता है तो बेक ओ्रोद्योगिक सस्धाझ्नो को दिये ऋणो पर 
६५५९ व्याज से अधिक नहो ले सर्कंगे। उधार लेने वाले बेक निगम को डिसकाउन्ट 
करने के लिये प्रस्तुत किये गये ऋणो पर पूर्ण जोखिम उठायेंगे । 

नियम के मार्य सें निम्द कठिताइयाँ आने की सभावना है :-- 

(१) यदि बेक अपने मुवक्षिनों को मध्यकालीन ऋणा दिलाते हैं तो उनका 
सारा जाखिम अपने ऊपर लेना होगा ॥ वास्तव में सध्यकालीन ऋण का क्षेत्र उनके 
लिप्रे नवीन है और उनका झनुभव इस दारे में बहुत सीमित है, अतः स्वाभाविक है कि 
वे कुछ हिचक्चाये । हमारी सम्मति में सरकार को चाहिये कि इस जोखिम का कुछ 
अर अपने ऊपर ले ३ 

(२) बेको का १९५९ का माजिन जो ब्याज के रूप में छोड गया है, वह 
जोखम कहो देखने हुए कम है । 

(३) बेको के पास ग्रभी इस क्षेत्र में सफल प्रयोग के हेतु कोई सत्तोपजनक 
आधार नही है। झ्ावश्यक त्तो यह था क्रि पहले जनता से दीघंकालीन निश्नेपो का 
विकास कया जाय । यदि भारतीय वेक़ ३ से ६ वर्ष तक परिपक्वता वाले बॉन्ड 
सफ़्लतापूर्वक तिगंमित कर सक्ें तो उद्योगों को मध्यकालीन साख देने का श्राघार 
स्वापित हा जायगा । 

(४) मध्यक्नालीन ऋणा दने की किसी भो योजना की सफलता सरकार की 
प्रशुन्कत एवं आवथिक नीतियों पर निर्भर है, जो इस श्रक्तार की होनी चाहिए कि ओच्या- 
गिक्र सस्याओं को विस्तार के लिये उधार लेने को प्रेरणा मिले तथा शझ्योक्र चुक्यने मे 
सुविधा हा । 

(६) मध्यम वित्त निगम को स्थापना 
जून सन्‌ १६५४८ म मब्यम वित्त निगम की स्थापना हा गई है ॥ प्रधान 


(६ १०% ॥) 


कार्यालय वम्बई है। यह निगस पच वर्षीय यौजना में सम्मिलित निजी क्षेत्र क मध्यम 
कारखानौ को प्राथिक सहायता देगा। 

निगम कौ पू जी ३६ करोड रुपया होगी जिसम स॒ ५ करोड रुपया प द्रह 
बको स प्राप्त होगा । इन बकी के प्रतिनिधि निगम के सचालक मण्डल म होगे । 

बको के नाम ये है. स्‍ट्ट बक सौंटल छत परजाब नटानल बक इलाहाबाद 
बक बक ग्राफ इण्डिया हैदराबाद वक बक झाफ बडौदा नशनल बक ग्राफ इण्च्या 
युनाइटड कामतियल बक चारटड बंक यूनाइटड बक प्राफ़ इण्डिया तया 
देना बक । 

इन बकरा के प्रतिनिधि विशेष प्रशिक्षण के लिए भररीका भज जायगे। 

#पप २६ करोंड रुपया भारत सरकार से निगम को ऋणा के रूप म मिलगा। 
मिगम को यह क्ररा झमरोका से भारत को प्राप्त होन वाले १४० करोड़ रुपये म से 
दिपा जाथगा जिसके बारे म आजकल ग्रमरोकी पग्रधिकारियो के साथ बातवीत 
चल रही है ;+ 

मेघ ११४ करोड रुपया विभिन्न योजनाभों ५९ खच किया जायगा । 

झाशा है कि भारतीय रिंजन धक के एक वरिध्ठ प्रधिकारी श्री ई० रॉमलुत्रह्मप्यंस 
मध्यम वित्त तिगंस के अध्यक्ष बनाये जायगे । 

बड़ उद्योगों को श्रोद्योगिक निगम से भहांयता मिलती है । 
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अध्याय १८ 


भारत में जन-संख्या के वितरण की समस्या 


( ए760|दा॥ 0 [080009प00०7 66 ए6फ॒णैशाणा भा पाता ) 








जिन-मत्या के घनत्व” से श्रशय-- 


“'जनसख्या के घनत्व” से हमारा बह्याशय यह है कि किसी दश अ्रथवा कसी 
देश वे राज्य म एक वर्ग मील म कितन व्यक्ति रहते है । यदि हमको किसी देश की 
जन सल्या का घनत्व मालूम करना हो तो यह पठा लगाना चाहिये कि उसका क्षेत्रफल 
बितना है और वहाँ की जन सख्या कितनी है। फिर जन सख्या को क्षेत्रफल से भाग 
देगा चाहिए और जो भजनफल निकले वही उस जन सख्या व पदत्व होगा। 
भारत में जन सए्या का घनत्व-- 

हमारे देश में जन सख्या का घनत्व प्रति बर्गं मील ३१२ है। यह समस्त देश 
का झौसत घनत्व है; किस्तु देश के विभिन्न भागो की भाँकी करने से पता लगता है कि 
भारत के विभिन राज्यो मे जन सख्या का घनत्व अलग ग्रलग है--दिल्‍ली में ३,०१७, 
केरल में १,०१५, बढ़ाल में ५४१, विहार में ५७२, उत्तर प्रदेश में ५६२, पजाव में 
३३८, राजस्थान में ११६, अडमान व निकोबार द्वीपो में ११० इत्यादि । जन सख्या 
के धनत्व की इस प्रादेशिक विभिन्नता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है +-- 
भरत से जन-सब्या के घनत्व मे प्रादेशिक विभिन्नता के कारण-- 

(१ ) प्राकृतिक रवता--जेन सख्या का घतत्व किसी देश की प्राकृतिक 
रचना पर निर्भर करता है। जो स्थान पहाडी अथवा पढारी हैं प्रथवा जहाँ की मिट्टी 
उपजाऊ नही है वहा घनत्व कम होता है और उपजाऊ म॑दानी क्षेत्रों में प्रायः जन- 
सह्या का घनत्व अधिक होता है। पंजाब, उत्तरप्रदेश एवं बद्चाल राज्यों में भूमि की 
उर्वरता के कारण ही जन सख्या का घनत्व अधिक है एवं राजस्थान के ममस्थल और 
दक्षिगा के पारी प्रदेशों में घतत्व कम है | 

( २ ) जलवायु--भुमि की रचना के साथ साथ सुन्दर जलवायु का होना भी 
आवश्यक है | जलवायु पर लोगो का स्वास्थ्य ही नहीं वरन्‌ फसलो का उत्पादन भी 
निर्मेर करता है । यही कारण है कि जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ उत्वादन अधिक 


( ६०४ ) 


हो सकता हू यदि भूमि भा उपजाऊ हा। एस प्रदश अधिक यक्तियों क लिए जीवन 
निर्वाह का साधन प्रस्तुत कर सकत है । यहां बारण है कि भारत के दक्षिणी-पूर्वी 
भागा में आपधादूत जन सन्‍्या अधिक है। 

(३ ) चावल की उपज कै क्षन्न--वज्वाल तथा विहार म भा जन सख्या का 
घना व ग्रधिक है वेयायहि -- 

(अं )अ यझताजा की अप्ता चावल का उतना मात्रा मं अधिक प्रादरियी 

की उत्रषरूति हा जाती है । 

(झा ) चावल मे भाजन के अधिक पौशिक तत्त्व हात है । 

(इ ) चावल का प्रति एकड पैदावार भी अधिक होती है । 

(ई) चावल की फ्सल तयार भा बहुत शौघ्र हो जाती है । 

( ४ ) सिचाई--जम सस्या का घनत्त्व मिचाई के साधनों पर निभर करता 
है । जिम स्थानों मं मनुष्य न बटिन परिश्रम बरक सिंचाई के लिए नहरें बना ली हैं 
वहा भो घनत्त्व ग्रधिक है जम--पजाव तथा परिचमी उत्तर प्रदेश मे । 


(४ ) औद्योगिक उन्नति--एस अदेश जहा उद्योग धधो का प्रगति के 
लिए समस्त नैसंगिक साधन उपलब्ध हो तथा आर्थिक हष्टिकोश से भी जा भाग समृद्धि 
जाजी है चहाँ भा जन सरपा का घनस्‍्त्वर अधिक देखा जाता है जमे--बिहार उडासा 
इग्मादि । 

(६ ) सुरक्षा--जिन प्रदेशा म मनुष्य को ग्पन जान व माल का भय नहीं 
होता वहाँ भी घनत्व अधिक होता है जैस--मध्य प्रदश । इसके विपरीक्ष पयतीय 
तथा सीमावती क्षत्रा म जान व मात का भय होत के बारश चलन क्षस्पां का बहुत 
बम घनरव है 

(७ ) विभाजत के परिणामस्वद्प झावास>-भारत के बदवार के बाद 
हमारे देय मे अनक व्यक्ति पाकिस्तान से आय ओर व एस प्रदा मे बस गये जहाँ कि 
जववायु उनके अनुबूत थी अत उन प्रदगा भ जन मरमा का घनत्व बट गया जेम-- 
दिल्‍ली राज्य म । 

(८ ) प्रवासी प्रवृत्ति का अ्रभाव--भारतवप मप्रयासा प्रवृत्ति बा अभाव 
भी अभ्रधिक घनत्व क विए उत्तरदाया है। अय क्षत्रों म प्रवास करत बी अपला जाग 
अपन ही क्षत्र मं रहना अधिक पस द करत है । फतत झाह निम्न जावन स्तर ग्रव 
नाना पडता है। भांपा घम एवं सस्दृति प्री विषमता भा प्रयासी प्रवृत्ति म 
बाघक है । 

( ६ ) सिच्ाई के साघत का अझभाव-जिन प्रह्या म वर्षा का झभाव है 

है यु साध उपलख् है. वहा भा प्राय जन सरया का घनरव दा जाता 


( रण ) 


है । उदाहरणाथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग राजस्थान के उत्तरा और पश्चिमी 
भाग और दक्षिणी पंजाब म यरद्यवि अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है परन्तु सिचाई की 
उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार इन भागों म॑ अच्छी जन सख्या है। 

(१०) ना यो के उल्ड--नदियो के डल्टा मं भी अनक सुविधाय होन के 
कारशा जन सख्या के घनत्त्व म वृद्धि हो जाती है जैसे--घहानदी कृष्णा गोटवरी 
तथा कावेरी नदियों क डत्टो म अच्छी आबाद। है ॥ 

( ११ ) विश वस्तुओं के उस्पादन केद्र--कुछ प्रदेशों म क्रिचित महत्त्व 
पूएा व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन होता है जिससे आकपित होकर लोग वहा बस 
जाते है । जमे असम म चाय क हरे भरे बगीचो न अ्नक व्यक्तिया को आकपित कर 
लिया है । इमी प्रकार बगाल म जूट के उत्पादन ओर काली मिट्टी के क्षत म रू 
के उत्पादन के कारण उन क्षत्रा म जन सख्या का अ्रधिक घनत्त्व हैं। 

( १२ ) खतनिज्ञ पदार्थों फे क्षत्र--जिन भागों म खनिज पदाथ पाये जाते 
है वहा झ्राय कठिनाइया के हाते हुए भी लोग जाकर बस गये है । उदाहरसाथ छोटा 
नागपुर का पठार खनिज सम्पदा कौ इृष्टि से अन्यत धनी है श्र वहा अनक लोग 
ग्राकर बस गये है । इसी प्रकार राजस्थान म जँसलमेर के निकठवर्तो क्षत्र म पेट्रोलियम 
की खोज हा रही है । यदि वहा पट्रोल मिल जायगा तो जन सख्या के धनत्त्व म 
भ्रवश्य वृद्धि हो जायगी । 

( १३ ) घाताथात के साधनों की सुविधा--जिन भागों म यातायात के 
साधनों का जाल विद्या हुआ है वहा भी प्राय. जन सस्या का केद्वीयकरण देखा जाता 
है। णसे गंगा एवं सवलज के मंदाब मे तटीय सदान एवं डल्टा क्षत्रा मं थल एवं 
जल की सुविधा होन के कारण वहाँ घठी झाब्ादा पाई जाती है ! इसके विपरीस 
परवत्तीय एवं पठार क्षत्नो म॒ मरुस्थला भागो एवं घत वनो सम यातायात के साधना की 
प्रपर्यासता प्रधवा अभात्र के कारण जन सल्या की माया बहुत ही कम है । 

( १४ ) अनुकूल स्थिति--जिन नगरो अथवा क्षत्रों का भौगोलिक स्थिति 
प्रनुकूल होती है वहा भी जन सस्ता का आधिक्य हो जाता है। उटाहेरणाथ दिल्‍ली 
कानपुर भ्रागरा इलाहाबा आदि नमरों की अनुकूल स्थिति होन के कारण हा वहा 
जन सस्या का अधिक घनत्व है । 

( १४ ) झ्ाय कारण प्राय एसा भी देखा जाता ह कि जो स्थान सुरक्षा 
का हृष्ति स अधिक श्रष्ठ होत है वहा भा जन सख्या का केद्रीयकरण हा जाता है । 
भारत प्रौरे पाकिस्तान का सीमा काश्मार व आजाद काइमीर को सीमा तथा गोग्रा 
भ सुरक्षा की मात्रा कमर होन से आबाटी भी कम है | इसी प्रकार घन जगलो म जगना 
प झा के भय से वहाँ मनुष्य बहा रहते। चम्बन के खण्डहरा म चोर व डाचु आओ 
भय के कारण लाग रहना पसद नहा करते ॥ ५ 


( १०६ ) 
जन सस्या का घनत्व और आधिक समृद्धि -- 


जन मर्या का घनत्त्व श्रौर आथिक समृद्धि आ्रावइयक झप से सम्बंधित बात 
हा ण्मी बाद नहीं है ।उदाहरण के लिए भारत गौर सयुन्त अरबगशा राज्य 
(विद्यपत मिलन) श्रपती जन सख्या के धनत्त्वा में बहुत अन्तर होत हुए भी दानो ही 
आर्थिक रूप से पिछद हुए है । मिस्र में जन सख्या का घनत्त्व केवल ३५ है, जबकि 
भारत मे ३१२ है। इसी प्रकार ग्रट ब्रिस्न झोर ग्रमरिका की जन सख्या के घनत्त्व में 
भा भारी झतर है (क्रमश ७५० एवं ४३) । इतना ग्र-तर हात॑ हुए भी दोना देदा 
मे लाग्ा का जीवन स्तर लगभग समान है । यह उल्लखनोय है कि ये दानो हो दश 
भारत की तुलना मे ( जिसको जन सरूया का घनत्व ३४२ है ) भ्रधिक समृद्धिशाला 
हैं । अत हम यह तिप्क्थ निकाल सकते हे कि क्सी दर की जन सख्या ध्रौर उसकी 
आशिक समृद्धि म कोई सम्ब्-्घ स्थापित नही किया जा सकता। धास्तव से दो दशा की 
आधथिक समृद्धि क विषय म कसी निप्कप पर पहुंचच के लिए हम वहा के खोगा के 
भौतिक प्रसादवा झ्रोर काय कुशलता पर भी ध्यान दवा होगा ॥ 
भारत में जन सख्या के वितरण वी विशेषतायें--- 

(१) परदेशिक विभिनता--यध्यपि हमार दकर्म म जत सस्या का घतत्त्व 
प्रत्ति वग मौत ११२ है किल्तु दक्ष के विभित राज्या म जन सख्या का घनत्व प्रलग 
अलग है जैसे--दिल्ती म३ ०१७ करल में १०१ ५, बंगाल में ८४१, विहार में 
4१७२ उत्तर प्रदक्न में ५६२, पंजाब में ३३८, राजस्थान म ११६, प्रहमात तिकोबार 
हीपो में ११०, इत्यादि । देझ के विभित भागों में विभिन्न भौगोलिक एवं धाधिक 
संविधाग्रों के कारण ही यह प्रादेशिक विभितता थाई जाती है । 

(२) निरच्तर वृद्धिशील--जत सब्या के ग्नुमार विश्व में चौन के थांद 
भारत का दूसरा नम्बर है। निम्त तालिका स भारत की जन सख्या की वृद्धि की गति 
का ग्रनुमान लगाया जा सकता है ६3:80 
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ण्ः 


(१०७ ) 


उपरोक तालिका से यह विदित होता है कि सत्‌ १६०१ से १६२१ तक 
भारतोय जन सख्या में मद गति से वृद्धि हुई, किन्तु उसके बाद वृद्धि को मति तेज 
रहो है । सन्‌ १६५१ की जन गराना के अनुसार देश की कुल जन-सख्या (पाकिस्तान को 
छोड कर) ३५-६६ करोड थी। सन्‌ १६५८ के मच्य में भारत की जन-सख्या 
अनुमानत ३६९७५ करोड थी ओर सन्‌ १६६१ में यह बढ कर लगभग ४१ करोड हो 
जायगी | योजना ग्रायोग ने प्रथम दो पच वर्षोय योजनाओ की अवधि और बाद वो 
अवधियो के लिये जन सख्या में वृद्धि को दिम्द दरा का अनुझान किया है. +- 
सन्‌ १६५०-६० क लिये वृद्धि की गति १२५०८ प्रति दश्चाब्दी 
सन्‌ १६६१-७० क लिय वृद्धि की गति (३ ३०६ प्रति दशाब्दी । 
सन्‌ १६७१-८० क लिये वृद्धि की गति- १४ ०९ प्रति दशाब्दी । 
जन गणना कमिइ्नर न यह भय प्रगट किया है कि उत्त तथ्या को घ्यानम 
रुखत हुए हमारी जन सख्या सन्‌ १६५१ म ३६ कराड स बढ़ कर सन्‌ १६६४१ में 
४१ करोड, सन्‌ १६७१ में ४७ कराड और सन्‌ १६८१ में ५२ करोड हो जायगी । 

(३) जन-सख्या का ग्रामोर एवं नयरीय आ्राधार पर विभाजव--दश् कीं 
३५ ६६ कराड की कुल जन सख्या म से ६१६ करोड़ श्रथवा १७"३% व्यक्ति 
भगरों और कशस्बों में रहते है, जबकि शप २६ ५० करोड अथवा ८२"७१ व्यक्ति 
गाँवों म निवास करते हैं। सन्‌ १६४१-१६५१ के दशक में शहरी जन सख्या मं 
३ ४०७ की वृद्धि हुई सथा ग्रामोण जन सख्या में ३४९६ की कमी हुई है । नगरीय 
जन सछ््रा की वृद्धि के प्रमुख कारग्प निस्‍्नलिखित है -- 

(पम्र) गाव में व्यक्ति अधिक है तथा भूमि कम है। इसक अतिरिक्त सहायक 
उद्योग घन्धो की भी कमा है, झते, पेट की खातिर गावा स नगरो की 
ओर प्रवास बढ़ रहा है 4 

(आ) झ्राथिक नियोजन के परिणामस्वरूप भी नगरा में औद्यागीकरण का 
अधिक विकास हुग्ना है, जिससे नगरों की ओर लोगों का झआक्पशः 
बढ़ गया है । 

(६) ग्रामीण जीवन की अपक्षा अनक सु सुविधाओं की हृष्ठटि से भी 
नागरिक जीवन सुविधाजवक होता है, अत, प्रायः सभी लोगों में 
नागरिक जीवन के प्रति रुचि होती है । 

(६) जमीदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ जमोदार डृद्धम्बों का गाव से नगरों की 
और प्रवास बढ रहा है । 

(उ) दंग के बटेवारे के बाद व्यवस्थापिता न आधिक्रतर नगरों में हो रहना 
प्रसन्‍द॒ क्या है, क्योंकि वहाँ उनको जीवनोपाजंन को अ्रधिक 
सुविधायें थी | 


( (०६ 3) 


(४) लौ-पुरुष का अनुपात--सन्‌ १६५१ में १ ००० पुरुषों के पीछ ६४७ 
ख्बिया थी । प्रति हजार पुरुषा के पीछ ख्लिया का भ्रनुपात सबस कम उत्तर पश्चिम 
भारत म (८८३) और सबस अधिक दक्षिण भारत मे (६६६) था। भारत के 
१० बड़ नगरो म प्रति हजार पुरुषों के पीछू सन्‌ १६५१ स झ्लियो की सत्या इस 
प्रत्ञार था-- वेहत्तर कलकत्ता ६०२ वृहत्तर बम्बई ६६६ मद्रास €२१ दिल्ला ७५० 
हैटराबाद ६८६ अहमदाबाद ७६४ वगलौर प८ईे कानपुर ६६६ पूना 5३३ भौर 
लखवऊ ७८३ $ पुरुषो की झपक्षा क्लिपा कौ कस सख्या होन के भवक कारण हैं । 
भारतवथ म जम से ही लड़का की श्रपेक्षा लडकियों के प्रति उदासीनता का ध्यवहार 
क्या जाता है । वाल विवाह एवं पर्दा प्रथा के कारण भी उहे अनक झापत्तिया का 
सामना करना पडता है । प्रसव के पूव एवं वाद की उपक्षा श्रथवा दविक जीवन में 
अपर्याप्त या अनुचित शभ्राहार भारतीय स्त्रिमों के निम्त स्वास्थ्य स्तर के लिए उत्तरदायी 
है । सौभाग्य का विषय है कि गत बुछ समय से शिक्षा प्रसार वे सांथ साथ लिया के 
प्रति उपेक्षापूणा व्यावहार कम होता जा रहा है। वाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का भी 
धार धीरे लोप हो रहा है और महिला डाव्टरा एव प्रसूति गृहो! की भी सत््यां बढ 
रहा है। 

(५) पश्रापु के आधार पर जन सहया--यदि ग्राम ब॑ प्राधार पर भारतीय 
जत सल्या का अध्ययन कर तो हम जिम्त आकदड उपलब्ध होत है -- 


चियु व बच्चे इष्दे% 
युवा ल्ली पुरुष ३३ ००५, 
प्रौढ ल््री पुरुष २० ४% 
वृद्ध ल्ली पुरप ८३९५ 


इन आकडा के विस्लेपगों स हम निम्न निप्क्य निकाल सकते है -- 

(अर) भारत मे त्िणुश्रा तथा बच्चा की जन सख्या ग्रधिक है यद्यपि यह प्रभी 
सक्तिय नहीं है कितु वास्तव सम दशा की प्रगति का क्ायभार इहा के 
काघा पर झाना है । 

ग्आर) भारत म वृद्ध झ्त्रापुरुषा का सख्या बहुत थाडा है अर्थात वृद्ध हान से 
चहले हा प्राय लोग मर जात है । इसस दा का बड्ो हानि होता है, 
क्याकि एक तो झनुभवा बुद्ध यक्तिया के उचित पथ प्रद्धात का जाभ 
नही मिल पाता ६ दूसर उतक अभाव से उपालतशालता भी घत्ती है। 

(इ) हमारी ग्रोसत ग्रायु शा ग्रय दो का ग्रपे वा बहुत कम है । 

है) दा स युवा एज प्रीद्वा वी जन सख्या १३३ ०+३२० ४) ७०५३ ४५७ 
है । इसका ता पय यह हुआ कि दय व ३६ ३७ कराड व्यक्तिया मस 


( (६०६ ) 


केवल १८ करोड व्यक्ति ही काम करने वाले हैं, श्रतः जितने व्यक्ति 
उत्पादन में सलम्न हैं उनके अतिरिक्त लगभग उतने ही व्यक्तियों का 
पोपण भी उन्ही को करना पडता है ॥ 

(ऊ) भारत में बच्चो का प्रदुपात ३८% ओर बृद्धों का केवल ८5% यह 

सकेत करता है कि देश में जन्म एव मृत्यु दर दोनो ही शभ्रधिक हैं । 

(६) भाषाओं के ग्राधार पर विभाजव--सम्‌ १६५१ की जन गणना के 
झनुसार देश में दुल ८४५ भापायें श्रथवा बोलियां बोली जाती हैं, जिनमे ७२० 
भारतीय भाषायें या बोलियाँ (इनमें से प्रत्येक के भाषियों की सख्या १ लाख से 
बम है ) तथा ६३ गर भारतीय भाषायें है।। ६१ प्रतिशत जनता सविधान में उल्लिखित 
१४ भाषाओ्रों से से किसी न किसी एक भाषा को बोलती हैं । दिल्ली, पजाब तथा 
हिमाचल प्रदेश को छोडक्र दोष भ्गरत में हिन्दी बोलने वालो की सख्या १० ८८ 
करोड़ थी । हिन्दी, उद", हिन्दुस्तानी तथा पजावी बोलने वालो की सख्या १४६६ 
करोड थी । 

(७) ध्यावस्ताथिक आधार पर विभाजन--सन्‌ १६५०-५१ में ३५६३ 
करोड जन सछ्या में से देश में १४३२ करोड व्यक्तिया के रोजगार में सलग्न होने का 
अनुमान लगाया गया है--१०'३६ करोड व्यक्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों में, १९५३ करोड 
व्यक्ति खनिज तथा हस्तशिल्प उद्योगों में, १९११ करोड ब्यक्ति वारिज्य, बीमा, बेकिय, 
यातायात दया परिवहन उद्योगों में, ६४ लाख व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में, ३६ लाख 
व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख ब्यक्ति घरेनू नौकरियों में । प्रतः स्पष्ट 
है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग ७०% जन-सख्या कृषि पर 
अवलम्बित है प्रथा शेप व्यवसायों मे लगी हुई है | 


भारतोय जन-सट॒या का व्यावसायिक वितरण-- 

व्यावसायिक भ्ाघार पर जन सख्या के वितरणा मे इस देश के झाथिक विकास 
का भनुमान लगाया जा सकता है॥ सन्‌ १६४१ की जन-गणाता के झनुसार भारत की 
३५६३ करोड की जन-सख्या में से देश में १४'३२ करोड ब्यक्तियो के रोजगार में 
सलग्न होने का प्रनुमान लगाया है--१०“३६ करोड व्यक्ति कृषि सम्बधी कार्यों 
में, १९३३ करोड ब्यक्तिछनिज तथा हस्तशिल्प उद्योगों में, १-११ करोड व्यक्ति 
बारिज्य, बीमा तथा बे किय और यातायात तथा सचार साधनों में, ६४ लाख अ्यक्ति 
विभिन्न व्यवसायों में, ३६ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति 
घरेलू सेवाओं में लगे है । 

प्रत्येक १०० भारतीयों (पग्राश्नित व्यक्ति सद्दित) में से ४७ भूमिधर किसान, 
६ वाश्तकार, १३ भूमिहीन मजदूर तथा १ जमोदार था, जबकि उद्योगो या भन्य कृषि 
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जय ध्यवसायों वाणिज्य परिवहत और विविध व्यवसायोंम क्रमश ३०६ र 
और १२ यक्ति लगे हुये थ । 


व्यावसाधिक दितरण का आधिक महत्व-- 


सन्‌ १६४१ की हन गणना सम्बधी आऑक्डो से यह स्पष्ट हैबि हमारा दशा 
मुत्यत कृषि प्रधान दशा है जिसकी लगभग ७०% जन सह्या कृषि पर ग्रवलम्बित है 
तथा उद्योग घ था म लगे हुए यक्ति १०% से भी कम हैं। झ्राथित्र विकास की हृष्टि सं 
एसी यवस्था श्र नहीं कही जा सकती क्योकि यदि दुर्भाग्य से क्सी व कृषि की 
फ्सव घराव हा जाव तो समरत देश का झाथिक जीवन अस्त “यर्त हो जाता है | 
कृषि मे सलग्त व्यक्तियों का दक्ला भी सात्तोपजनक नहीं कही जा सकती । उतम प्रति 
१००० कृपका के पछे ४०२ एस किसान है जिनके पास श्रपनी भूमि नही है। इहे 
जमादारा से भूमि लदी पड़ती है। जमीदारी उमूलन के पहल जमीदारो द्वारा इनका 
ब्रायधिक शोपण क्या जाता था। बिना खती के श्रमिक जिनकी सरूपा लगभग ४१ 
करोड है. इसस दयंतीय दया म हैं। एस श्रमिकों की सख्या उत्तर की श्रपेक्षा 
दक्षिणी भारत म अधिक है । इत श्रमिकों की वाधिक आय हा प्रौसत २०४) है। 
इतनी कम झ्राय हांन क॑ कारए इह झ्नक प्रकार की कठिनाइयों का सामना बरता 
पड़ता है । सक्षेपम हम यह बह सकते है कि कृषि सम सलग्गन लगभग २५ करोड 
लागो मे स प्रधिवारा यक्तियों की प्राथिक दशा सराब है । कृषि पर जन सस्या का 
ग्रयधिक भार हान के कारण देख की कुल राष्ट्रीय श्राय का लगभग ४६%, कृषि से 
हो प्राप्त हाता है । भारतवध की अपेक्षा इड्डलड एवं संम्रुक्त राप्ट अ्रमेरिवा मे कही बम 
लोग कृषि का काय करत है ॥ जबकि भारत के १ ००० व्यक्तियों मसे ७०६ कृषि 
पद्चु बन तंथा मछली व्यवसाय म लगे हुये है तो सयुक्त रा? भ्रमेरिका मं केवल १२८ 
तथा ग्रट प्रिट्न मं क्दल ५६ लोग इस काय में लगे है । इद्चलड अ्रथवा अमेरिका की 
ग्रपशा भारत म बहुत कम लोग उद्योग तथा प्रय सेवाप्रा म लगे हुए है | जबकि 
१००० व्यक्तियों मं से भारत के केबल १५३ व्यक्ति ही खानो उद्योगों तथा वारिज्य 
म लगे हुए है तो सयुक्त राप्र अमरिका मे ४५६ तथा ग्रट ब्रिटन मं ५५५ व्यक्ति लगे 
हुए है । ग्रय उद्योगा तथा संवाश्रो मं सलग्न लोगों का अनुमान हमारे दटा मे प्रयेक 
१००० म से क्वत १४१ है जबकि समुक्त राष्ट्र अम्ररिका तथा प्रढ ब्रिटन मे यह 
आक्डा ४१६ तथा ३६५ है। यही वारण है कि सपुक्त रा? भ्रमेरिबा अथवा इद्चलड 
का अपेक्षा भा रतवप का अथ व्यवस्था झस तुलित कही जाती है । इद्चलड़ तथा अमेरिका 
मे लगभग आधे लोग कृषि पर श्र ऐोपष उद्योगों म तथा प्रय कार्मों म लगे है भ्रत 
बटि इन देशा सम कभी कृषि की दगा बिगड़ती है ता कोई बिगेष चिता नहीं बरनी 
पड़ता परतु हमार देश म एसा परिस्थिति होन पर झाथिक सतुतन ही बिगड़ जाता 
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है। यही कारण है कि द्वितीय पच वर्षीय योजना के द्वारा कृपि पर जनता के भार को 
कम करने का प्रयत्न क्या जा रहा है । 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण हमारे 
देश के खेत बहुत छोटे है. एवं प्रति एकड उत्पादन भी अन्य देझो को अपेक्षा बहुत 
कम है, इसो कारण दरिद्रता एव बेकारी बढ रही है तथा लोगो का जोवन स्तर बहुत 
नीचा है । ग्राशा है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा यह समस्या भविष्य में हल नही हो 
सकेगी । 


ग्रामीण अ्रद्ध रोजगारी को दूर करने के उपाय-- 


हमारे देश में जहां एक ओर पृरुांत. बेरोजगार लोगो की भारी सल्या है, वहाँ 
ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकाश कृपक ऐसे हे, जि हे वर्ष में ३ ४ महीने 
खाली रहना पड़ता है, व्योकि उस काल में कोई फसल नहीं होती। इस अरद्धा- 
रोजगार का प्रमुख कारण खेती करने का पुरातत दद्ढ तथा कृषि का वर्षा पर निभर 
हाना है । कृष्णमचारी जाँच समिति के अनुसार लगभग ८०% कृपक वर्ष के लगभग 
८ महीनों में बेकार रहते है । ग्रामीण क्षेत्र म उद्योग धन्धो की कमी तथा जन सल्या 
की भ्रधिकता इसका मूल कारण है। ग्रामीण अद्ध' रोजगारी की समस्या को हल 
करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते है :-- 

(१) कृषि को जीवन निर्दाह का साधन न मान कर एक व्यापारिक व्यवसाय 
समभा जाय । चकबन्दी क द्वारा बडे आकार के खेतों में झ्राधुनिक ढद्ो से उन्नत 
बीज, उनत्रत खाद एवं नवीनतम सिंचाई की सुविधाओं के द्वारा कृषि उत्पादन 
किया जाय । 


( २ ) कृषि का वंज्ञानिकन होना चाहिए। “वंज्ञानिकन से हमारा तात्पर्य यह 
है कि खेती करने में विज्ञान के नये-नये तरीकों का उपयोग किया जाय, फसलों का 
हेरफेर हो, जापानी ढज्ल से चावल उत्पन किया जाय, उपयुक्त क्षत्रों में ट्रेंबटरा का 
प्रयोग किया ज।य, इत्यादि । 

(३ ) कृषि के सहायक उद्योगो को वढावा दिया जाय | यदि हमारे देश में 
कृषि के साथ साथ डेरी फार्म, मुर्गो पालव, रेशम के कीड़े पालना, मधुमवखी पालन 
आादि सहायक धन्धे अपनाये जायें, तो किसान दर पर्यन्त काम्र में लगा रह सकता है । 

(४ ) कृपि से जन स्पा का भार कम करने के लिए कुटोर उद्योगों को 
विकृप्तित किया जाय । इससे उतक खाली समय का संदुपयोग होगा तथा झतिरिक्त 
आय होगी । 


(४ ) कुटीर उद्योगों के अलावा लघु उद्योगों की स्थापना को भी प्रात्याहन 


( ११२ ) 


मिलना चाहिय । ग्रामीण क्षेत्रों मविधुतीकरण की याजनाआ स छोटे मोटे उद्योग- 
धधथो की स्थापना को प्र रणा मिलगो । 


(६ ) न्यक्तिगत कृषि के स्थात पर सहकारा हांप को प्रात्माहन देवा चाहिए। 
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अध्याय १६ 


क्या भारत में जन-संख्या का आधिक्य हे ? 


(॥5 704 0ए८४ ए6फ॒णेश८्व ?) 








प्रारश्मिक-- 

कुछ लोगो के* मतानुसार भारत में जन सत्या का आधिक्य नहीं है, क्योकि 
यहाँ जन सख्या का धनत्त्व केवल ३१३ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबक्ति हालैण्ड का 
८२५३, बेल्जियम का ७३४“४, जापान का ५७५*४ और इड्जड्लण्ड का ५३७*८ है। 
इस बिचारधारा के समर्थक यह दलीन देते हैं कि भारत के प्राकृतिक प्रसाधनों का 
अभी पूर्णूपेणः उपयोग नहीं हुआ है, भ्रतः जन सख्या अधिक प्रतीत होती है । यदि 
हम पभपने नंसशिक साधनों का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करें, तो रही 
अधिक जन सख्याः का पालन कर सकते हू । इसके विपरीत, दूसरी विचारधारा के 
समर्थंक यह कहते है कि जन सख्या के श्राधिवय की कोई समस्या न समझता, वास्तव 
में सत्यता का गला घाटना है। जहाँ तक पहली दलील का सम्बन्ध है, उत्तरी पश्चिमी 
भारत व मध्यवर्ती भारत के राज्यो को छोडकर भारत के शेप राज्यो में जन सख्या 
का घनत्त्व योरोप के धव आवाद दश्चो की तुलना में कम नहीं है, जसे--दिल्ली में 
३,०१७ ध्यक्ति प्रति वर्ग मील, केरल में १,०१५, बगाल में 5४१, विहार में ५७२, 
उत्तर प्रदेश म ५६६२ और पजाब म ३३८ है। इस द्वितीय विचारधारा के समयंक 
निम्त दलीलो के आधार पर ऐसा कहते हे कि भारत में जन सल्या का आधिक्य है । 
भारत मे जन-सख्या का झ्राधिक्य एवं उसके कारए-- 


( १) मालयस के सिद्धान्तावुसार--मालथम के जन सरया के सिद्धान्ता- 
नुमार यदि किसी देखे में निवारक प्रत्विन्धों (जैसे ब्रह्मद्य पालन, कम आयु में विवाह 
न करना, गर्भ निरोधक साधनो का श्रयोग, जीवन स्तर में सुधार, प्रादि ) का ग्रभाव 
होता है मौर इनके स्थान पर प्राकृतिक प्रतिबन्ध ( जैसे बीमारी, वेकारी, भूकम्फ 
इत्पादि ) क्रियाशील हाते है, तो ऐसा समझा जाता है कि दक्ष में जन-सख्या का 
आधिकय है। भारत में निवारक प्रतिवन्यों का अभाव है। छाटी उम्र मर विवाह हाने 

रे 
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के कारए एवं दूषित सिने वातावरण के कारण लोग ब्रह्मचय पालन में प्रसमर्थ होते 
है । यहाँ विवाह एक धार्मिक कत्तंव्य एवं सन्‍्तानौत्पत्ति एक सामाजिक श्रावेश्यक्ता 
समझी जाती है। आजकल देश्न में केवल दाल विवाह एवं वहु विवाह का ही प्रश्न 
नहीं है, वरन्‌ वृद्ध विवाह का भ्रचलन भी हमारे दश का बहुत बड़ा अभिन्नाप है । 
फलतः सिद्धान्तानुसार प्राहतिक श्रतिवन्ध देश में अधिक ज्ियाश्लील रह है, जैसे-- 
महामारियां, दुर्मिक्ष, वाढ, भूकम्प, दगे इत्यादि | यहाँ सलैरिया से प्रति वर्ष १५ लाख 
व्यत्ति मर जाते है। सन्‌ १६४३ थे बज्ाल दुभिक्ष मे ३५ लांड व्यक्तियों की वलि चढी । 
सत्‌ १६५७ के ग्रीप्म काल मे फ्यू के दानव ने अनेक व्यक्तियों के प्राण लिए । 
संनु १६५८ में रेल दुघटनाओं एवं बाढ की झ्रापत्तियों से भी सहस््रो ब्यक्तियों की जानें 
चली गई । श्रतः स्पष्ट है कि निवारक प्रतिवन्धों के ग्रभाव में प्रकृति अपना कार्य 
तीग्रता से कर रही है । यह जन-सध्या के ग्राधिवय का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

(२) खाद्य समस्या के प्रधार पर₹--हमारे देश में तैन सस्या जिस गति 
स बढी है, भोज्य सामग्री का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ है । सन्‌ १६३८ में 
श्री वी० के० वत्तन ने अखिल भारतीय जम सख्या सम्मेलन के समक्ष अपने भ्रध्यक्षीय 
भाषरा में घताया था क्लि सन्‌ १६१४ और सम्‌ १६४० के बीच की ग्रवधि में भारत 
मैं जन सख्या वी वृद्धि १% हुई, परन्तु भोज्य सामग्री में वृद्धि केवल ०"६५४% हुई । 
द्वितीय महाधुद्ध के उपरान्त हमारी खाद्य ममस्या ने एक उग्र रूप घारण कर लिया 
श्र देश के विभाजन ने कटे पर नमक छिडठकले का काय किया ॥ बेंटवारे के परिणाम- 
स्वरूप यद्यप्रि भारत को वुल क्षेतफल का ७७% भाग मिला, हिन्तु जन सत्या 5१% 
मिली । भारत से पाकिस्तान में केवल ७५ लाख लोग गये, किन्तु वहाँ से हमारे देश 
म १ करोड से भी भधिः व्यक्ति श्राये। राष्ट्रीय योजना सम्रिति सन्‌ १६४७, पच- 
वर्षीय योजता झ्ायोग सन्‌ १६५३ एवं खाद्यान्न जाँच समिति सन्‌ १६५७ की रिपोर्टो 
के अनुसार भी इसी मतकी पुष्टि होती है कि जन संख्या वी वृद्धि के प्रनुपात सें 
धान उत्पादन में वृद्धि नही हो रही है । 

(३) दुद्धि को भ्रत्यधिक गति--निम्ध ग्रॉँक्डो से स्पष्ट है कि देश में जन- 
सख्या बढो तेजी से बढ रही है ---सन १६११--२५१५२ ३ मिलियन, सम १६३ १-- 
२७६“२ मि०, सन्‌ १६४१--३६१९२ मि० तथा सन्‌ श६४८ मे ३६६'६ मि०। 
परन्तु जहां जन सख्या म वृद्धि हो रही है, वहाँ प्रति व्यक्ति बाई गई मुमि निरन्तर 
चटती जा रही है । यही नही, हमारे दशा म गेहू और चावल उतनी तेजी मे नहीं बढ 
रहा है, जितनी तेजी स अन्य मादे अनाजी वा उत्पादन | खाद्य सामग्रो के प्रतिरिक्त 
हमारे देश में चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का उपभोग भी निरन्तर कम होता जा 
हा है । 

(४) बेकारी को समस्या--यदि जन सख्या झनुकूलदम विन्द्रु ख कम होती, 


( शहर ) 


तो बेकारी की समस्या इतनी भीषण न होती, जितनी कि आज हैं। योजना श्रायोग 
ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षित एवं अशिक्षित दोनो ही वर्गों में 
बेकारी बढ रही है गौर समस्या इतनो विशाल है कि इसको थोडे समय में हल नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध जन सख्या के झ्राधिक्य से है ॥ 


(५) प्रोफंसर केनन का अतुकूलतम जन सल्या का सिद्धान्त--यदि देश की 
जन सख्या अनुकूलतम जन सख्या से अधिक है, तो जन सख्या कौ प्रत्यधिक वृद्धि के 
साथ प्रति व्यक्ति भ्राय में उस्ती अनुपात में वृद्धि न होगी, जंसा कि भारत में घटित 
हो रहा है, प्रत कंतन के सिद्धान्तानुमार भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कवि 
हमारे देश में भ्रति जन सख्या की समस्या विद्यमान है । 


जन-सर्या की बुद्धि को रोकने को ग्रावश्यक्ता-- 

बढती हुई जह़ सख्या को रोकने की आवश्यकता इसलिये उत्पन्न होती है कि 
हमारा उपभोग स्तर बहुत नीचा है, जिसे ऊपर उठान को विज्लेष आवश्यकता है। जब्न 
तक हम इस पझतावश्यक वृद्धि को न रोकेंगे, तब तक हमारी प्रति व्यक्ति श्राप नहीं 
बढ सकती । 
जन-सहया की बुद्धि को क॑से रोका जाय ?-- 

(१) छ्िक्षा का प्रचार--प्राफेसर महालानोवोश्च नग्मभी ग्रपन अनुसन्धान 
में यह बताया है कि जिन परिवारों का प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता है, उत्तमें कम बच्चे 
होते हू । दूसरे श्ब्दो में, उच्च जोवन स्तर होने पर जन सख्या में कमी होन की 
सम्भावता है | शिक्षित लोग प्राय ग्रूहस्थी का भार उस समय तक नही उठाना चाहते 
जब तक कि उनमें स्दय अपने पँरो पर खडे होने की सामथ्य न हो “मोटरकार प्रथवा 
बच्चे” में वे बहुधा प्रथम वस्तु को हो प्राथमिकता दते है ॥ 


(२) प्रात्म-सयस--स्टेट सेन्सस कमिश्तर ने यह सुझाव दिया है कि ह्लियो 
का विवाह २० वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। जब तक ।क क्रिसी सें अपन पँरो पर 
खड हीने की सामथ्य न हो, तब तक उसको विवाह नहीं करना चाहिये आर यदि 
विधाह्‌ करे भी तो ग्रात्म-सयम द्वारा सन्‍्तानोत्पत्ति स दूर रहना चाहिये । 


(३) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याप्रों को सुलकाना--विभिन रोगों के निवारगार्य॑ 
यहाँ झस्पतालो एवं प्रसूति ग्रहों की स्थारउना होनी चाहिए। देश में सफाई का भी 
उत्तम प्रवन्य होना चाहिए। यह भी आावश्यक्र है कि लोगो को अधिक मात्रा में 
सतुनित भोजन दिया जाय एव हमारे उपभोग के पदाये पौशिक हा । 


(४) झ्रौद्योगोररणश--वडे पंमाने के उद्याय वी प्रगति के साथ साथ लबु एवं 
कुटीर उद्यागों की उन्नति करवा नितान्त ग्रावश्यर है, जिसस कि पूणा राजगार सम्भव 


( श६ ), 


हो सकें । धोद्योगीकरण से टाट्रीय झ्राय मे वृद्धि होगी, जीवन स्तर ऊँचा होगा एव 
प्रजनत की दर म भी ह्वास होगा । थोजता ग्रायाग का मत है कि जबस द्वितीय पच- 
वर्षीय भोजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य जीत्म श्रौद्योगीकरण वरना है, प्रारस्म हुई है, 
तब से णन-सख्या का भार बुछ कम प्रतीत होता है । 


(४) कृषि मे छुधार--हमारे दश् के ६७% लोग दृषि पर निभर हे, विन्तु 
भूमि की झनाथिक इकाई प्रोर कृषि के अवैज्ञानिय तरीवों के कारण प्रति एकड 
उत्पादन बहुत कम है। कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाकर एवं क्ृपि रला में उद्यत्ति द्वारा 
कृषि उपज को बढाया जा सकता है ॥ 


(६) अन्तरज्यीय प्रवास+-जन सस्या की समस्या को हल करन के लिए 
बद्धाल, केर१, उ० प्र०, आदि प्रधिक धनत्व वाले राज्यो से राजस्थान, ध्रासाम, 
उड़ीसा झादि कम घनत्व वाल राज्यों में लोगो के प्रवास का भी सुझाव दिया जा 
सकता है । कम घनत्व वाले क्षेत्रों में यदि हमारी सरकार रोजगार के विभिन्न 
साधन उत्पन कर दे, तो प्राधथिक आावपणा स वहाँ जन सलया या प्रवास हो 
सकता है । 


५७) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास--इसी प्रकार दा क वाहर विदधों में भी जाकर 
हम जनांधिक्य का समस्या मुलभा सकते हैं, किन्तु इसक लिए यह ग्रावदयक है प्रि 
विदेश्ञों मं भारतिया के प्रवास पर जो कड प्रतिवन्ब लग्रे हुए है उनकी शिथिलता व' 
लिए हमारी सरकार भ्रावाज उठाएं । 


(५) कृत्रिम साधनों का उपयोग-पाश्चात्य दशों म इन साधनों क 
उपयाग का बडा बाछयाला है, किन्तु भारतवंप म लोगा वी अशिक्षा, भ्रज्ञानत्ाा एव 
रूदिवादिता इनवी लोक पियता म बाधक हा रही है। बुछ लगा वे बिचारातुसतार 
इनका उपयोग हो अ्रनुचित है, क्याकि बदि इनेके प्रयाग पर उचित निय त्रण न 
रखा जाये, तो जनता म॒ अर्न॑तिकता फंलन का डर है। दुसरे, इनका प्रमोग श्रप्रा३ तिव 
भी बताया जाता है | जहा तब प्रथम झप्रोप का सम्बन्ध है, उस साधना मे खुले 
प्रयोग बी नीति तो देश के लिए अहिदबर ही हांगी, विंन्तु राजकीग सस्थाप्रा के 
नियलतण मे कवत प्रधिकत व्यक्ति या को इनज प्रयाण वे सम्बन्ध मं यदि उचित परामझं 
देना ग्रार्म्भ कर दिया जाय, तो लाभ रो सच्ता है | दूसरा ग्राराप है त्वि इनका उप 
योग अप्राह्ुतिव है, जो निराधार प्रतीत हाता है | यदि हमको प्रद्वति के अनुसार हो 
चलना है, तब तो गभिया म वल्लन न पहन कर नग्द रहना चाहिए, इसी प्रतार दवा 
इंयो वा प्रयाग भो प्रप्नाह्वतिर है, परतु बतझान युग म हमारी सस्यता भ्रद्डति स दूर 
हाती जा रहा है । जन सख्या का समस्या को हल करन के लिए दृत्रिस साधना का 


( रर७ ) 





प्रयोग झनुनित्र नहों कृता झा झक्ता। पदरदर्घोर योजना आयोग ने भी कृत्रिम 
राय के प्रयोग रूम्दन्घों रूचना एव प्रचार करने दालो अवेकु सस्याभो को सहायता 
देने का सममथंन किया है । 


(६) दारिवारिस नियोजन--इकके लिए कृपया झगला अ्रध्याय पडिये । 
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अध्याय २० 


परिवार नियोजन 


( एमए एशगराम्रणहु ) 





वरिवार नियोजन-प्रांज को आवेश्यकतता-- 


गाघारी जब झ्पत सोौ पुन्नो को मृत्यु पर विलाप करती है, तो उपहास के साथ 
औमिक कहता है कि जो झूत्तानें मविखयो की तरह पंदा होगी वे मक्खियों की तरह 
हो त2 हागी / भारत में वतमान जन सस्था की समस्या को लेकर प्रसिद्ध श्रप्नेज 
वैज्ञानिक पूलिएत हकसले का कहना है कि यदि भारत अपतो जत सल्‍््या वी समस्या को 
हल ते कर सका, तो यह बहुत बडी राजनीति और सामाजिक दुघटना हां जायगी । 

बतमान विज्ञान के युग में हमारी जितनी समस्‍यायें हे उतनी कभी भी न 
थी ॥ मध्यम अ णी क लोगो मे शिक्षा को बात तो दूर रही, उहे भोजन, बल्ल, मकान, 
ग्रादि की कमी बुरी तरह सता रही है । यद्यपि प्राथिक समृद्धि के हेतु पच वर्षीय योज 
नाग्नो का निर्माण किया गया है, परन्तु जैसा कि प्रधान मत्रो नेहरू न नियोजित 
पितृत्व क छडे ्रतर्राप्टीय। सम्मेलन” (सन्‌ १६५६) का उद्घाटन करते हुए कहा था, 
यदि जन सस््या बढ़ती रहो तो पच वर्षीय योजनाग्रों का कोई प्रथ नही । यदि हमें 
वास्तविक भौतिक उन्नति करनी है, तो अतिवायंत प्ररिवार नियोजन पर विचार 
करना पडेगा। 

सव॑ प्रथम हम ग्रपती गिनतियाँ ग्रपत्त सम्मुख रखें। बगाल में प्रत्येक ४७ 
संविन्ड म एक बालक जम लेता है भौर हर एक मिनट में एक मरता है । २०,००० 
बालक भारत में प्रति दित जमते है और प्राय १२,००० व्यक्ति भ्रति दिन खान के 
लिए देश में भ्रधिक हो लाते है । इस प्रकार हमारी बढ़ोतरी ५० लाख प्रति वप है। 
अनुमान है कि इस ग्रति से तीस वप में हमर दुग्रन हो जायेंगे । हम लोग प्रतुत्तरदायित्व 
पूण् ढज्ञ से काड मछलियों की भाँति उत्पादन में लगे है । भाग्यहीन तिम्त मध्यम 
वग सतानोत्पति को अपना मनोरन्‍जन माठता है। फिर सन्‍्तान भड़ बकरियों वी 
भाति तो पलगी हो। न कोई लडकी 'लक्ष्मी' है, व कोई लड़का “दागयण हो सकता 
है । यदि किसी के केवल पुत्रिया ही है तो भी कोई भय नहीं ।आझाज पुत्र और 
पुत्री दोनों काद्ुत की दृष्टि म समान है, दोनो को सम्पत्ति में भाग मिन्नता है ॥ वास्तव 
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में केवल एक ही सन्तान वरदान है, वही यथेष्ट होनी चाहिए। भ्रधिक सन्‍्तान घनवान 
आर निर्धन, माताओं ओर वालको सभी के लिए झ्भिश्ाप है। किन्तु उच्च व मध्यम 
चर्गं इस और पर्यात्त सचेत और सचेष्ट हैं । निम्न मध्यम और निर्धन वर्ग, जो देश का 
च० प्रतिद्यत है, सोया हुआ है । इस सोने का एक परिणाम यही होगा कि उच्च वर्ग 
कम होता जायगा और निम्न वर्ग अधिक-अर्थात्‌,उच्च वर्ग ओर प्रधिक धनी और निम्न 
वर्ग श्ौर अधिक निर्धन । इस प्रकार निम्त वर्ग का झारीरिक और मातसिकर स्तर और 
भी गिर जायगा । सन्तति को प्रकृति की देव समझना हमारी एक बड़ी भूल है। यह 
लकीर के फकीर बनने के अतिरिक्त और कुछ नही । श्रच्छा हो, यदि हम युग के साथ 
चने प्रौर घीघ्रातिशीध्र बदले । 

चरिवार नियोजन क्या है ?-- 


परिवार नियोजन के अन्तगंत 'काम-शिक्षा”, विवाह सम्बन्धी परामर्श, विवाह 
स्वास्थ्य शिक्षा, बालक होने की अवधि का निइचय करना झौर परिवार के बजट पर 
परम देना सम्मिलित है | राजकुमारी अ्रमृतकोर ने जो कुछ समय पूर्व हग्गरी स्वा- 
स्थ्य मन्‍्त्राणी थी, सुरक्षित ग्रवधि प्रग्गाली अथवा ऐमे सभोग को पद्धति का प्रचार 
किया है जब सभोग से प्रसव की सम्भावना नहीं होती । यह न्यूनतम व्यय का साधन 
है ६ इसमें स्त्री के स्वास्थ्य को भी कोई सकट नही, जैसा कि झन्य विधियों में हो 
सकता है $ 
परिवार नियोजन के साधन-- 


भले ही हम गर्भ निरोधक कृत्रिम साधनों का प्रयोग न भी करें, फिर भी हम 
पारिवारिक नियोजन के अन्य सिद्धान्तों पर चलकर परिवारों के आकारों को सीमित 
रखने सें सफल हो स॒ ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लडकियों का विवाह १४ वर्ष 
की अवस्था में न करके २० वर्ष को झ्रायु पर किया जाम, तो १४ वर्ष ले २० वर्ष तक 
होने वाली सतान न हो सकेगी ॥ इसका एक सुन्दर प्रभाव यह भी होगा कि कच्ची प्रायु 
में गम धारण करने से स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पडता है वह न पड़ेगा ॥ इसके 
अतिरिक्त जन्म दर में भी कमी होगी । पारिवारिक नियोजन के सिद्धन्‍्तो के प्रचार के 
साथ साथ यदि ग्ात्म संयम की भावना भी बढाई जाये, फिर तो “सोने में सुहागा' है ! 
हमारा देश ब्रह्मचयं पालन के लिए विल्यात रहा है । आज हम स्वतन्त्र है, अतः झरभ 
मे हो लोगो के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, तो 
गुहूम्ध जीवन में भी वे स.पम, झा; भत्दी, घका,र णफ़्न, झर खडकते है. ५ घटी आयु, में विवाह 
करके तथा सयम का जीवन व्यतीत करते हुए यदि लोग अपने परिवारों के आाकारों को 
छोटा रख सकें, तो स्वतः हो कुछ वर्षो में जन-सख्या की समस्या को हल कर सकते 
है । पारिवारिक नियोजन की विचारघारा का प्रदार मुख्यतः ग्रामीण जनता में करना 
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चाहिए | यह भा आवस्यक है दि गरोद लोगां का बथ काठाव के साधन या तो मुपत्त 
दिए जाय भ्रथवा कम दामों पर दिए जाए जिससे किये भी झपन परिवार को 
याजनापुवक चला सक | सरकार को अविवाहितो एव कुआरा वो पारितोपण दना 
चाहिए । मे यम वग के लिए मनोरजन के साधन बहाए जाय । मतोरतन क म्थाता पर 
जान के लिए आधे किराय लग पहाडा पर ठठरन का सस्ता प्रवाध हो शहर से चाटक 
सिनमा वतमान मून्या से चोथाई दर पर हा इयादि । देगा का भुखमरी बेवारी और 
बरबादी से बचान के लिए कृत्रिम साधना को भी अपनाना चाहिय । फिर काफो समय 
स॑ चल्य चिकि मा भी हाठी है जो इस दशा म पूणत सहायक है। वह छ्तरी पुरुष दानो 
के लिए सभव है। साथ ही गर्भाधान रोकन के लिए सस्ता आ्ौपधिया (जस फोम 
गोलिया) निशुल्क धाटनी चाहिये । 


परिवार नियोजन्र को विज्ञा मे राजकीय प्रयत्त-- 


सरकार ने द्वितीय पच वर्षीय योजना मे परिवार नियाजत क द्र खालत के तिए 
चार करोड की धन राधि स्वीकृत की है । गादो म २ ००० के द्व खुलन है | टहरो म॑ 
पहद़े से ही ३०० छुज हे । प्रयेक्त के द्र को 6फ्त बाटन के लिए १ ००० रुपए वी गन 
निरोधक झौपधिया दी जाती है। वहा परामाय भा दिया जायग्रा । दिल्‍ली मे ४० 
के'द्र चल रहे है और एक वडी सख्या उतसे लाभ उठा रही है। वहाँ सतति निरोधक 
झ्राधुतिक साधत भी सस्ते मूल्य पर उपतन्ध है। 

यहू हूप का दिपय है कि परिवार नियोजन को सरकारी बायकत्रम म स्थान 
मिला है ॥ पर प्रामो म॑ अधिक प्रयार की ग्ावश्यक्ता है क्य/कि श्रसली भारत ग्रारो 
म हों बसता है । साथ ही. परामरा क्वल स््िया को ही नहा पुस्षा को भी दिया 
जाना चाहिए | उसकी उह स्त्रियों स थी अधिक ग्रावश्यकदा है॥ परिवार नियोजन 
का प्रचार हमारे प्रोग्राम का एक महत्वपण मांग हाना चाहिए। वास्तव मे विक्षामक 
प्रचार का एक विस्तृत देशायापी कायक्रम बताए बिना काम ने चलेगा । 


हा ९५ नवम्बर सन्‌ १६५८ को स्वास्थ्य म ना श्रो दत्तान्नपथ परशुराम करमर 
कर की ग्रध्यक्षता म परिवार झायोजन मण्टत का बठक हुई जिसम परिवार झायो 
जन कायन्नम कौ प्रगति तथा भावी याजना पर विचार किया गया | मडल ने सरवार स 
इस कायक्रम को वाद करत के लिए सम १६५६ ६० से ६ कराड रपया दन का सिफा 
रियर की है । इस कायक्रम्त वी मुल्य मुरय वात इस प्रकार है. अधिक लोगा को इस 
काय म प्रशिक्षित करना तथा चिक्षा देना ददाखान खालना परिवार आयाजन के बारे 
म शिक्षा देन के विए कायकर्ताओ का नियुक्ति सभी स्वास्थ्य कद्भा तथा विकि मा 
संस्याओं द्वारः गभनिर धक उपकरणा का वितरगा तया निरीक्षग्य और अनुमावान 5 
काम म त्तेजी ॥ 
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मण्डल ने इस कार्यत्रम की प्रगति पर नी विचार क्था। इस समय तक ७१८ 
वितनिक खोले जा छुके हे । झाच॑ सन्‌ १६५६ तक झहरो में १५० तया गाँवों में ६०० 
वितनिक खोलते का लक्ष्य घा | उसमे से झहरो में १७१ तथा गाँवों में ४०० किलनिक 
खोले जा चुके है ॥ विमिन राज्य सरक्षारों ने कन्द्रीय सरकार को यह सूचना दी है कि 
व इन दवाखानों के ग्रठावा अपन यहाँ झा्च सन्‌ १६१६ के पहले १५१ बिलनिक और 
खोलन का विचार कर रही है 

मण्डल ने परिवार आयोजन के वारे म कुछ छुन हुए लागो का ट्रं निय दवे के 
लिए थोड़े समय के शिविर खोलने वा भी सुझाव दिया। ये शिविर सामुदायिक विक्रास 
खड्टों के कन्द्रों में या हर जिल मे किसी उपयुक्त स्थान पर लगभग ७ दिन तक लगाए 
जाएँगे । इसका मुख्य उद्देश्य हर गाँव या बुद्र॒म्व में कुछ लोगों को परिवार आयोजन 
अ्चारक की ट्रेनिंग दना है । 
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अध्याय २१ 


भारत मे श्रम-संघ आन्दोलन 


( ाताब7 [फबठेट एगाणा ०एटफशा। ) 








श्रम सघ का ग्रव-- 


सवश्ली सिडनी तथा बीट्राइस बेब (50769 ४70 क्ध्थवा०० १४८७७) के सब्दोम, 
श्रमिक सभघ वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करत वाले व्यक्तियों के उनके काम की 
दशाए विगडन न देन तथा उ हैं सुधारत क लिए बनाये गये स्थायी रूगठन है । इस 
प्रकार इनके दो प्रमुख उद्ृर्य है --प्रथम, जो कुछ प्राप्त हो चुका है उस बनाये रखना 
ओर दूसरे अ्रधिक सुधार के लिए प्रयत्व करना । 
सेवायोजक की तुलना में श्रमिक की द्थिति बडी दुबल होती है। वह ग्रकेले 
अपनी प्रावश्यक्रताआं को अपन स्वामियों के सम्मुख रखन में हिचकता है। इसका 
कारणा उसकी आर्थिक ग्रवस्था का खराव व शिक्षा का प्रभाव होता है । परिणाम 
स्वरूप उम्रे बडी हानि सहनी पड़ती है। श्रभित्र के हित वी रक्षा के लिए ही श्रमिक 
सघ का जम हुप्रा । वे माग एवं पूर्ति के एकागा प्रस्ताव को सामूहिक रूप देते है । 
फ्रेंक टनबाम (काश त00९॥ 8207) के मतानुसार-- श्रम आदालत परिणाम 
है और मच्ीनो का आविप्कार इसका प्रधान कारण है। मन्ञोना के पभाविष्कार से 
एक ब्यक्तिगत शक्षसिक की सुरक्षा का बडा भारी झाछात पहुंचा है अभ्रतएव श्रपत बचाव 
के उद्ृश्य से उसन सध का तिर्माण किया। श्रम सध द्वारा वह सीता के दुष्परिणामा 
पर घिजय प्राप्त करन का श्रयत्न बरता है। श्रम सधो का प्रमुख उद् श्य पूजीवादा 
व्यदस्था क स्थान पर झौद्योग्क जनतातवाद कौ स्थापना करना होता है। राबद एफ० 
हाकमी (११00«८ & ०४४) के विचारानुसार, श्रम सघ वास्तव मे वंग मनोवृत्ति 
((॥०7० 75५०४००९४५) क उत्पाद है । ” प्राय सभा श्रमिकक्‍-सघा का झतिस उदय 
सामाय होता है--प्र्था] व श्रमजीबिया की सौदा करन वी शाक्ति को बढ़ाते हे, जिससे 
कि व मिलकर अपनी समस्य्म्रा को स्वय हल करन म समथ हो सकें ६ सेलिय पतलम॑न 
( इद्ाट्ट ?ट्बागाब0 ) ने एक स्थान पर लिखा है कि किसी देझ के श्रम आदालन 
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की दाक्ति वहाँ के रहने वाले श्रमिको की जागरूकता पर निभर करती है। काल माक्स 
(20॥ 35) के शब्दों में, 'श्रसिक-सघ वास्तव में श्रमजीवियों में संगठन का केन्द्र 
बिन्दु है ।!” सघ शक्ति से थ्रमिको में परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की भावना का विकास 
होता है। सगठन के ग्यभाव में श्रमजीवियो में स्वय विषम प्रतियोगिता की भावना 
चंदा हो सकती है, अतः पारस्परिक प्रतियोगिता की भावना का उन्मूलन करने एवं 
बन्धुत्व की भावना को प्रोत्साहित करन के उ्ं श्य से ही थमिक सधो का जन्म हुआ । 
कुछ लोग श्रमिक सघों को 'लडाका संगठन (वघछाण 072895900॥5) 
समभते है, जो संदंव भद्यागिक युद्ध के लिए तंयार रहत हू, किन्तु यह धारणा सही 
नही है। श्रमिक मघ वास्तव में सामाजिक ग्रशान्ति नही, वरन्‌ सामाजिक प्रगति के 
प्रतीक है । 
अ्रमिक सध के उहूँइय-- 
(१) श्रमिकों में परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की भावनाओं कया विकास 
बरना एवं उन्हें सगठित करना । 
( २ ) उनके काम एवं मजदूरी के सम्बन्ध म उनकी विभिन झक्षमताम्रों पर 
सोच-विचार करना तथा उन्हे वँधानिक रूप से दूर करने का प्रवत्न करना । 
( ३ ) शक्षमिक एवं उनक भ्रधिकारियों म सहयोग की भावना उत्पन्न करना ॥ 
( ४) अपने सदस्यों की बीमारी तथा अन्य मुसीबत के समय के लिए कोप 
रखना । 
( ४ ) रोग बीमा, भ्रॉवीडेन्ट फन्‍्ड, सहकारी साख, डावटरी मदद आदि लाभ 
दायक योजनाओं की व्यवस्था करना ॥ 
(६ ) हडताल घोषित करना, सगठित करना तथा उन्‍हें चलाना, सेबायोजकों 
से वार्ता बरना और भगडो को शान्ति से तय कराना । 
( ७ ) ग्रावश्यकता पडने पर कानूनी सहायता देना । 
( ) प्रन्य ऐसे काय करना जो श्रमिका तथा उनके आश्चितो के सामाजिक, 
आाधिक एवं शिक्षा सम्बन्धी दशाग्रो क सुधार के लिए हो | 
उपयुक्त विवरस्स स स्पष्ट है कि श्रमिक सधा वा प्रारम्भिक उद्देश्य झपने 
सदस्यों का भझाथिक एवं साभाजिक हित सांधना है | इस उद्देश्य से ही वे समस्त काय 
करते है पे 
श्रमिक सघ के कार्प-- 
आमिक सब के कार्यों को निम्न तीत गायों में विभाजित किया जा सकता है-- 
( १ ) क्षमिको की काम को दश्चाओ्रो से सम्बन्धित कायं, ( २) काम की दकश्माप्रो से 
झमम्वन्धित, विन्तु उनके मामान्य जीवन स्तर से सम्बन्धित काये, और ( ३ ) राज- 
जंतिक काय ! 
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( १ ) काम को दहाओं से सर्म्बन्धत कार्य [वि शाणाशे फक्वालाणा3-- 
श्रमजावियों की काम की दक्षाआ से सम्बन्धित कोई भी काय इस जश्ीर्पक के अन्तर्गत 
झ्राता हे जसे--पर्याप्त मजदूरी दिलाने के लिए प्रयत्न करना, कारखाने के ग्रत्दर काम 
करने वी दक्षा्रो में सुधार करना, काम के घन्टों में कमी करना, सेत्रायोजकों से उचित 
व्यवेहार प्राप्व करते के लिए प्रयत्त करना आदि | लाभग्रद्य भागिता एवं सह भागिता 
की दिश्ञा में किए हुए प्रयत्त भी इस जीषव के ग्रन्तगंत सम्मिलित जियि जा सकते है । 
इन उद्ेश्या की प्राप्ति के लिए श्रमित्र सघ सामूहिक रूप से अपने सेवायोजकों से 
ध्यवहार करते ह और सांग की अ्रस्वीहटति की दशा में हटताने तथा ब्रसहंयोग करते 
हैं। यही कारग है कि कभी कभी श्रमिक सघ के इन कार्यों को “लड़ाकू कार्यों 
(0ग्रावा: 0 घष्ठा।गाए ००१७5) कहते है । 

( २ सामान्य जोवन-स्तर से सम्बन्धित कार्य (छावनाएशं ॥ए।प्रटिइ ५ 
इस श्वीपंक के श्रन्तगंत उन कार्यो का समावेश किया जा सकता है, जिनसे कि श्रमिको 
के सामास्य जीवन स्तर में वृद्धि हो, जैते--श्रवजीवियो में परस्पर बन्धुत्त एवं सहमोग 
की भावता प्रोप्साहिद करता, उतका शैक्षिक एवं सास्कृतिक विकास करता, बीमारी, 
बैकारी झयवां हडताल झादि की अबधि में श्रमिकी की रक्षा तथा सहायता करना, 
कानूनी पराभशं देता, श्रमजीवियो क लिए कल्याण काय को ब्यवस्था करना, "ुस्त- 
बालन, गाचनालय, मतोरजनालय आदि का प्रवन्ध बरना, सकते कण, सस्ते सनाज 
एवं ग्रृह आदि की ब्यवस्था करना । इन कार्यो को '“ब छुत्व प्रोरक कार्य! (टि्ञाधाएँ 
'णाणा०5) भी कहा जा सकता है और ये सदस्यो के सहयोग तथा उनकी झाधिक 
दशा पर निभर करते हैं। झ्राधिक हष्टि से श्रमिक सघ जितने ही बलशाली होगे, ऐसे 
कार्यों की मात्रा उतनी ही प्रधिक हागी । 

(३ ) राजनेतिक कार्य (?णवाप्थ बणाशा।८5) >देश के शासन प्रबन्ध में 
भाग लेने के उद्देश्य के ज्िए निवचिन प्रादि में श्रमिक सघ के प्रतिनिधियों का खड़ा 
करना “राजनैतिक कायों की श्रेणी में आता है। 


भारत से संघ आन्दोलन 


पारस्परिक सामान्य लाभ कः लिए श्रमिक्रो का सगठन हीना भारत में अ्रभी 
थ्ोंड समय से ही आरम्भ हुथा है। संउसे प्रथम दार सनू १८४ में साशूहित प्रति 
निधित््व क्या गया, जबकिं फंक्टरी कमीशन को प्रस्तुत छिये जाने वाले स्मरश पत्र 
को त्तपार करते के लिये श्रसिक्रों वा एव सम्मेदन बुलाया गया, परस्तु संगत बायं- 
क्षम का विचार ध्रमिक्रों में देर से आया । सन्‌ १८६० में श्री ल्लोखण्ड ने श्रमित्रों को 
संगठित किया | इस सगठन का नाम वम्दई मिल हैण्दूग एसोसियेशन था, जो सरकार 
को कारखाना अधिनियय के सद्योधन के विपय में स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए 
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आयोजित क्रिया गया था पर तु यह दडा ढोला ढावा सगठन था । इसका न तो कोई 
निश्चित विधान था और न निश्चित चदा दन वाले सदस्य ही । सन्‌ १८६७ म प्रमल 
गेमेटड सोसायटी ग्राफ रेस्वेसन अफ इण्डिया एण्ड आऊ वर्मा की स्थापना हुई जो अब 
भी वतमान है परतु इसका क य ज्ञम भाई चारे का कम था एवं लडाका अधिक । 

बोसवी "तारी ने प्रारम्भिक वर्षो म ठुछ सघ जस--सी मन यूनियन कल 
कत्ता एवं पोस्टल यूनियन वम्बई स्थ पित हुए । एक सुहम्मदन एसासियेशन बगाल म 
थी परतु उसे कठिनता स एक त्रमिक सघ कहा जा सकता है। इसी प्रकार इण्डियन 
लेबर यूनियन मद्यपि नाम स बड़ा उचित संगठन जान पड़ता है वहुत क्रिया मक नहीं 
रहा । सन्‌ १६१० म थमिको के कल्याण की ०द्धि के लिए कामगार हितवद्ध क सभा 
स्थापित हुई जी सन्‌ १६५२ तक बनी रही पर तु इसन भी अ्रधिक काम नही किया । 

वास्तव से श्रमिक सघ झादोलन भारत म सन्‌ *६१६४ से प्रारम्भ हीता है 
जबकि अनाप सनाथ कीमत बढन स उ पन्र हुई आथिक कठिताइयाँ सामाय राजनतिक 
कच्ममकय एवं श्रमिकों को वढती हुई विश्व यापी चेतता न तमिको के दिमाग मर श्रपन 
हिंतो के लिए सगठित होन की झावनयक्ता को बात भर ही । पहली यूनियन मद्बास मं 
स्थापित हुई । इसके बाद ध्रय स्थाना म भी यूनियन स्थापित हुई । इनम अधिकतर ता 
कंबल हडताल मसमित्ति मात्र थी जिनका ज म समस्या को जीतन या हारन पर या 
उससे पूव ही समाप्त हो जान के लिए हुआ था । वे एक दूसर स श्रसर्म्बाघत थी 
परक्ु जब उनक एकीकरण का आवश्यकता झनुभव हुई क्‍्याकि इही दिनो विश्व 
श्रमिक सघ के तिए किप्ती के'द्रोप एबं प्रतिनिधि सघ स प्रतिनिधि जान को थ भस्तु 
स्थानीय यूनियन सघ मे परिवर्तित हा गई और फिर प्रात्तीय सध की स्थापना हुई । 
सन्‌ १६२० म श्राल इण्टियां ट्रड यूनियन काॉँग्रस जो समस्त यूनियनों का राष्टीय फड 
रेशन थी बुलाई गई । सन्‌ १६२२ म केद्वीय श्रमिक समिति की स्थापना हुई प्रौर 
उसी व झाल इण्टिया रेल्वेमन फ्डरटान पोस्ट 06 ट्लीग्राफ यूनियन स्थापित हुई । 
इस श्रत्रधि की विशापता यह थी कि >पयुक्त नता श्रमिकों म स ही सुलभ न थग्रस्तु, 
उह बाहरी ब्यक्तियों के नतृव पर निभर रहना पड़ता था । 

सेवायोजकों न इन यूनियनों को मायता प्रटान करन स इकार कर दिया। 
श्रमिका को सताया जा० लगा । भारतीय अपराध दण्ट सनियम सशोधित क्या गया 
और श्रमिक सघी के काय झवध घोषित कर दिये गये । सन्‌ १६२० म बकिद्ठम मिल्स 
क॑ मामले म मद्रास यूनियन के विछझुद्ध आदर जारी किये गय श्रोर तब श्रमिक नताग्रो 
न दखया कि व सच्चे श्रमिक सध कार्यों व लिये भो उत्तरदायी व्हराये जा सकते है । 
श्री एम० एम० जागी न श्रमिका क लिए सरक्षण प्राप्त करत का उद्योग क्या परन्तु 
उतवा यह परिश्रम पाँच साल बाद उस समय सफल हुआ जबकि सन्‌ १६२६ म व्यापार 
संघ अधिनियम पास क्या गया । तब से सघा को सख्या म तेजा स वृद्धि हुई है । 
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सन्‌ १६२८ २६ म आदालन बडी तेजी पर था । कम्यूनिस्टो का सघो पर 
प्रभाव बढ गया । एसे सधो मं गिरदी कामगार युतियत ( सदस्य सझ्या ५० ००० से 
भ्रेधिक ) प्रमुख थी. इहोन बम्/ई मे सद्‌ १६२८ मे हडताल संगठित की और सफ 
लता भी प्राप्त की परतु कम्यूनिम्ट सदस्थी की कुछ कायवाहिया से मुसीबत पदा हो 
गई । शहर म दड्ढा हा गया कई प्रमुख नता पकड़ लिए गये पश्रोर उ्ठे सजायें दी 
गई । सन्‌ १६२६ मे उ'होन फिर टसरी हडताल की और वह काफी समय तक जारी 
रही ) तब एक जाँच ग्रदालत बठी । उसकी रिपोर्ट के अनुसार कामगार गुनियन ही 
हडताल के लिए पूरा रूप से उत्तरदायी थी | एक प्रमुख सघ के विरुद्ध एमी रिपोट न 
ग्रादोलन वो बटनाम वर दियर और उस बहुत धत्रका यहूँचा । श्राल इण्डिया टरडयूनि 
यन कांग्रस के सन्‌ १८२६ के अधिवशन रे उसकी काय समिति पर कम्यूनिस्टो ने 
अधिकार कर लिया तथा उम्र कायवाहा का और विद्व कम्यूनिस्ट ग्रादोलन में सम्बाध 
स्थापित करन का निडुथय किया । इस पर नम्न दलीय सघो न श्री एम० एम० जोशी 
की ग्रध्यक्षता म इस काग्रस से सम्ब ध विच्छेद कर लिया और इण्डियन टह यूनियन 
फडरेशन बनाया । रेल्व मस्त फडरेशन न भी उस काग्रस से सम्बंध तोइ लिया। सन्‌ 
१८३१ मे तो उग्रदलियों न स्वय भ्रपती भ्रलग आल इण्डिया रइ ट्रड गूनियत क्राग्रस 
बना ली । सन्‌ १६३१ के विश्व श्रमिक्र सघ को इण्ट्यिन टड यूनियन फडरेशन से 
ही प्रतिनिधि भज गये घ । इस फूट से आंदोलन म बडी कमा आ गई। एकता लानत 
के प्रयत !क दार फिर किय गये सन्‌ १६३३ मे तयतल ट्रड यूनियत फडरशन बनता 
जिसम कम्यूनिस्टो का छोडकर और सब सध सम्मिलित थ।सन्‌ १६३५४ म एकता 
का अभ्रा तम झाधार भी निश्चित हो गया ओर सन्‌ १६४० म तो काम धलाऊ सम 
भौता भी हूं गया भा परतु भ्रभाग्यवगा उसी समय युद्ध झ्रारम्भ हो गया । पुद्ध मं 
सहायता दी जाये या नहीं इस प्रश्न पर फिर तीव्र सतभट पदा हो गया फलस्वरूप कई 
सघ प्रलग हो गये । 

बतमान समय म इण्टियन लशतल टड यूतियन कांग्रस देश के श्रमिक सधो 
की सबसे ब्रधिक प्रत्तिनिधिक ससथा है। इसमे लगमग ८०० सघ सम्सिनित है जो 
लगभग १२ लाख श्रमिका का प्रतिनिधिब करते हैें। इसके बाद झाल इण्श्या द्रड 
यूनियन काग्रस हैं जो किसी समय श्रमिक्ता की प्रतिनिधि सस्था थी परन्तु कम्युनिस्टो 
के घुस झाने पर जबसे भारतीय दाप्टोय श्रमिक सघ काग्रस उससे अलग हो गई तब 
से उसकी सदस्थ सहया घटती जा रही हे। आ्राल इण्डिया ट्रड यूनियद काँग्रस के 
अतिरिक्त सोहतिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित हिंद मजदूर सभा भी है तथा सम्‌ १६४६ 
मे युनाइटड टड घूनियन काग्ररा वी और स्थापना हुई | इस प्रकार भारत मप्माज 
४ प्रमुख अखिल भारतीय श्रम संगठन है जिनके सदस्या की सस्या निम्न तालिका से 
चात की जा सकती है -- 
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भारत में श्रमिक सघ टी सफलताएँ-- 








भारत में श्रमिक सघों का इतिहास नया है, इसतिये व्यवहार म उनका बारत- 
बिक महृत्त्व ग्राकला दुप्कर तहीं तो कठित अवश्य है। यह तो निम्सकोच कहा जा 
सकता है कि उहे पर्याप्त सफलताएँ श्रात्त हुई है। उद्महरण के लिए, अपनी स्थापना 
के प्रथम वं में हो वे मजदूरी वढवाने और काम के ध॒प्टे बस करवाने में सफल हुए 
और सन्‌ १६२६ में उन्हात मजदूरी मं कटौती होते स रोकी । इसके ग्रतिरिक्त वे 
मालिका का धर्मिकों क प्रति व्यवहार वदलन मं भी सफद हुए हैं। वे ग्रव पहले की 
तरह उनके प्रति उदाम्रीन एवं विरुद्ध नहीं रहे । क्मचारों सघ ने सन्‌ १६०५ में 
बी० एत० ग्रार० वी हडताल एवं १६२७ में खद्गपुर वक्याप को “तालावन्दी' में 


सफचतापूर्वंक हस्तक्षेप किया । 
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दूसरे देशों वी अपक्षा हमारे देश के श्रमिक संघो की प्रगति लगभग नगण्प है ६ 
कठिनता से ५% श्रमिक इन सघो के सदस्य होगे । दुर्भाग्यवक्ष हमारे प्रधिकृतर संगठन 
केवल खोखते झापाजत सात हे,जिन्हे झ्रपर्याप्त कोप एवं जाली सदस्य सख्या भौर बाहरी 
लोगो के उत्साह द्वारा ही जीवित रखा जा सका है। वहुत कम श्रमिक सघो ने 
बेरोजगारी, बीमारो व दुढापे के लाभ दिये है । उनमें “प्रारस्परिक सहायता” की प्रवृत्ति 
ता लगभग प्रविकसित है और उन्होने अपने को केबल लडाकू वारयों तक ही सीमित 
रखा है। ग्रहमदाव।द का वस्र सघ अवश्य ही श्रमिक्रों के लिए कई कल्याण काय-- 
अ्रस्पताल, शिक्षा, सस्ते भ्रनाज, सहकारी ऋग्ग एवं मनोरजन की सुविधाप्रो के रूप में, 
कर रहा है । प्रति सप्ताह वह एक पत्र भी प्रकाशित करता है । 


यह भ्राशा की जाती है कि शिक्षा के फंलने पर दश्मा और सुघरेगी, श्रमिक 
अपने अधिकार एवं कत्तज्यों को समभेंगे, अनुझासन बढ़ेगा, सगठन के महत्त्व का उन्हें 
ज्ञान हागा व श्रमिक सघो के सदस्या वी सख्या भी बढ़ेगी, वे स्वय अपन वर्ग में से 
ही नेता प्रकट कर सगे, वाहरी लोगों की स्वाथपूरां चालो स छुटकारा पावेंगे और 
अपना काय अ्रधिक चतुरता एवं बुद्धिमत्ता से चला सबंगे। बह दिन दूर नहीं है, जब 
कि भारत इस बात पर गर्व कर सकेगा कि उमके श्रमिक सघ भी भ्रव ऋय देझों से 
किसी भाँति पीछे नही हैं । 
भारतीय श्रसिर सघों दे सार्ग मे याधायें-- 

भारत में श्रमिक सघ आन्दोलन की प्रगति वहुत सी बाधाग्रों के कारण धीमी 
रही है । कुछ महत्त्वपूर्ण बाघायें ये हैं .-- 

(१) अ्शिक्षा व प्ज्ञानता--भारतीय श्रमिव प्रायः अ्पढ है, अस्तु वे झनु 
शासव के महत्त्व को नही समभत और न सघ वो बुद्धिमानी और चदुरता स चला ही 
सकते है । 

(२) विचित्र समुदाय--भारतीय श्रमिक्त वंग विभिन प्रक्रार के धर्मों, 
विचारधाराभा, रीति रिवाजों श्रौर आदतों के मजदूरों वा मिश्रण है, इसलिए उनके 
सगठित हाने में दर लगती है । 

(३) भ्रवासी भ्रच्ृत्ति--वे दूर दूर के गाँवों से नौवरी की खोज में आते है 
और चले जात है, अत. वे ग्रपना कार्य अथवा उद्योग परिवर्तित बरते रहत है, इस 
बारण वे किसी सध में स्थायी उत्साह नही लेते ॥ 

(४) कम वेतन--भारत में मजदूरा का बहुत बम वेतन मिलता है, इस 
बारग्य बहुत से तो चन्दा नही द पाते ॥ यदि कुछ दे भी सके ता ऐसा घुल्क इतना न्यून 
होगा कि उसस सघ को ययेष्ठ दब्य प्राप्त नहीं हो सवता, अतः व फ़िर अच्छा काय, 
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जिसकी उनसे झाशशा को जाती है, नही कर पाते | यही नही, भारतीय सजदूर केवल 
समस्यात्मक लाभ के लिए शुल्क देने मे सकोच करता है भ्रोर अपने शुल्क के बदले में 
अपनी सव झापत्तियो से बचाव अथवा थोड्ः अवधि ही में वेतन वृद्धि को आशा 
रखता है । 

(५) न्यून शुल्क - न्यूनतम शुल्क भी वसूछ करने में कठिताई होती है, 
बयोंकि उसे मिल मालिक तनख्वॉह बांटते समय उगाहने नहीं देते | बाद में वह या त्तो 
सरलता से कोधाध्यक्ष तक पहुँचना नही और यदि पहुँचता भी है तो बीच में हों उसका 
कुछ भाग इधर उधर कर दिया जाता है 4 

(६) कम अबकएश--सजदूरों का अवकाश इतना बस रहता है जि वे अन्य 
बातें, जैस--सघ झादि के विषय म सोच ही नहीं पाते ॥ 


(७) नियोक्‍्ताओ्ों व ठेकेदारों की विरोधी प्रवृत्ति--मेवायोजकों एवं कम 
कारियोजकों का विरोध सघ पग्रान्दोलन की प्रगनि में एक अन्य बाधा है । उत मजदूरों 
को जो सध के प्रति कुछ सहानुभूति रखते है, तरह तरह से परेशान किया जाता है । दे 
मजदूर सघो को मान्यता प्रदान नहीं करते है प्रोर यदि करते ह तो ऐसी शर्तों के साथ 
कि फिर संग्रठत व्यर्ध रहता है । कभी-कभी सच्चे सघो के विरोध मे सेबायोजको द्वारा 
भूठे सघ स्थापित कर दिये जाते है झौर इनकी सहायता से उनकी कार्यवाहियों में 
विघ्न ड।लन का प्रयत्न किया दाता है । सप के बार्य॑कर्त्ता्ों को छ्रूस देवर फोड़ सेचा 
तो एक साधारण सी बात है ॥ 

(८) चिज्ञाल क्षेत्र --हमारे देज्ञ में मजदूर एक बडे क्षेत्र में फैले हुए है और 
कुछ दक्षाप्रो म तो उत तक पहुंच भी नही हो पाती, जँस--श्रासाम के चाय वागान 
झ्ादि । श्रस्तु इनसे सम्बन्धित सूचनतायें दवाई जा सकती हैं ग्ौर बाहर बालो को उनकी 
जानकारा नही हो पाती । यह दक्शा सघो की प्रगति में बः्घक है । 


(६) सु नेतृत्व का ग्रभाव--सबसे बडी बाधांग्रों में एक बाधा अच्छे नेतृत्व 
का अभाव होना भी है। श्रमिक अपठ है, वे अ्रपने ग्रधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित 
है, इसलिए उन्ह बाहरी मेतृब्व पर निभर रहना पडता है। यह उनकी बडी दुवलता 
है, बयोकि ऐसी दशा म प्राय. अपने राजरनतिक अथवा सामाजिक उद्देश्य बी पूति के 
लिए स्वार्थी लोग नेतृत्व संभाल लते है | इन्ह श्रमिकों की बास्तविक स्थिति वा ज्ञान 
नहों होता, क्योकि उन्हें कभी कारखानो में काम नही बरना पडा । वे उद्योग की भ्राव- 
इयकताग्रों से भी अपरिचित होते हैं । उन्हे श्रमि्रो से सच्चो सहानुभूति भी नद्ी होती । 
कुछ पढ़े लिखे वकील आदि, जिन्हे काम तही मिलता, वौठे ठाले इस का को संभाल 
लेते है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयत्न में सलग्न रहते हू । कही कही तो ऐसे 
लोगो ने मजदुरो के चन्दे भी हजम कर लिए । कुछ नता कई सभो का कम सेभालते 
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रहते है, इसलिए वे प्रत्येक सघ का पर्यात समय भी नहों दे पाते । रॉयल कमीशन ने 
यह स्पष्ट कहा है जव तक ये सघ इस विषय में आत्म-निर्मर नहीं हो जाते, तव तक 
क्सौ विशेष प्रगति की आद्या करना व्यर्थ है । 

(१३) श्रमिक नेताओं के प्रति दें घ--अधिकाश श्रमजीवियों में अपने नेताओं 
के प्रति सदभावना नहीं होठी । जनसाथारण भी उन्हे प्रायः विप्लत्रकारो, झ्राग उगलने 
वाला कहकर बदनाम करते है। 

(११) श्रमिकों में अनुशासनहीनता--अश्िक्षा, अज्ञानता एवं रूद्िवादिता के 
कारण भारतीय श्रमिक्र नियन्त्रस्प व॑ झ्ञासन के ग्नन्तग्गंत रहने का आदी नहीं होता, 
अतः श्रम सघ की ओर स॑ प्राय, लापरवाह रहता है । 

(१२) नियोवताओरों का असहानुभूतिपूर्ण बाताबरण--मिल मालिकों का 
अमहानुभूतिपूर्ण वातावरग्ा भी श्रम संघ जान्दोलन की एक बडो कठिनाई है ; भार 
तीय नियात्तागरा यह वहीं समभते कि स्वस्थ एवं सुहद सघवाद हडताला के विरुद्ध 
बीमा का कार्य करता है । इसके फ्लस्वरूप भ्रनियमित, झनाधिहुत तथा वितली बी 
तरह क्षणिक हडवालें नद्ीीं हा पातो । 
राष्ट्र निर्माए में सघो का भाग-- 

कसी भी दर्श को कल्याणकारी राज्य बनान में श्रमिक सध बहुत लाभकारी 
हो सकते हू १ श्रमिक सघी को मजदूरों में यह भावना व प्रवृत्ति पूँदा करनी चाहिए वि 
वे राष्ट्र हित की दृष्टि से उत्पादन क्यो बहुत बढावें। मिल मालिकों का भी यह कत्त-य 
है कि वे उत्पादन बढाने के उपायों को श्रमिक (प्रर्थात्‌ श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ) 
के सामत रखें और उनका सहयाग प्रात्त करें । श्रमिक प्रतिनिधि उन्ह राष्ट्रीय समृद्धि में 
जहाँ अपने सहयोग का विश्वास दिलायेंगे वहाँ अपने लिए भी मिल मालिकों से निम्न 
लिखित प्राध्वासन चाहेगे.-- 

(१) उत्पादनक्षमता में हुई वृद्धि के कारण जो लाभ हीगा उसमें मजदूर 

भी बेतन दृद्धि और अन्य सुविधाओं के रूप में भागीदार होगे । 

(-) नये उपायों का अर्थ मजदूर पर कार्य का अनुचित भार डालना 


नहीं होगा । 
(३) नये उपायों का परिसझ्याम शंजदरों की छोंटनी और वेकार्रा भी नही 
होनो चाहिए । 


इसके बाद श्रमिक सघ मजदूरों को राष्दीय उत्पादत में अधिकाधिक हादिक 
सहय ग देने के लिए सप्रममवेंगे, मजदूरों को मदीना का काम अधिक कुबलता से करने 
की ट्रैनिंग भी देंगे झौर शिक्षण की व्यवस्था भो करेंगे। श्रमिक्तों के प्रतिनिधि सिर 
इन्जीनियरों के साथ बैठ कर उत्तादन की नई योजनाओं पर विचार करेंगे और उप 
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युक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सहयोग देंगे । इस तरह श्रमिक सघ राष्ट्रीय समृद्धि 
में महत्त्वपूर्ण भाग ले सकते है । 

शिक्षा प्रचार देश की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है | झाज श्रमिक सघ 
४४५६ ब्यम अपने कार्यकर्त्ताओ के वेतन पर करते हैँ श्नौर केवल ७% शिक्षा प्रसार 
पर व्यय करते है । यह बहुत असन्तोषजनक स्थिति है। शिक्षा कौ ओर विशेष ध्यान 
देने कौ झावश्यकता है। 

निम्नलिखित झन्‍्य दिश्ञा्रो में काम करके भी श्रमिव सघ राद्ट्र-निर्भाण में 
सहायक हो सकते हैं --- 

( १ " श्रमिक सघ सहकारी समितियाँ बना कर मजदूरों के लिए घर बनवा 

सकते हैं । 

(२ ) मजदूरों में बचत की आदत पैदा की जा सकती है और विभितर कार्यों 

के लिए सहकारी समितियों का सगठन किया जा सवता है | 

( ३ ) मजदूर परिवारों में तथा वयोवृद्ध पुरुषों में ग्रामोद्योग का प्रसार वरके 

आमदनी बढाई जा सकती है। 

( ४ ) शारीरिक ध्यायाम, खेल कूद आदि का प्रचार करके मजदूरो को स्वस्थ 

बनाने में श्रमिक सघ सहयाग दे सकते है । 

सक्षेप मे, श्रमिक सध विभिन क्षेत्रों में रचनात्मक वार्य करके राष्ट्र निर्माण में 
सहायक हो सकते हैं। इससे मजदूरों का शैक्षणिक, सामाजिक, सास्द्वतिर स्तर भी 
ऊँचा उठेगा, बे भ्रच्छे नागरिक बनेंगे और जो सामाजिक व्यवस्था वे लाना चाहने हैं 
उम्रम भी इससे सफलता मिलेगी । 
श्रम-सघो को मान्यता के सिद्धान्त-- 

भारतीय धम सम्मेलन सन्‌ १६५८ ने मजदूर सघो को मायता प्रदान वरने 
के लिए निम्न सिद्धान्त निर्धारित क्यि.-- 

( १ ) जहां १ से अधिक मजदूर सघ हैं, वहां यदि कोई सघ मान्यता के लिए 
दावा करे तो वह रजिस्ट्रेशन के धाद कम से कम १ वपष तक सक्रिय होता ग्रावडइयक 
है । जहाँ केवल एक ही सगठन है वहा यह झतं लाग्रू नहीं होती ॥ 

(२ ) सम्बद्ध उद्योग में इसकी सदस्य सख्या कम से बम १५ प्रतिशत ग्रवश्य 
होनी चाहिए । 

( ३ ) यदि कसी मजदूर सघ क सदस्या की सस्या सम्बद्ध स्थावीय उद्याग 
के मजदूरों की सख्या का २५ प्रतिशत है, तो वह उस क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त व रने 
का दावा बर सकता है । 

प्‌ टू ), जब किसी मजदूर सध्च को मान्यता पमिल जाय तब इस स्थित्ति में 
दो बप तक कोई परिवतंन नहीं होगा चाहिए । 
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(५ ) जहाँ किसी उद्योग या सस्थान में कई मजदूर सगठन हों वहाँ जो सबसे 
बढ़ा सध हो उसे मान्यता प्रयान वो जाय । 

(७ ) किसी क्षेत्र के उद्योय की प्रतिनिधि सजदूर यूनियन उस क्षेत्र के उस 
उद्योग के सभी कामग्रारों का श्रतितिदित्व करेगी, परल्तु यदि किसी विशेष उद्योग की 
यूनियन वी सदस्य संख्या ५० प्रतिशत है, सो वह उस उद्योग की सौमा तक प्रतिनि- 
प्रिन्च कर सकती है ॥ 

(७ ) प्रतिनिष्यात्मकस्वरूप के निश्चय के लिए प्रक्रिया और अधिक सम्पुर्शां 
होनी चाहिए । जहाँ पर विभागीय तन्‍्दर के विनिश्चयात्मक निग्षय अन्य पक्षों को 
स्वीकार ने हो वहां सभी केद्वीय मजदूर समठनों के प्रतिनिधियों की एफ समिति 
बनाई जाय, जो मामने पर विचार करे तथा निगांय दे | इसके लिए केन्द्रीय सरवार 
मजदूर संगठन, जो स्थायी तन्‍्त्र के रूप में कार्य करेगा, स्थानीय ग्राघार पर ब्यक्ति 
और धन प्रदान करेगा । 

(८ ) केवल उन्हीं मजदूर सघो को मान्यता दी जायगी जो अनुझासन की 
सहिता का प्राजन करेंगे॥ 

( ६ ) ऐसे मामलों में, जहाँ कोई मजदूर सध केन्द्रीय सरकार के संगठनों में 
स॑ किसी से भी सम्बद्ध स हो, मासले को अज़ग रूप से ही तथ किया जायगा। 
श्रथ सघ तथा द्वितीय पंच-वर्षोय योजना-- 

श्रम सधो के दोषों को दूर करने के लिए द्वितीय योजना पश्रवधि में निम्नलि- 
खित काय किए जा रहे हैं -- 

(4 ) श्रम-स्घों में दाहरी व्यक्तियों को शामित्र न होने दता; 

(४ ) झावद्यक द्ार्तों को पूरा करने पर उन्हें मान्यता प्रदान करना, 

(॥0 ) श्रम सघों बे वाययंकर््ताओं वी उत्वीडन (शाल्ाशारटआा0४) से रक्षा 
करना, और 

(:४ ) श्षम स्धों को व्यक्तिगत साधनों द्वारा उन्नति करना। 
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अध्याय २२ 


हमारी कुछ प्रमुख श्रम समस्‍यायें 7 
(4.29007 [?00279 4 ) 








भारत में श्रम समस्याश्नों का उदय-- 

भारत में श्रम समस्‍यायें अपेक्षाइत कुछ मवीन ही है। प्रॉद्ीच बाल मं श्रमियो 
की बक्‍या स्थिति थो, उनकी काम्त करव वी दश्थायें कंसी थी झौर उदका जीवन-रुत्तर 
का था, इस विषय में कोई घ्यवस्थित विवरण नही मिलता । हा, एथ्वावीन प्रन्था, 
साहित्य तथा रीति रिवाजों के आधार पर अनुमान स यह कहा जा सकता है कि 
प्रानीन श्रमिक ग्रसगठिस, ग्ररक्षित किन्तु कार्य कुशल थे। पुश्तंती कलाकारों तथा 
दस्तकार। द्वारा द गाँवों व नगरो में कला व दस्तकारी क उद्योग धन्त्रे किये जाते थे । 
ये लोग गाँव के सेवक भी होते थे तथा नगरा में दस्तकारी सघो (07४80 50॥05) से 
सगठित होते थे । प्रवीण दस्तकारों (फबडल-णर्वीआतला) के यहाँ कुछ लोग 
(#9[४८॥॥८८) दस्तका री का काम सीखते थे। काम सीख ने के बाद वे स्वय पृथक व्यवसाय 
करने लगते ये। भ्रमिक' का जो आधुनिक भ्र्थ लिया जाता है, वह १६वीं क्षताब्दी के उत्त 
राद्' में ही प्रारम्भ हुमा | सन्‌ १६५७ के उपरान्त देश में नई शासन व्यवस्था स्थापित 
हुई और आधुनिक उद्योगों व थ्रातायांत तथा आ्राधुतिक श्रथव्यवस्था वा विकास होना 
प्रारम्भ हुआ । जैसे जैसे देश में उद्योगों का विकास हुमा श्रोर नए कारखौनों की 
स्थापना हुई, रेल, तार, डाक, चाय, रबड, सूत, जूट, लौह, इत्यादि सभी प्रवार के 
उद्योगों का विक्रास होते लगा। ओ्रोभोगिक क्रान्ति तथा यन्त्रों द्वारा बडे पंमाने पर 
उपादन के आधुनिक बारखाने की पड़ति ने ही श्रम की समस्याप्रा का जन्म दिया 
२०वीं घताब्दी म इन समस्याप्ना का रूप उग्रतर होता गया । एक आर तो आधुनिक 
उद्योगो के विकास और दूसरी ओर कुटीर उद्यायो के विनाश तथा कृषि भूमि पर जन- 
चस्या के उत्त रोत्तर बढने वाले भार के कारण, गाँवो से भुन्ड वा कुण्ड कारीगर व किसान 
नगरी में जाकर श्रमिकों के रूप मं झावाद होते लगे। ओऔद्योग्रिक नगरों का विकास 
हुआ और देदा सम वस्वई, झहमदाबाद, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास औद टाटानगर जैसे 
अआमिक प्रघात नगर विकद्तित हुए । 
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इस प्रकार जो एक नया श्रमिक वग उत्पन्न हुआ उसकी कुछ अपनी विश्येपतायें 
थी। उसके पास न घन था न भूमि और न कोई आय सम्पत्ति | उनके निवास की भी 
जटिल समस्या थी। पर्याप्त व उपयुक्त घरा के अभाव म भारतीय श्रमिक बय को 
नगरो को तग अधेरी और दुमधपूणा गलियों म नारकीय जीवन व्यतीत करन के लिए 
बाध्य टोना पडा । प्रारम्भ म उसकी नौकरी की सुरक्षा के लिय काई व्यवस्था नही को 
जा सकी । उसके काम करन के स्थान की दयाय बडी अनुपयुक्त व स्वास्थ्य के प्रतिकूल 
थी। उसे १२ से १५ घट तक काम करना पडता था। उसके स्वास्थ्य व चिकिसा 
तथा दुघटतागा से रक्षा करन के लिये कोई प्रबंध न था। उद्योगपति श्रमिका का 
निदयतापूब क शोपण करते थ और श्रमिक झ्पन स्वामी की दया पर निभर एक बेवश 
व असहाय शोपित प्राणया था। 


किन्तु समय बदला । प्रथम विश्व युद्ध न श्रम समस्याझ्रो को ऊपर लाकर रख 
दिया । श्रम तथा पू जी क बीच खाई वर्गीय भद भाव तथा घन व झाय की बढती 
अममानता के कारण श्रमिक और मिल सा'लकों के बीच तीत्र वसनस्य तथा द्वप की 
झाग भरडकू उठी ! प्रथम विश्व गरद्ध के दौराज मे आरतीय उद्योगएतिया ह# भारी वाभ 
कमाये और श्रमिकों से शक्ति से भी अधिक काम लिया। इससे मजदूरों म कुछ जाग्रति 
हुई और उहोन अपनी दा सुधारन के लिए आवाज उठाई यद्यपि इस आवाज मे 
बल न था। युद्ध तथा युद्धोत्तर तेजी म मूल्यो सम असाधारण वृद्धि के कारण जीवन 
यापन की लायत बट गई थी और इससे श्रमजीविया म बड़ा अत तोप छाया हुआ था । 
महगाई भक्तों बोनसा या ताभाया और अधिक मजदूरी प्राप्त करन के लिये हृडतालो 
की देश म एक बाढ़ झआं गई थी। श्रम सघा का संग्रठत हुआ श्रमिकों को अपन 
महत्व तथा अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ । यही नही झतर्राण्रीेय श्रम सघो व सम्मेलनो 
म भी भारतीय श्रम सघा के प्रतिनिधि भाग लेन लगे। सयुक्त राष् सघ न भारत को 
विश्व का भ्राठवाँ झ्रोद्योगिक देश घापित किया तथा भारतवप को प्रतर्राष्टीय श्रम 
निणया को स्वीकार कर लागू करना पडा ॥ 


कुछ श्रम कल्यारपकारी कानूना का भी निर्माण किया गया कितु श्रसिकोस 
संगठन का अभाव होत के कारण उनके हिता की उचित रक्षा न हो सकी । सन्‌ १६२६ 
म श्रम सघ अधिनियम के पास होत से उनकी दा म सुधार की झ्ाटा बधी । 
सम्‌ १६२६ म भारत सरकार न रायल श्रम कमीचन की नियुक्ति की जिसन ग्रपना 
प्रतिवेदय सन्‌ १६३१ म श्रस्तुत किया । इसके आधार पर श्रमिका के निवास काय 
दरगाओ काय अवधि नौकरी की सुरक्षा तथा उनके हितकारो कार्यों के सम्बाध मे 
केद्रीय तथा राज्य सरकारा न अनक अधिनियम पास किए । त-पश्रचात सन्‌ १६३७ 
से काँग्रस मात्रम'डलो न श्रम हिंत की एक धगतिश्ील नीति को कार्यावित कर न्यूनतम 
आत्ति मौकरी की सुरक्षा क्षतिपूर्ति इ यादि की व्यवस्था की। 


( १३७ ) 


के लिये ही छोडते हे । ग्रौद्योगिक केड्रो के अधिकाँश श्रमिक असल में ग्रामीण ही होते 
है, जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा गावो मे ही होती है और ग्रामीण रीति रिवाजो में ही 
उनकी ग्रास्था होती है। उनका अभीष्ट भाव लोटना ही होता है तथा एसा करन में 
वे प्राय सफल ही होते है । 


प्रवासी प्रवृत्ति के कारएा-- 


श्रमिकों के गाव से शहर थ्रान के कारणों पर हृष्टिपांत करन पर हम देखेंगे 
कि कृषि पर पडन वाली विपन्ति का पहना असर भूमिहीन खतिहर मजदूरों पर ही 
पडता है श्रत उहे गाव छोड कर कारखाना, नौका निर्मारा स्थाना बगीचा तथा रेल 
पमिचाई आदि सरवारी निर्माण काय वाले स्थानो म अधिक वेतन के लिए काम ढ ढन 
चाता पडता है। उन्रत ग्रावागमन के साधन उनके इस प्रवास म सहायक होते है । 
उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश बिहार उडीसा आदि राज्यों तेथा बम्बई के रत्नगिरि 
आदि कुछ जिलो मर जन घरत्त्व तथा भ्रुभार इतना भ्रधिक है और प्रनाथिक जोतें 
इतना भयानक रूप घारण कर चुकी है कि साधारण कृपक जीविकोपाजन के हेतु 
शहर में जान को बाध्य हो जाते है । इस प्रवास काय म सपुक्त परिवार प्रणाली भी 
सहायक होती है । परिवार के कुछ सदस्य झपन घर तथा खेत से सम्बंध विच्छेद किए 
बिना ही उसे परिवार के भ्रय व्यक्तिया की देख रेख म छोड कर गाव से चले जाते है । 
कभी कभी कृपक गाव के साहुकार से बचन या भूमि और पश्चु खरीदन के लिए पर्याह 
घन कमान के उद्बय स शहरा म नौकरी तलाटा करते है । फिर वभा अपनी जीविका 
और भावी जीवन को उत्तम बताने की आशा से तिम्न थस्त्री के ग्रामाण श्रमिक (जो 
कि दलित वग से सम्बंध रखते है) शहरा झौर कस्बो को चले जाते है। न्यू कि उनके 
नगर 'ान का प्रधान कारण कप्ट है न कि महत्वाकाक्षा अत हम यह कह सकते 
है कि गावो से नगरा को प्रवास करन वाले सबस कम कुशल और ग्रत्य त निरुपाय 
ग्रामाएए होत हैं। श्रम कमाशन के झब्दों म-- 

* प्रवास की प्र रक शक्ति एक सिरे से आतो है, अर्थात्‌ गावों से । औद्योगिक 
श्रमिक नागरिक जीवन के आकपरा से झहरो म नहीं जाता और न उसके प्रवास का 
कारण महत्वाकाक्षा ही होता है।झहर स्वय उसके लिए कोई ग्राकपण की वस्तु 
नहीं है और अपना गाव छोडत के सम्थ उसके मन म जीवन की झआवश्यक्रताआ की 
प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भावना नहा रहती । बहुत हा कम ओद्योगिक श्रमिक 
शहर में रहना चाहेंगे, यदि उहू ग्राद म जीवनयापन के लिए पर्यात अन और वस्त्र 
मिल जाय । वे लगर की आर आकर्षित नहीं होत वरन्‌ ढकेले जाते है ।* 


प्रवासी प्रवृत्ति के आथिक एवं सामाजिक परिणाम-- 
( १ ) भ्रवासी प्रवृत्ति क परिणामस्वरूप कारखाना में काम करन वालो के 
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कितने ही बग अपते का एक्दम झअपरिचित रीति रिवाजा ओर परम्पराझ्ा क मव्य पाते 
हैं। यह भा हा सकता है दि वहाँ नापा भा टूयरी हा। 

(३ ) पुरानी प्रथाप्मा और सान्यतापा के बाधत ढाल पड जात है, नवीन 
सम्बंध झीझ्मता से नहीं स्थापित हां पात । फतत जांवन अधिकाविक वैयत्तिश' हा 
जाता है । 

(३ ) चलवायु के अत्यधिक परितन, दायपूरा भाजव, स्थानाभाव के 
कारण अधिक नाडह़ भाड़, सफाई का झ्माव तथा प्रारिवारित्र जीवन स विच्छुद 
हान के वाद पुन मिलते का प्रतालन इन सका संयुक्त प्रभाव श्रमिक वे स्वास्थ्य पर 
बटत बुरा पड़ता है । 

( ४ ) वृद्ध दुत्यसता के कारगर श्रमित्र के नैतिक जावन वा और भी प्रतत 
हाता है । शराव प्लौर तुच्चा इन दुत्यमना व उदाहरू्प हैं, जाबि गांबा में श्रपशाहइृत 
अचात है । 

(५) चूंकि श्रमिक क मन म गाव खोटन की दचरदा स्व बना रस्ती है, 
झत वह ब्रप्रता नॉगरिक वृत्ति में स्थाया रचि उत्पन्न नहीं कर पाता । यहां काररा है 
कि बह उत्च काटि का प्राविधिक कुशलता नहा प्राप्त कर घाता । 

( ६ ) ज्यक बार बार गाँव लेटन तथा ग्रय कारण से माविक और श्रमिचत 
के बाच सम्पकत का धवतिश्टवा नाट हा जाता है ओर उनमें प्रशाववूर सगठ्य का भी 
अभाव हा वाता है । 

(७ ) श्रमिक उब लम्बी अनुप्रस्थिति क वाद लौटता है ता यह निन्चित 
नथ हांता कि एस काम मिलेगा हा ( पुन वाम मिलन वा कठिताद्या उस साट्कार, 
मतदरा के ठकदार घराव बचत वॉल झादि वी दया पर ग्रातित कर दती है । 


क्या श्रमिकों का यारा से सम्परक उचित हैं ?-- 
चँंसा कि हम पहल सक्तत कर छुक हे, श्षमिका का अभी? गाँव लोहता ही 


ह 
हाता है। प्रधिंकाद्ं श्रमित्र अपना परिवार गाता सें हां रखेत॑ है। धर में श्रप्णन. पर्ति 
बा साध प्रान बाजा प ना भा प्रमच ब॑ भमय प्राय गाद की चली जाना है । शहर में 
रत हूंए उनका सम्बध गाव से इसखिंश थी नहा टूट थाद्या कि वर्श उनका झपन 
परिवार कसा सम्बधी या अपन साहबार का कुद रकम मेतना हो हाती है। 

श्रम झ्रायाग के मतानसार अमिक्तों का सात स सम्पक खाभहीन नये है । 
चहरा की अपडा गाँवा के अजिक् स्वास्थ्यप्रद वाठावरस्प में पापित हात के काररश 
ग्रामाझा श्रसिकरा का स्वास्थ्य अत्रिक उन्तम हाता है । समय-समय पर गाँद जान से 
खाद हुई मादसिक और चादीरिक दन्ति किरि स तौट झाता है। बामारी झौर वृत्ति 
हाोनेता के झवेखर पर गाँव का घर गक झरगस्ग स्थल वा वास दवा है॥ जिस प्रव्ाद 


( ह३६ ) 


गावा के आर्थिक भार को नमर प्रवास हल्का कर देता है उसी प्रकार गाँव नगरो की 
चृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं । ग्रामीण और नागरिक जीवन 
का सथोग दोनो (नगरा और गावो) के लिए हितकर होता है। इससे ग्रामीण जीवन 
म॑ बाहरी दुनिया का थोडा सा ज्ञान आ जाता है तथा पुरानी जजर प्रथाओो की शा खला 
को ताडन में सहायता मिलती है | इसी प्रकार नागरिका को भारतीय जीवन की वास्त 

विकताओा का सूच्म ज्ञान हा जाता है. ग्रत हमारा मत है कि इस समय गावा से 
सम्बन्ध की कडी को बनाये रखना ज्ञाभदायक है। हा यह ध्यान रखना चाहिए कि 
चह सुनियमित और स्वास्थ्यप्रद हो । 


( २) एकता का ग्रभाव-- 


भारतीय उद्योगा म श्रमजीवी प्राय बहुत टूर टूर से काम करन श्राते ह। एसे 
विरले ही औद्यागिक नगर है जिहे निकेटवर्ती क्षत्रो स ही समस्त श्रमिक प्राप्त हो 
जाते हा | परिणामस्वरूप, मजदूरों का वग एक एसा विचित्र समुदाय बन गया है 
जिसमें भिन्रमित धर्मों के भितभिन्न भाषा बालन बाले, भिन भिन्र 
रहने सहन एवं रीति रिवाज के लोग होते ह । मजदूर वग में इन भनक भिन्नताओ्रो 
के कारण सगठन नहीं है। संगठन तो दूर रहा पारस्परिक मेल जोल भी उनमें 
बहुत कम है । 
( ३ ) ग्रनियरममित उपस्थिति-- 

जसा हम ऊपर सकत कर चुके ह भारतीय श्रमिक कारखानों व निवटवर्ती 
गावा झथदा झय राज्या स काम करन के लिए नगरा में आते ह, अत अपन गावा के 
अति उनका प्राकपण बना रहता है। वे समय समय पर गाव जाते रहते हैं । कषपि 
क्षेत्रों स झान वाले श्रमिक हृषि मौसम में अथवा फसल पर, जब गावा में श्रधिक काम 
होता है, भ्रपना काम छोड कर चले जात है, इससे उनकी उपस्थिति कारखाना में 
अनियमित रहती है । निकटवर्ती ग्राँवों स आन वाले श्रमिक तो प्राय प्रति मास ही 
अपने गाव जाया करत है जिससे कारखानद के काम में बड़ी बाधा पडतो है। 


(४) ग्रज्ञाबता एव शिक्षा का अ्भाव-- 

भारत की सम्पूएा जन सस्या में से केवल १७% व्यक्ति पढ लिख है | इन पढ 
लिखे व्यक्तियो म से औद्योगिक श्राम्मको का भाग तो नाममात्र को ही हाग्रा | सामराय्य 
शिक्षा का अभाव होन के कारण श्रमजीदी पूरा उत्तरदायित्त्त के साथ अपन कत्तव्य का 
निष्पादन नही कर प्राते | साथ ही, भारतीय श्रमजीविया म जब ॒स्रामरान्य शिक्षा का 
अभात है तो श्रोद्योगिक शिक्षा का अभाव हो, यह कोई झ्राइचय की वात नहीं । वही 
कारण है कि हमारे श्रमजीवी लापरवाही के साथ यन्त्र औजारा का उपयोग करते है 
सथा अ्रपन काम का महत्त्व नही समझते ६ 


( ४० ) 


( ५) भारतोद श्रमिको को पूर्ति उद्योगो को उनकी आवश्यकतानुसार नहीं 
मिलती -+ 


भारित ये श्रमिका म बूटात श्रमिकों की अपक्षा अ्रकूगल श्रमिकों का सस्या 
प्रधिक है । इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी अधिकाँग जन सख्या कृषि 
उद्योग में लगी हुई है ।सत्‌ १६४१ वी जन सद्या के बनुसार भारत की २४ करोड़ 
जन सल्या हपि पर प्रयत अथव परो 7 रूप स निभर है तथा श्रेप जन सह्या स्यित 
उद्योग खान उद्याग परातायोत प्यापार एवं व स्णि्य धर निभर है । 
4६) रहन सहन का निम्न स्तर - 

भारतीय श्रम जाधिया क र न सहय का स्तर अत्यत गिरा हुप्ता है। इसना 
प्रधान कारण यह है कि उनका पारिताणर बहुत कम मिलता है| काई#ना व्यक्ति 
जव तक उसके पास अपना समस्त झाव यकताप्रा की संतुष्टि के हतु साधन मे हा 
अपन रहन सहन का स्तर ऊचा नहीं कर सकता श्रत यह दोप श्रमिका का नहीं चरन्‌ 
उन परिस्थितियां एवं वातावरगा का है जिनके झ्रातगत थे पत्र है और ग्रएना जीवन 
ब्यतात करते हैं। 


(४७) श्रमिकों की श्रक्षमता-- 


भारतीय क्षमिका की एफ मह्वपूरण विटापता यह है कि आय देशो का तुलना 
मे हमारे श्रमिकों वी काय [मठ्य बहुत कम *। श्री एववजाडर मकराबट के अ्रवुसार 
भारतीय श्रमिक वी अपेक्षा एक श्रग्न जे श्रमिक ४ ग्रुवा काम करता है परतु भारतीय 
श्रमिक की झ तमत्ा का विचार बरस हैए हम ये भा स्मरण रखना चाहिय कि 
श्रमिकों की कुशलता निम्न बाता पर निभर करता है--जलपायु भत्ति पद्धति काम 
ब'रन की परिस्थिति रहन सहन के स्तर तथा श्रम प्रवध | इन धटकों के विव॑चत 
से हा किसी देश क॑ श्रमिका की अ्रश्षमता के विधय से समुचित निश॒य किया जा सकता 
है ॥ काम करन को परिस्थिति काम के घष्ट यात्र सामग्रा ओद्यागित दिशा एवं 
श्रम प्रवाध ग्रादि कुछ एसी छात है जा श्रमिका क ऊपर निमर न रहुत हुए उद्योगपतिया 
और निर्माताओं क॑ ऊपर विभर रहता हैं तथा जितशी समुचित व्यवम्धा का पूण 
जिम्मतरी उनके हा ऊपर होता है इसजिए यह बहना यथाय है किसी भी देश का 
औद्यागिक क्षमता की जिम्मेटारा उद्याग्पतिया पर निभर होती है । रस दृष्टि स यदि 
इस कसौटी पर भारतीय श्रमिकों का तुतना अब दया के श्रमिका के साथ कायक्षमता 
मे वी जाय तो यह स्पष्ट है कि भारताय श्रसिया की काम करन को परिस्थिति तथा 
उनको दी जान वाला सुविदाय ब्रघ दवा की तलना में नहां क बराबर डे ब्रत श्रमिकों 
की ब्रशसता उनका व्यन्तिक दाप न हात हुए उस परिस्थिति का तय है जिसमे 
मारताय श्रमिक रहता है एवं जिम परिस्थिति मे उस काम करना पडता है ॥ 


| रैहश ह) 


(८) भाग्यवादिता-- 

भआरतवासो (विद्येपत: यहाँ का श्रमिक वर्ग) बडे भाग्यवादी हें ॥ अपने जीवन 
के सुख-दुख क्यो वे भाग्य वी दन मसकते है। “हुई है सोई जा राम रचि राखा” में 
उतवा इतना विश्वास है कि वे अपनी उनति क लिएपुम्पार्थ करने का प्रयत्तन्चील 


भी नहीं हात । भाग्य में हागा तो मिल जायगा, ऐसा सोचकर के हाथ पर हाथ रखकर 
बंठ जात है । 


भारतोय श्रमिकों की कुशलता 


(छावव्िल्ाटए ण ताज पिता ,800प7) 


क्‍या भारतीय श्रमिक वास्तव मे ब्रकुशल हैं २-- 

भारतीय श्रमिकों की बुछालता उनकी लोकप्रिय विशेषता है । साधारणतः यही 
कहा जाता है दि भारतीय श्रमिक अदक्ष एवं ग्रदुग्बनत हे। ग्रोद्योगिक कमीशन के 
सम्मुख सर ग्रलेक्जेन्दर मंक रावर्ट (॥7 8|9ए॥0८7 ४० २०७८४) ने श्रपनी साक्षी 
में यह कहा कि एक झग्र॑ज श्रमिक भारतीय श्रमिक स चौग्रुता कृशल होता है। सर 
वलीमेंट सिम्पसद (50 (0॥९0॥९०0 $7रग0507) के झनुसार लड़ााशायर की सूती मिल 
का श॒क् श्रमिव भारतीय सूती कपड़ कौ मिल में काम करने वाले २०६७ अ्रसिको की 
योग्यता के बरावर है, किन्तु प्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम कार्यावय की झार से की गई जाँच 
इस घारग्या को गलत मिद्ध कर देती है। इस जाँच स यह प्रकट है कि योरोप वी 
तुलना में हमारे श्रमिकों की अ्रक्षमता निविवाद सत्य नहीं है। कुछ ज्योगों में तो बह 
अ्रन्य दशों के श्रमिकों क बरावर कुशल है। अन्य उद्योगों में भी वह पूरी तरह अक्षम 
नहीं कहा जा सकता । यदि योरोपीय श्रम्तिक्त भारतीय श्वमिक्रों की श्रपेशा अधिक 
उत्पादन करते है तो व ग्रधिक शिक्षा प्राप्त भी हाते है, उनकों श्रधिक सृत्ति एवं पग्रन्य 
सुविधायें भा मिलती ह । दूसरे घत्दा में, भारतीय श्रमिक्र यदि प्रश्षम है तो अपने दोप 
के कारण नहीं, अपितु उन परिस्थितियों के कारस है जिनमें वह रह रहा है ॥ ग्रक्षमता 
के प्रमुख कारण इस प्रकार हे ३--- 
भआरतीय श्रम को अक्षमता के कारण एव उन्हें दूर रुरने के उपाय-- 

(१ ) भ्रवासी प्रवृत्ति--इस प्रवृत्ति के कारगा श्रमिक फसल के समय तथा 
अन्य विश्वेय उत्सदो पर श्रपने साँव अयत-ज्यत रहते है, जिससे भारत में श्रभी तरा 
स्थायी श्रमिक वर्ग का उदय नही हा पाया है ॥ इनकी इस प्रवृत्ति का यह परिणाम 
होता है कि वे प्राय, कारखानो से ब्रनुपस्थित रहते हें । इससे उत्पादन वडा श्रनिश्चित 
हो जाता है । 

ईमस दोप को दूर करने गुव औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों को स्थायी रूप से 
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रहने का प्रोसाहन देव के लिए टाहरी जीवन का सुघार कर उसे अ्रधिक आक्पक 
बनाना चाहिए । 


( २) शिक्षा सम्बाधो सुविधाओं का अ्ाव--सामाय क्ञान का स्वर हमारे 
श्रमिकों मं वहुत नोचा है । माता पिता की अधिक्षा के कारण घर का वातावरण 
शिक्षाप्रट ने य होता । इसके झनिरित्त उपलब्ध रीक्षा प्रणातरी बहुत सकुचित है। 
अभा प्रारश्विक रिक्षा भा सत्र जगड़ नि णुक्त तथा गअनिवाय नहीं हुई है।टिक्षा तन 
मित्रत स कट्टर अ्रधविस्वासी भाग्यवात्ा और साहतहीने हां गये हैं।इन सत्र 
बाता से तमिक्त की अकरलता बत्ता है। सामाय सिक्षा क अतिरिक्त हमारे श्रम 
ज विया के लिए धितपिक श्रटि तर्ण का सुझ्रवसर भा नहा मिलता। अस प्रगतिशील 
राष्टा सम चहा श्रमिवा का पर्याप्त रूप से प्रशिलण दिया जोता है श्रमिक जटिल से 
जटित महयोन का प्रयोग सरतता से वर सक्‍त है किन्तु सारत म एसा नहीं है | हमारे 
श्रमिक की मीना का उपयोग जानने तथा श्राय देशां में होन वाली श्रसित्रा की गति 
विधिया का समभन मे श्रधिक समय लगता है। उनकी इस अभानती के बारण उपा 
दत क्षमता गिर जाता है । 


झाय प्रगतियीत दशा की भाति भारत मे भा प्राथमिक शिखा ता कम से कम 
अनिवाय हाता चाहिए | इसक अतिरिक्त प्रविक स अधिक शिक्षण सस्यॉर्ये खोलकर 
शत्यिक प्रशिक्षण की सुव्रिधाय सुगम एवं सुलभ करती चाहिए सामाय शिक्षा मं 
श्रमिक का मानसिक विकास हागा ग्रौर ग्रोद्योगित धित्रां स "्यावसायिक ग्रज्ञावता दूर 
होकर काय उमता बढगी । 

( ३ ) निधनता ओर निम्न जीवन स्तर --भारताय श्रमिक वी दरिद्रदा सव 
विलय है। दरिद्रता क॑ कारण उस मर पर भाजत एवं पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं 
होत । एसा परिस्थितिया मं दूध फल झ्ादि निपुणतावद्ध के वह्तुग्रा का बह वल्पता 
भी कस कर सकता है ? परिणामस्वरूप काय उम्दा गिर जातो है । 

अस्तु श्षमिकों की निधनता को दूर करके उनका जावन स्तर ऊचा करन के 
उपाय सोचना चाहिए ६ कुटीर उच्चोगा का प्रगति स यह समध्या कापी सीमा तक हठ 
का जा सकती है । 


( ४ ) झ्ल्प वेतव--इसका भी भारतीय श्रमिक्रा की काालता पर बुरा प्रभाव 
हुप्रा है । दरिद्रता के कारण वे भरा प्रक्रार अपना पेट भी नहीं भर सकत ॥ परि 
स्थितिंवश उनकी झ्राय का काफा भाग कर चुकान एवं नया करन खे निकल जाता 
है और जो रीप रहता है वह उनकी ग्रावयकताआ के लिए पर्याप्त नहा हाता । अपना 
स्वास्थ्य बटाता ता दूर रहा पट भरन को पर्याप्त रोटी भी उठ नहां मिल पाता; 
दस प्रकार काय उमता दिला हिल कम हाता जातो है। 
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इस दोप की दूर करन के लिये श्रमिको को कम से कम्र इतनी मजदूरी अवश्य 
दी जाय जिससे कि थे अपना तथा अपन परिदार का उचित भरण पोषण कर सक। 


(४५४ ) शारोरिक दुबलता--निधनता एवं अल्प वेतन के कारण श्रमिको का 
मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है । अधिक समय तक वे निर तर कठिन 
परिभ्रम करन के लिए अपन को ग्रसमथ पाते है । एक बार रोगी होन पर वे अच्छी 
सरह श्रपना इलाज भी नही करा सकत । भारत के अबक क्षेत्रों म मलेरिया ग्रादि 
रोगों से अधिकार श्रमिक पीडित रहत हे । दसस उद्की कायक्षमता गिरती है और 
उपादन को भी क्षति पहुँचती है सन्‌ १६५१ म वम्बई के एक कारवान मे हिसाव 
लगा कर देखा गया था कि वहा २५ १५% श्रमिको को जुकाम तंथा फफड़ सम्बंधी 
राग २६ ०% श्रमिकों को दस्त पेचिस व हैजा आदि ५३% को गठिया या बात 
सम्बधी रोग ० ८०|, को मलरिया ७८% को चोट (काम करत समय नही) ० ९५ 
को छूत के तथा ३४ २% श्रमिका को विविध श्रकार क रोग हुएं। निम्नलिखित 
तालिका म हम कारखान म॒स प्रकार हुई समय की क्षति का झनुमात लगा सकत 
है । यही स्थिति प्राय भारत के सभी कारखान और उद्योगा म है --- 











प्रयेक रोग के | प्र यक राग के 
रोग क्रारण समय के | कारण अनुपातिक 

[विनाग का प्रतिशत | दिनों का क्षत्ति 
( १ ) फफडा सम्बधी रोग ड०्प २ 
(२ ) पाचन सम्बधी रोग र६ ६ हर 
(३ ) मलेरिया श्ड | ७८ 
( ४ ) मूत्र सन्‍्व थी राग ०२ ६० 
(४ ) छूत क रोग ११ | ११७ 
( ६ ) चोट ( काम पर नहा ) २७ पड 
(७ ) विविध २२४ ७४ 





इमके अतिरिक्त गाव के स्वतत्न और स्वछ दातावरणा से आकर मगरों की 
गादी व सक्षीए गलिया स रहने नग्रा की विचित्र परिस्थितियों म विभिन्न प्रकार की 
नतिक बुराइया का आखट हात मदिरा जुआ और अ्रप्टाचार म फस जान तथा झय 
तसम्बघी विषमताझो के परिणामस्वरूप श्रकिको की क्रियामक श्त्तिया का पतन हो 
जाता है। चारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के इस प्रकार नष्ट हो जान से उनकी काय 
क्षमता पर बडा घातक प्रभाव पडता है । 


# देखिये इण्डियन लेबर ईयर बुक (१६५१ ५२) पृष्ठ २५४॥ 
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इस दोध को दूर करने के लिए श्रमिक के लिए चिक्रित्सा सम्दन्धों सुविधाप्रो 
का प्रवध वरना चाहिए झौर मनोरजन के स्वस्थ साधन उपसब्ध कर उनका मद्य- 
पान एव जुए का ब्यमत छूडाना चाहिये । 

( ६ ) जलवायु--इसक्ता भी कायक्षमता पर निगायात्मक प्रभाव पडता है । 
परिश्रम के क य॑ के लए शातोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है, ल्नि हमारे दक्श की 
जलवायु गर्म प्रदेश की है । गर्मी के मौसम में तिलमिलातों धूप में देर तक बड़ परि- 
श्रम करना सम्भव नहीं होता । बद्धान तथा तराई प्रदेशों की जनवायु तो बड़ी 
खराब है । 

बिजली के पद्धो एवं नमीकरण यस्त्रो (प्रधाघात॥्रध्घड) झ्रादि इृभिम 
साधनों की सहाथता से यह कठिनाई भी कुछ सीमा तक दूर की जा सकती है । 

( ७ ) स्वतन्त्रता और ग्राशा का अभाय--इसका भी श्रमिकों की वार्य॑क्षमता 
पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बड़े निरीक्षण और ग्राश्ञा के अभाव में श्रमिक की कायं- 
क्षमता में कमी होना स्वाभाविक है। 

इस दोध के निवारण के सिये प्रेरणात्मक भूनिपद्धति (70ह655ए6 
ए७/४९० 8, ४८१०) का प्रतुकरण करना चाहिये । 

(६ ) ऋण/प्रस्तता--अ्रध॑-शास्त्री डालिंग के ग्नुमार भारतीय श्रमिक ऋगा 
में ही जन्मता है, ऋण में ही उगका पालन पोषण होता है श्रोर ऋण में ही उसकी 
मृत्यु हो जाती है । ऋगा प्रगति म बाधक होते है । 

अस्तु, धमिको को ञ्ीघ्र से रॉ घर ऋषा मुक्त किया जाय और सहकारी भ्रादा 
लन द्वारा उन्हें मितव्ययता का पाठ पढाया जाय । 

( ६ ) काम के दी धम्टे--ययवि कारपाना ध्रधिनियम द्वारा बाम के घण्टो 
का भ्रधिकतम निश्चय कर दिया गया है, किन्तु भारत की गर्भ जलवायु वो देखत हुए 
ये भ्रद भी ग्रधिव है । वर्सेसान समय से सदा चलन वाल वारखानों में ४८ घण्टों का 
शाप्ताह श्रौर मौसमी क।रखानों में ५४ घण्टो व एक राप्ताह होता है, लकिन यह प्रधि* 
नियम झनेक छोटे कारसानो मे लागू नहीं होता । अमगठित उद्योगों, कुटौर उद्योगों 
तथा कृषि में श्रम्तिका के वाम करने के घन्टे दीं, अनियमित तथा मालिक थी इच्छा 
पर तिभ॑र करते ह । ऐसी परिस्थिति म भारतीय श्रमिब्रो बी क्ाप्र क्षमता कम होता 
स्वाभावित' है। 

ग्रत, उचित सन्निमय द्वारा इस दोप का निवारगा किया जाय । 

(१०) काम करने को दशाएं--भारतीय कारखाना वी दशायें, जहाँ हमारे 
श्रमजीदी काय वरते है, सन्‍्तोपजनक नहीं है । 

काय कुशलता को स्थिर रजत के लिये स्वच्छ जल, वायु, विश्वाम्र ग्रादिवी 
पूरां व्यवस्था होता प्रावश्यक है | 


( एआए ) 


(११) भरती को दोषपुर/ पद्धति--इसके कारण भी श्रमिकों की कायक्षमता 
गिरी हुई है | श्रामको की भरती जाबर करते है जो प्रत्येक भरती होन वाले से दस्तूरी 
लत्ते ह। भ्मिकों की नियुक्ति, उनति एवं एक विभाग से टूसरे विभाग को स्थाना पर 
सब कुछ इस जावर पर ही निभर है अत श्रमजीवियो को नावा प्रकार से उनकी 
सेवा घुश्रूपा करते रहना पडता है। जाबरा की आय नई नियुक्तिया पर ही निभर होती 
है भ्रत व तरह तरह के बहान बना कर पुराना को निकालते ओर नयो को भरती करते 
रहते है । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिक को कायक्षमता कम हो जाती है 
और उद्योग का उत्पादन ब्यय बढ जाता है ॥ 

इस दोष का ६र करन के लिए जाबर पद्धति का ग्रन्त करके श्रमिकों की भर्ती 
वैज्ञानिक श्राधार पर करनी चाहिये ६ 


(१२) दोषपूरा प्रबस्ध--बहुत सीमा तक यह भी श्रमिको की अक्षमता के लिये 
उत्तरदायी है। प्रबधको का दुब्यवहार काम का दोपपूरा विभाजन धिसी हुई यत्र 
सामग्रा आदि एसे दोप है जिनसे काय मजा नही लगता । 

अस्तु भारतीय श्रमिका का काय कुशलता बढान के लिए उत्तम मशौनों और 
कच्चे माल का प्रयोग आवश्यक है । साथ ही यह भी आ्रावश्यक है कि कुशल प्रबंध के 
निरीक्षण म उनसे काय लिया जाय । 


भारतोय श्रौद्योगिक श्रसिको की गृह-समस्या 


भोजन ओर वस्त्र क उपरा लत मकान मनुष्य की तृतीय प्रमुख श्रावश्यकता है | 
या तो हमारी य तीतो ही समस्याय गम्भीर है कितु मकानों की समस्या सुख्यत 
औद्य पिक नगरा स॑ बड़ा विकराल रूप घारण करती जा रहो है । नगरों को बढती 
हुई जन सख्या तथा ग्रृह निर्माण की मद गति इसके लिए विगेष रूप से उत्तरदायी है। 
प्रत्येक बड़ भ्रोद्योगिक नगर म एक इ च भी भूमि कही खाली नहीं श्रौर आबादा बहुत 
घती है। नगर निवासिया मं कारखानो से कास करन वादा श्रमिक वग सबसे बुरे 
मकाना म्‌ रहता है। अनक नगरा म तो उनक निवास स्थाना को म्रकान की सजन्ञा 
देना ही लज्जा की बात है। उह मानव के याग्य नहीं कहा जा सकता । कानपुर 
में भारत के प्रधान मंत्री पड़ित जवाहरलाल नहरू न २ अचक्‍्टूयर सन्‌ १६५२ को श्रमिकों 
के निवास स्थान का निरीक्षण करते हुए उहे नरक कुड कह डाला। पडित नहरू 
ने कहा कि भारतीय भ्रमिक्ता को तिव्रास समस्या बहुन ही जटिल है और उतके रहत 
के स्थान मल्री कुचली गली (छाएफद से झछे सर कहे जा सकते । ग्राय झ्रौद्योगिक 
कैद्रों म भी उनका गदी बस्दिय होता हे जहा सफाई का नाम नही वोढरी मेँ सूय 
का प्रकाल नहा पहुंचता, फा भ नमी रहतों है रोश्नतदान का पता नहा तथा स्वच्छ 

१० 


( १४६ ) 


वायु झा ही नहा सकतो । अ्धिकाँश श्रमिक एसे गन्दे वातावरण में जीवन व्यतीत 
करत है । एस मकातां में रहन वाले श्रमिक्रा म कायश्षमता वी कंसे झाझ्ा की जा 
सकती है ? एस स्यांनां क्यो वम्वई में ((0७७॥), सदास में चरा ((॥००५), कल 
कत्ता में बस्ता (8850) तथा कानपुर मर अहांता (4048:9$) कहते हैं । झंब हम श्रम 
जाच समिति की रिपोट के ऋघार पर भारत क प्रमुख औद्योगिक नगरा को झौद्यांगिक 
वस्तियां का सक्षिप्त परिचय दगे ॥ 


वम्बद मे श्रमिक्रा की चारसे (00७७]$) अत्यन्त ही अस्वास्थ्यकर हू, जहाँ एक 
ही कमरे मे ६ ७ श्रमजीवी रहत है । उहू न ता कौट्ुम्बिक वातावरण ही मिलता है” 
और न स्वच्छ वायु तथा प्रक्राय हों। श्री हस्ट (सिधाकआ) न इस प्रकार मजदूरों क॑ 
बद्ान को गांदात मे माल भरन के समान वत्यया है। वम्बई मे ७०% से अधिक 
श्रमिक एक कमर वाले मकान मे रहत है, जवति लादन के कवतव ६%, श्रमित्र १ 
कमरे वाल सकान मे निवग्स करते है । वम्बई के श्रमिक्रा म मकानो को पुन किराय 
पर देन की प्रथा है, जिउस घनी प्रावादी को समस्या और भी बढ़ जाती है ॥ किरयाय॑ में 
बचत करत के विचार स ४ या ६ श्रमिक एक काठरा किराय पर ले लते है। उसी के 
अदर चारों कौनां म खाना पंकाया जाता है । थरां शिवाराव न लिखा है कि जब॑ वम्धई 
में मजहूरा की वस्ती म एक लडा डाक्टर मराज दखेन गई ता उसने दखां कि एक 
कमरे मे ४ गृहस्थिया रहती णो जिनके मदम्या बी सख्या २४ थी। चारा कोना में 
चूल्हू बत हुए थ सारा कमरा घुर्ये स काव्रा हा रहा था | बम्बई क श्रौद्यागिक श्रम 
जीविया के रहत की दक्या के सम्बब म श्रीयुद हस्त का निम्त बणुन बडा हृदय स्पर्शी 
है--रहन की दशशायें यहाँ सबसे खराब है । शक सवरी गलो म, जिसमे कि दो' व्यक्ति 
एक साथ नहा जा सकते, (तखक क॑) घुसन क परचात्‌ इतना अन्धेरा थां कि हाथ से 
टटालन पर कमरे का दरवाजा मिला । उस कमर भ सूथ का लेशमाश्व भी प्रकाशन 
था ॥ एसी दद्या दित के १२ वज थी। एक दियासलाई उलान वे पह्चान्‌ ज्ञात हुमा कि 
एस कमरे में भी भ्रतक श्रमित्र रहत है । श्रम के शाह्वनी कमीशन न ता वस्थई को 
चाला के सम्बन्ध मे यहा तक तिखा है कि इनका पुगावया दोइन के अतिरिक्त इनम 
सुधार के लिए लशमात्र भी ग्ुजायग नहीं है । 


अहमदाबाद व श्रम निवास स्थान ना झधिक सतोपतनकर नहीं कहे जा सकते । 
यहा वी नगरपालिक। न हरिजना या ग्रय श्रमित्रा के छिए बुद्ध मक्राना का निमाण 
किया है| इसक् अतिरिक्त अहमदागद मिस हाउसिंग कम्पदा एवं सूनी वस्द मिल 
श्रम-सघ का ग्रार स॒ भी अच्छा व्यवस्था की गई है | श्रम सब द्वारा निर्मित कालोनी में 
रहने वाल श्रमत्रीविया स १०) मामित्र किराया लिया जादा है और २७ वप क उप 
रात तिम मनात मे व रहत है वह उनका हा जाता है। प्रत्यक्ष मकात म दो कमरे, 


( ६४७ ) 


एक रसाईघर तथा एक वबरामदा है | अहमदाबाद में श्रमिका की गृहनिर्माण सहकारी 
समितियाँ भी ह। 

कलकत्त की दणद्या भी बम्बई से अच्छी नही है | यहाँ वम्बई की अ्रपक्षा कम दाम 
पर भूमि भिल जात है। यहाँ मजदूरों के घर कमोपडियो की कतारें है, जिन्हे बस्ती” 
कहा जाता है । ये फोपडे मिल मालिको द्वारा नही बनाए गए ह वरन्‌ सरदार (87947) 
एवं कुछ मकान मालिकों ने बनवाए है। कलकत्ता नगर निगम को रिपराट म यह स्पष्ट 
है कि इन सोपडिया का निर्माण विना किसी योजना कक हुआ्ा है | प्रायः सभी निवास 
स्थान कच्चे है और श्री कस (0७५८५) के शब्दा म "कार्ड भी मानव वहा रहना पसन्द 
न करेगा । ” चारा ओर गनन्‍्दगयी का साम्राज्य है । मल।रया और तपैदिक का काफ़ा 
जार रहता है 4 धरो म न नल ह न सण्डास । पूरे मुहल्लें क लिए एक या दा नल तथा 
एक सण्डास हागा, जिस पर बिचारे श्रमजीवी लाइन लगाकर खडे रहत है । छोटी 
छोटी बाता पर जेस--पानी के लिए, नित्य कगड फसाद होते रहत है ॥ सड़कें और 
गलिया खराब, गन्दी, पतली तथा प्रकाशहीन है, जिन पर रात्रि में चलना खतरनाक 
है । गत कुथ वर्षो में सवश्री बिडला जी के सद्प्रयत्ना के परिग्गामस्वरूप ज़ूट मिल कम 
चारिया के लिय अच्छे घरो की व्यवस्था की गई है, जिनम लगभग ५०% ज़ूट मिल 
श्रमिक रहते है हिन्‍्तु दोप वस्तिया में ही निवास करत हू, जिनकी दक्ञा भ्रत्यत 
दयनीय है । 


कानपुर उत्तरी भारत का “मैनचेस्टर” कहलाता है झ्रतएव यटा श्रमिकों के 
निवास के लिए मगुचित व्यवस्था हाना निता त आवश्यक है । यद्यपि कानपुर में नगर 
पालिका, इम्प्रूवमेट ट्रस्ट एवं कुछ सेवायोजको ने श्रमिक्षो के निवास के लिए प्रादश 
व्यवस्था की है, किन्तु फिर भी झाज यहाँ “अहाते! तथा “वस्तिया हृष्टिगोचर होनी है, 
जिनकी ददश्चा अ्रत्यत शोचनीय है ॥ उत्तर प्रदेश की सरकार न प्रत्यक्ष रूप स गृह समस्या 
के निवारएाय यहाँ कुछ भी नही किया है । हा, सन्‌ १६४३ ४४ में राज्य सरकार ने 
२,४०० परिदारा क लिए क्व्राटर बनवान के हतु इम्प्रूवमेट ट्रस्ट को ३०३ लाख रुपये 
का ऋण दिया । तब से प्रति वप यह सम्धा कुछ न कुछ मकान वयबाती रहीं है, 
जिनका किराया ४) प्रति माह है । सन्‌ १६३८ की कातपुर श्रम जाच समिति को 
स्पोर्ट से पता चलता है कि यह सेवायाजकों को और स क्दल ३,००० मकान बनाए 
गए, जिनमें १०,००० श्रमिक रहत है । सन्‌ १६३८ स सद्‌ १६४३ तक स्थिति में काई 
विशेष परिवतन नही हुआ है । सन्‌ १६४३ म यहा श्रमिकों की सख्या १,०३ ००० 
थी | इसमें से कवल १०% श्रमजीविया क॑ रहन लिय क सवायोजका न व्यवस्था की । 
यहां के सेदायाजका पम स द्विटिश इण्डिया कॉरपारकछन का नाम विज्ञणप उल्लखनीय है 
जिसन मैक राहटगन्ज तथा अलेदगन्त मे १,६६० श्रम क्वाटस बनवाए । इन क्वातरा 
में जल, प्रकाश, स्वच्छ वायु आदि की तो सुथ्यवस्वा है हा, इसके अतिरिक्त प्रत्यक 


( एैडफ ) 


कॉलौनी के लिये एक शिक्षण सस्था एवं डिस्प॑न्सरी भो है। सर्वे श्री वंग सूदरलंण्ड 
एण्ड ऋग्पनी लि० के प्रवन्ध के झन्तमंत एलगिन लिन्‍्य में भो अपने श्मजीजियों के 
लिये सुन्दर मकानों का निर्माण वरवाया है। एलगिन मिह्स के ववाटरों म झ्रत्य सुबि- 
धाप्मों के साथ साथ बिजली की रोशही का भो प्रबन्ध हे। इसी प्रक्तार सवंश्री जुग्गीमल- 
कमलापति की ओर से भी उनक॑ श्रमित्रों के निवास के लिंए एक पृथक बॉलौनी का 
निर्माण किया गया है, जिसम प्राय सभी सुदिधाये उपलब्ध है। वानपुर की नगर 
पालिका ने भी निम्द कोटि के श्रमिकों के लिये (जँसे भगी एवं पाक तथा सावजनिक 
उद्यानों मे काम करने बाले कर्म चारी) निवास की अच्छी व्यवस्था की है । 

इतना होते हुए भी कानपुर की श्रम बस्तियो एवं अहतो मे सहस्लो श्रमिक 
रहते है । श्रम वे शाही कमीशन व झहातो का वर्णन इस प्रकार किया है-- प्रायः 
प्रत्येक मकान एक एक कमरे का है, जितकी लम्बाई-चौडाई ८ फीट >८ १० फीट है | 
क्रिसी भी कमरे के झ्रागे बरामदा नहीं है और प्रत्येक कमरे में ३-४ परिवार रहते है । 
फर्श कच्चा है तथा नमी रहती है । कही भी स्वच्छ वायु, प्रकाश झादि का प्रबन्ध नहीं 
है ।” पण्डित नेहरू ने तो इन भ्रहातो को 'नरक कुण्ड की सन्ञा दी है । 

टाटानगर यहां खबश्नी टाटा की ओर से लोहे एवं स्पात उद्योगों में क्राम करने 
वाले श्रम जीवियो के लिये लगभग ८,५०० मकान बनवाये गये है । प्रत्येक मकान में 
दो कमरे, एक रमोईघर तथा एक बरामदा है । इसके अतिरिक्त स्नातागार एवं फ्लस- 
सन्डास भी हैं। सभी मक्कात पकक्रे हैं तथा कुछ में बिजली के पस्ते भी हैं । यह सब ब्य- 
वस्या दक्ष कारीगरो के लिये है, प्रकुशल श्षमजीविधो के निवास स्थान बड़े गन्दे एच 
असत्तोपजनक हैं । 

मद्रास में भी श्रमिकों के निवास स्थान बडे असन्तोपजतक हे। बुछ मिल 
मालिकों ते श्रसिको के लिये क्वार्टर बनदाये हैं, परन्तु उनमें प्रनेक श्रमिक रहना पसन्द 
नही करते, वयाकि उनके विरुद्ध खुफिया जाँच होती रहती है भ्रौर यदि वे कभी हडताल 
में भाग लेंगे तो वे ववाटर से निकाल दिय जायेगे । ऐसे वातावरण में वे रहना पसम्द 
नही करते । 

शोलापुर में श्रमिकों की गृह व्यवस्था सन्तोपजनक है । इसी प्रकार मदुरा में 
भी ध्रमिक्रो के लिये सुन्दर मकान बते हैं, जितमे प्राय, सभी वर्तमान सुविधायें उपलब्ध 
है। नागपुर वी एम्प्रेस मिल्ल तथा बगलौर की सूती, ऊनी तथा रेशमी बस्तर मिल के 
अश्रमरजीवियों के लिए बड़ी सुन्दर गुह व्यवस्था है । रावोगज ठथा भरिया थी कोयले की 
खातों में काम्र करन बाले श्रमिकों के लिए जो मकान अनवाये गये है थे !७॥7८४ 
छ००० ० सल्शा॥ के आदबद्ानुसार बनवाये गये है, शत, सनन्‍्तापजनक कहे जा 
सकते ह | आसाम क चाय क बगीचो म काम करने काले श्रमिका वी गह दक्षा अप्यन्त 
शोचनोय हैं । वहा कही भी स्वच्छता नहीं तथा मलेरिया का वडा बोलवाला है । 
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उपग्रक्त विवरण मे स्पष्ट है कि किचित क्षेत्रों को छोडकर शेष सभी नगरों में 
श्रीद्योगिक श्रमिकों वी गह समस्या अत्यन्त जटिल है। श्रमिकों के निवास स्थानों को 
दस्खक्र कभी कभी मसानी (७(४5377) के द्ाउ्द् स्मरग्य हो थाते है---/विद्व की 
रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने और श्वम वस्तियो की धौतान ने ।”! 
बुरी गृह व्यवस्था के दुष्परि्याम-- 

अच्छे घरों का अर्थ है गृट जीवन की मम्मावता, सुख ओर स्वास्थ्य तथा बुरे 
धरे वा ग्र्थ है, गन्दगी, धरावोरी, बीमारी, आ्रचारहीनता, व्यभिचार और अपराध । 
इनके विए अस्पठाल, जेल शोर पागलखानों वी आवश्यकता होती है, जहां समाज के 
अ्रप्ट एवं पतित लोगो का छिपाया जाता है, जो स्वय समाज की लापरवाही के है 
परिणाम हैं। प्नुययुक्त एव सुविधाहीन धो के कारण श्रमिकों का धरेसू जीवन नीरस 
एवं झआनन्दरहित हो जाता है। गन्दगी के कारण मलेरिया ओर तपदिक जैसी भयानक 
बीमारियों का जोर रहता है, श्रसिको का स्वास्थ्य विगड जाता है, उतक मस्तिप्क 
संकुबित हो जाते हैं तथा मानसितर विकास का कोई अवसर नही रहता । झपूर्णे भोर 
गनद मकान ओद्यागिक अथास्ति के भो कारण हैं! एक सबसे वही दुराई प्रधिक सख्या 
में भिशवु मृत्यु है, जो वमस्वई की गन्दी वस्तियों में पाई जाती है ॥ म्ृस्पु सख्या निवास के 
कमरों के विपरीत पग्रनुपात में है। उदाहरण के लिए खन्‌ १६३६ में एक कमरे वाले 
निवास-सथातों में मृत्यु सल्या ७८०३% थी । सबसे गर्द स्थानों में मृत्यु दर २६८ प्रति 
हजार थीं, जबकि साधारस्य दर २०० स २५० प्रति हजार ही थी। भ्रन्त में चॉत के 
जीवन की मयइर दशायें तथा गापनीयता क अभाव के कारण लोग अपने कुटुम्व को 
नहीं ला पाते, जिससे श्रम की स्थिरता तथा कार्यक्षमता पर वुप्रमाद प्रडदा है। 
एकाकी जीवन ब्यतीत होने के कारण उनमें वृश्यागसन जैसी बुरी ग्रादतें पैदा हो 
जाती है। जो श्रमिक परिवार सहित रहते द्व वे भी एक कमरे ही के कारण गापनीयता 
नहीं रख सकते । एक ही कमरे में पुरुपल्‍्री के साय रहने के कारण संयम से जीवन 
ब्यतोत नहीं हो पादा । ऐसी परिस्थितियों में महिला श्रमिकों के नैतिक पतन की वड़ी 
आझका रहती है । डा० राघाक्मल सुकनों के शब्दों में, “नारतीय झ्रौद्यागिक केन्द्रों 
की श्रम वस्तियों की दशा इतनी भयक्र है कि वहाँ सानवता का विव्वस होता है, 
असहियाय्रों के सतीत्त्व का नाश होता है एवं देश क भावी ग्राधार-स्तम्म--शज्षिम्ु्रो का 
गला घुट जाता है /” झत,. श्रम जाँच समिति ने सिफारिश की हैकऊ़ियशिक्षा और 
झौपधि सम्बन्धों सद्मायता की भाँति सरकार को झ्ौद्योगिक ग्रावास का भी उत्तरदायित्व 
समभालना चाहिये । 
गृह समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रथतलत-- 

यद्यावि भारत में घर” सम्बन्धी सुविधायें ब्यून हैं शौर इस सम्बन्ध में दशा 
बढ़ी दोचनीय है, किन्तु ऐसी भी सस्यायें तथा सेवायोजक है, जिर्होते बडी सुन्दर व्य- 
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वस्थाय का है । वम्बई मे गृर समस्या के निवारणाथ खुघार प्र यास (फ्ञाए/०४०७ 
फ्ाल॥ पता) की स्थापना हूड । इसका काम नई गलियो वा निर्माण घन क्षेत्रा 
का विस्तार समुठ से भूसि को निकावना जिससे प्रसार वाय मे सुविधा हा तया 
गरीबा के लिये स्वच्छ मब्य त कय निर्माण करना था कितु रस्ट वी सीमित शक्ति 
नगर निगम से सटयोग का कमी तथा मूसिपतिया व विरोध के कारण इस बुछ विटप 
सफ़्लता नहां सिजरा। फिर मे टस्ट न बुद्ध सीमा तक प्रदासनीय काय किया । 
सन्‌ १६२० तक नगरपालिका न भा अपन क्मचारिया के लिए «७ ६०० मान बनवाये 
तथा २ २०० बा लिए म्वीकृति दी । पोट टस्ट न ५ ००० ब्यक्तिया कः जिए मकान 
बनयाय । पर तगथर का जत सख्या थडा तजी से बढ़ रही था क्ितु सवायाजरा ते 
झअपते श्रमवात्रिया क रहते के जिए कोड प्रयास नहा जिया । सन्‌ १६१४ १८ क युद्ध 
के उपरातत बम्यइ सरकार द्वारा इस समस्या को सुजमान के जिए सविस्तृत याजना 
त्यार का गट । दसक लिए £ करोड़ रपये क विवास क्रम तथा बम्यई ग्रात वाला 
सभी कपास पर १) प्रति गाठ की दर स नगर कर लगाकर पझ्रावन्यक् धत एकत्रित 
किया गया कितु इस प्रकार निभित चाल (मुख्यतः बोरला को चान) दस वप तक 
खाला पा रहा । इनम्र रहते के लिय श्रप्तिका के श्राक़॒पित न हात # तनिम्त कारण 
थ --वहा तक पहुँचन वी कठिताई बाजार सम्बघा सुविधाम्मा का झ्रभाव उनका 
सीसरट से बता एरवा--विसकू कारण ब गर्मी मं अधिक गस तथा जाइ में प्रायत 
संत रटता है किराये का ऊचा दर तथा प्रत्राद्म सम्बंधो ब्यवस्था श्लौर पु स सुरक्षा 
का प्रभाव । इत दोपा को दूर करन के लिए कुछ प्रयास ज़िये गये है । नगर निगम 
तथा पाठ टस्ट भा झ्पनी विकास याजनाएं कायावित करत म प्रथनशील है । मई 
सन्‌ १६४७ सम वम्व” सरकार न बारला पर भवन निर्माण याजना प्रारम्भ वी जिसम 
काम करन वात एक «पतक्ति तथा परिवार दोना क रहते के लिए सक्रान बनवाय गये 
हैं । अब बम्बई म एक कमरे वाल मकान न रहे । 


जहाँ तक मिल मात्रिका का प्रश्न है, कुछ मिद्रा न जेस--जक्ब दासत मिल 
ले अपन श्रमजावियों के तिये मकान देव की व्यवस्था को है। उचित दर पर कारखाना 
के समौप स्थान मितत की कठिलाई इस बाल की सुरक्षा का अभाव कि सकात मिडन 
पर श्रमिक मकान दने वाली मित्र म ही काम करेंगे तथा स्वय क्मचारिया का उन 
मकाना मे रहत की ग्रनिक्छा--इन सब कारगा से काम के प्रसार म वाफी विथि 
लता ग्रा गई हैं। क्मचारा डरते हैं कि उनकी स्वतजञ्॒ता में बाघों पडगी तथा ह्लाल 
क॑ समय व तिबाल टिय जायगे। वे स्वच्दता शोर ब्रनुआासन व नियमा को भा प्रसाद 
नहीं करत व्याक्ति वे उनका महत्त्व हा नहा समभते। कानपुर सॉगपुर खाजियर 
अष्टयशयार मार आदि मगाश मफ्थित्र मोलिफत मे अमजातविये। व फिते। पर अीधक 
ध्यान लिया है। इस सम्बंध म एम्प्रस मिल्‍्म नागप्रर जावाजायब काटन सिल्म 


( (५? ) 


३१,०३ ६६० मानों के लिए स्दीहइृति दी गई। ग्रगरत सन्‌ १६४८ के ग्रप्त तक 
लगभग ७७,००० मकान बनाए जा चुके थे 


सन्‌ १६५४ से कम आय वालों के लिए सरकारी आर्थिक व्यवस्था कौ गई। 
इस व्यवस्था के अम्तेगंत लोगो को एक सम्वी अवधि वे लिए बहुत बम ब्याज पर 
ऋण देव का प्रवध क्या गया ॥ प्रयप्त योजन्रावधि में सावजनिक और निजी क्षेत्र 
से गृह निर्माण की द्विज्ञा में जो प्रगति हुई, उत्तका सक्षित विश्रण इस प्रकार है-- 








विवरण मकानों वो सख्या 





(!) सार्वजनिक क्षेत्र मे 





(3) श्रौद्योगिक आवास *''** ७३,००० 

(॥0) कम झ्राय वालो के लिए आवास ४०,००० 

(0॥ पुनर्वास आवास * ३+२३,००० 
(९) बैंस्दीय ब राज्य सरकारों द्वारा 

आवास ३,००,००० 

() निजो क्षेत्रमे "* * ७,४०,००० 

७,५०,००० 

कुल थोग _. १४७,६७,००० हा 








श्रमिको के हेतु निर्मित प्रत्येक सत्रान में १२१७८ १०" का एक रहने का कमरा 
एक बरामदा, ७२ वर्ग फीट का एक रसोईघर, १६ दर्ग फीट का एक स्तानग्रह तथा 
१२ बग फीट का एक पलश शौचालय है। शृहस्थी का साम्रान रखने के लिए झनमा- 
रियो व ठॉंडो की भी भश्नच्छी व्यवस्था है।दो कमरे वाले मकानों में पहला कमरा 
१२० बर्ग फीट का, दूसरा कमरा ६६ वर्ग पीट का, रसोईघर तथा वरामदा १०० वर्ग 
फीट का, स्तानगृह १६ वर्ग फीट का, झ्ोचालय १२ वर्ग फ्रीट का तथा १० वर्ग पीट 
का एक भन्‍्डारगुड है । 

छितीय पच-चर्षीद योजना में ग्रह समस्या का एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है और उसमें १२० करोड स्पये की स्थाई व्यवस्था वी गई है। ऐसा अनुमान 
है कि सन्‌ १६६१ तक नागरिक क्षेत्रों मे खगभग ४३ लाख मकानों की कमी होगी। 
ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ५४० लाख मकातो वी मरम्मत व पुर्नानर्माण की प्रावश्यक्तता 
है । दूसरी योजना मे १३२ लाख मकान सावंजनिक अधिकारिसों द्वारा और १० लाख 
मकान प्राइवेट व्यक्तिया द्वारा बनाये जाने की झाद्या है इसके ग्रतिरिक्त कम ग्राय 
वाले और मध्यम वग के लोगो के लिए झ्रावास, वागान ओर खानो तथा दरिद्र बस्तियो 
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को हटानव और भागियों के लिये आवास पर भी विचार करके निश्चित कायब्रम बनाये 
गये है । 

दागान मजदूर आवास योजना--सन्‌ १६५६ के बागानव मजदूर अधिनियम 
के अनुसार प्रत्येक वागात मालिक के लिए यह अनिवाय कर दिया गया है कि वह अपन 
सभी मजदूरो के जिय आवास की न्यवस्था करे | द्विताय योजना मे ११ ००० मकानों 
के निर्माण के लिये २ करोड रुपय की व्यवस्था का गई है। सन्‌ १६५६ ४५७ म 
बागान मालिकों को देन क लिय केरल सरकार न १ ५० लाख रुपये लिये झौर इसो 
काय क लिये मद्रास सरकार भी ८३ ५०० रुपय ले चुकी है । 


श्रम ब॒स्तियों मे सकामो के मिर्माणाथ योजना टोलोी सब १६५८ के सुझाव-- 

गदा वस्तियो मे सुधार कर मकान बतान क विषय म राष्टीय विकास परिषद्‌ 
की योजना समिति न जो योजना टाली बनाई था उठराके सुझाद निम्न है-- 

(१) गदी बल्तिया की सफाई के लिये सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस 
काम के लिए कानून द्वारा निगम मडल बनाये जाय जो स्वायत्त हो प्रौर जिनके ऊपर 
कायक्मों को चलान का उत्तरदायित्व हो । वे भ्रपन क्षेत्रा म योजनाओं के लिए नीति 
निर्धारित कर । 

(२, आयोजन में मकान बनाव के लिय जो राहि रखी गई है वह के'द्रीय 
मकान नगम का दे दी जाय जिससे वह उस राज्या के मकान निगमा को बाढ सक | 
केद्वीय नियम, राष्ट्रीय भवन निमाण संगठन और केद्रीय भवन निर्माण भ्रतुसधान 
जाला के साथ भी निकट सम्पक रख । 

(३) गदी बस्तियो को बाढ का रोकन के लिय गाव से नगरो की ओर जान 
की प्रवृत्ति को रोका जाय तथा केंद्रीय सरकार नगर मर नये उद्योग खोलन या किसी 
उद्योग को बढान की अनुमति तभी दे जब स्थानीय सस्थायें भी इसे स्वीकार कर ल ६ 

(४) नहा झाबादी बहुत धनी है. वहाँ अधिक रोजगार न दिये जाय । प्रत्येक 
नगर म ग्रदी बच्तियो की सफाई के लिए वृहत योजना बनाई जाय । 

(५) मकाना के लिए 'यूनतम स्तर स्थापित किया जाय और गदी बस्तिया म 
सभी मकानों की जाच की जाय । 

(६) मकाना के निर्माण का बयैय कम होना चाहिए । 

यद्यपि ग्रह समस्या पर अब <चित ध्यान त्या जा रहा है तथापि जो कुछ हो 
रहा है उससे समस्या कम भले हा हो जाय कि तु पूरपत्त नही सुलक सकता । ग्रामीण 
झ्ावास और मध्यम झाय वाले लागो के लिए आवास के हेतु बहुत कम प्रथ व्यवस्था 
की गई है ६ श्रौद्योगिक ग्रहों के किराये भो इतन अधिक है कि साधारण श्रमिक उनको 

वहन नही कर सकता झत काथक्षम में उपयुक्त सुधार करन आवश्यक है । 
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हमारी कुछ प्रमुख श्रम-समस्यायें ए 
( 7.35 0पः ?:55ाट्ता5 9 ) 








श्रम-कल्यारए-कार पे 
(7.20०ण० शशथ्वशिट ) 


श्रम कल्यारत कार्थ को परिभाषा एव क्षेत्र-- 
श्रम कल्याण काय का प्रथ बडा लचीला है । देश और समय की परिस्थितिया तथा 
आवश्यकताओं के अवबुसार ही इसक झथ तथा विस्तार मर परिवतव किया जा सकता 
है । प्रारम्भ म कल्याण काय से आ्रादाय सवायोजका द्वारा स्वत दी हुई ऐसी सुविधा 
से था, जिमसे कि श्रमजीविया की सामाजिक एवं भानसिक्त उन्नति हो। ये सुविधायें 
श्रसिका की मजदूरी के अतिरिक्त उनके आझाराम के लिये होती हू । वतमान समय में, 
कल्याण काय॑ की परिभाषा काफो विस्तृत है। आज इससे हमारा भ्राशय यह है कि 
कारपानो के भीतर भ्रौर बाहर दोनो ही दक्षाओं में श्रमिकों के ग्राराम और सुविधा 
का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । श्रमिक-कल्याण काय के क्षेत्र की व्यवस्था करते हुए 
अमर जाँच समिति न अ्पत्ती रिपोर्ट सें लिखा है कि श्रम कत्याए कार्यो के अतगत 
श्रमिको के बौद्धिक, शारीरिक, नंतिक एवं आर्थिक विकास के कार्यो का समावेश होना 
चाहिए । ये काय चाहे नियोक्ता, सरकार याअय सस्थाप्ना द्वारा किये जायें तथा 
साधारण श्रनुबधात्मक सम्बन्ध अथवा विधान के अम्तगत श्रमिकों को जो मिलना 
चाहिए उसके थलावा बिये गये हो | इस प्रकार इस परिभाषा के अन्तगत हम आवास 
अवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधायें, अच्छा भोजन (केन्टीन के आयोजन सहित), 
आराम एवं मनोरजन की सुविधायें, सहकारी समितियाँ, धाय धर एवं शिशु गृह, 
शौचालय की व्यवस्था, समवेतन छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, प्रावीडेण्ट फण्ड, सेवा निवृत्ति 
वेतन भ्रादि सुविधाओा का समावेश कर सकते है | 

कल्याए कार्यों का प्रधान उद्दश्य क्षत्ेक को वेतन व काम के घणष्टो की सुवि 
घाओ्रो के अतिरिक्त उसे अन्य साह्कृतिक व सामाजिक लाभ पहुँचाना होता है। वास्तव 
में एक सन्तुष्ट, जागरूक, कत्तंव्यपरायण व आत्म ग्रोरवपूण श्रमिक ही राष्ट्र की झ्थिक 
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प्रगति मे सहायता वर सकता है। रायत श्रप-क्‍्मीशन न श्रमिकों के लिये क्यि गये 
कल्याण कार्यो का “विवेजप्रूण लागत! बहा है, जिसका प्रतिफ्ल श्रमिक बी बढ़ी हुई 
कायलम्रता के रूप में मिलता है। श्रम कल्याग कार्यों का तोन श्रेशिया में विभाजित 
क्या जा सकता है --( £ ) वँबानिकत्त ( २ ) स्वच्छायृण एवं (३ ) पारध्यरिक । 
वैधानिक कल्याण कार्यों स दात्यय उन सभी कापो से है जत शमिका के हिना के लिये 
सरकार को आर स विजिन्न काठता के रूप से क्रिये जात है । डिसीय श्रेरी के वार्षों 
में उद्यागपत्तियों द्वारा क्ये हुए प्रय ते नथा तीमरी श्ोणी में श्रमिक्र सो द्वारा जिये 
हुए काये सम्मिलित किये जा सकते हैं। 
भारत में श्रम क्ल्याश-कार्य की आवद्यक्ता-- 

भारतवर्ष म श्रमिकों क हतु कत्याण कार्य की बहुत आवश्यकता है | यहा का 
अमिक अबुद्यल है और स्रन्य दशाउकी तुलना मं उसकी कार्यक्षमता स्यूवे है। श्रमिको 
की सन्तुप्ट और सुखी करत के जिए उनकी परिस्थिति मे सुधार वरना चाहिए । हमारी 
हृष्टि से श्रमिकों की क्बल नकद मजदूर वबढ़ात ही से काई विश्व लाभ न हागां, क्योकि 
इसस उतवी काय-निपुरझंता पर बाई गम्भ र प्रभाव नहीं पड़ता ) मम्भंव है वि नकद 
राशि का व छुए और न मं उठा दे । इसक विपरीत यदि कल्यारं कार्य क द्वारा 
उनको लाभ पहुँचाया जॉयगा ता हमे विस्दास है कि उननी काबलमतो अवश्य बढ़ेगी । 
दूसरे, जितनी अधिक श्रम-्वल्याण की सुवियायें श्रमिक्रों का मिलेंगी उतना हो 
आकपणा कारखाना क प्रति झधिक हाकर कारखाना जीवन की तीरसता कम हागी, 
अथात्‌ श्रमिक्षा का नेतिक स्तर ४ी ऊचा हागा | तोसरे, श्षमिवां मे नागरिक उत्तर 
दापित्व की भावना जागृत होकर व दशा के झादक्य नागरिक बन सतत है । इन लाभा 
स ही प्रेरित हाकर टंक्सत्यइल लबर इन्क्वायरा कमंटा न बहा था--कार्यक्षत्ता का 
उन्नत स्तर कंवल वही हा सक्‍ता है, जहाँ श्रमिक श्वारीरिक हृप्टिस स्वस्थ तेचा 
सएतसिक इृष्ति से सन्तुए हा ५ इसका लात्पय यह है. कि कदत बहीं श्रमिर कुशव हा 
सकत है जिनक्र लिय झिल्ला, द्रावास, भोजन तथा वस्वादि का उचित प्रवत्ध हो । 
इसी दृष्टि स हमारे दश्य मे बम्त्रई विव्वविद्यालय न थ्रम समस्यांग्रा एवं कल्याप काप 
के ब्रब्ययन तथा शिला के विंगू विद्प' प्रबन्ध विया। था टाटा ने भी बॉस्‍्व स्कूल 
आफ इकॉनॉमिय्स एव सीझ्षल साइससच वी स्थापना इसी उद्दत्य स ही का है । 
आरत भे प्रम-क्‍ल्पाए कार्यो का दिवास-- 

कल्याण काय वी भावदा वास्तव में एक नदीन स्पृति है, जिसन प्रवम महा 
गुद्ध के पश्चात्‌ से अधिक जार पकडा । प्रथम महायुद्ध घरुयग में जब तिमित वस्तुओ्रों वी 
माँग वढा, द्रातश्यक वस्तुओं के दाम चढ गय। नगरो में गृह समस्या जटिल हां गई, 
श्रमिका वी काय क्षमता म कमीज गई ता एसी परिस्यितिवा में उद्यानपत्ियों का 
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ब्यान खम-कत्याण क्रो ओर आकृपित हुझ्ा। सन्‌ १६२२ में बम्बई में एक प्रखिल 
आरतोय श्रम-इल्याण सम्मेलन आयाजित किया गया था, किन्तु प्रस्ताव पास करने के 
अतिरिक्त इसने कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया | सचझुच में ह्वितोय महायुद्ध 
के उपराब्त हो सरकार का ध्यान दस ग्रार आकर्षित हुप्ना । स्व भ्रथम उन चारखानो 
में श्रग-तल्याणा बाय आरम्भ किये गये जिनमें युद्ध सम्बन्धी सामग्री का निमाग किया 
जाता था । थन्‌ १६४२ में, कर्द्रीय सरकार ने एक श्रम-कत्याण सलाहकार (.80०7ए 
जता #0श5था) नियुक्त किया और उसवी सहायता के लिये कुछ श्रन्य अ्धिका- 
रियों की नियुक्ति भी की गई। सद्‌ू १६४४ में कोयल की खानो में कार्य करने वाले 
श्रमिकों के कल्याणार्थ सनियम दनाये गये | इस काय॑ के लिये एक कल्याण काप 
(7300० '८(ध७ एए7०) भी स्थापित किया गया । इन श्रमिकों के लिये टी० बी० 
ग्रम्पताल में £ स्थान सुरक्षित कर दिये गये। सन्‌ १६४३ में एक प्रन्य अधिनियम 
अश्नक वी खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों क लिये पास किया गया | सम्‌ १६४७ 
में उनके ही लाभार्थ एक कल्यागा कोप स्थावित किया गया। प्रत्य प्रधिनियमों द्वारा 
सरबार ने काम क घण्टे कम कराये एत्र शिय्ुगृह, मकान, जल इत्यादि का प्रवन्ध 
कराया । उन कारखानो में जहाँ ५०० स्तर प्रधिक श्रमजीवी कार्या करते हैं, श्रम-वल्याण 
अधित्रारी ([.8७००० 'एथ३४८ 0॥:८८/) की नियुक्ति अनिवाय कर दी गई है $ 

सद्‌ १६४८-४२ म सरकार न एक श्रम-जल्याण कोप स्थापित किया, जिसमें 
उसकी ओर से १ लाख रुपय का श्रनुदान दिया गया ॥ इस काप से उन सस्थाश्रो को 
आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जो श्रम-कल्याण कार्य करतों थी । 


कारखाना अ्धिनियत् सन्‌ १६४८ के अनुमार ऐसे प्रत्येक” कारखान में जहाँ 
२४५० से प्रधिक श्रमजीवी काय करने हैं, केटीन का होना अनिवायं है। 

सत्‌ १६५२ ४३ में मध्यप्रदश के चंदा नगर में १० स्तियो के लिए एक 
प्रमूतालय बनाया गया । कोयले को खानों में काम करने दाले श्रमिकों के लिए ७ बहु- 
उद्देशीय कल्थाणा वेन्द्र और विरध्यप्रदेश सें ३ वहु उद्देशीय कल्याण केंद्रों की स्था- 
पना की गईं। सन्‌ १६५२-५३ में हो प्रॉबीडेप्ट फण्ड याजना चलाई गई, जो पहले 
बिजली, लोहा व स्पात, इंजीनियरिंग, कागज, क्पडा, सीमेंट तथा सिगरेट उद्योगो 
पर लागू की गई । ३६१ जुलाई सन्‌ १६५६ को यह योजना १३ पब्रन्य 
उद्योगो पर लागू थी गई और सितम्बर सन १६५६ को ७ अतिरिक्त 
उद्योगों पर लागू वी गई, जिनमें दियासलाई, चीनी, चाय, पस, सीसा, भारी रसायन 
तथा तेल सम्मिलित है । ३१ दिसम्दर सन्‌ १६५६ को समाचार पत्रों पर तथा 
१३ जनवरी सन्‌ १६५७ से खनिज तेलो पर भी यह याजना लागू कर दी गई है। प्रव 
यह योजना उन सभी उद्यायों पर लागू होती है जिनमें ५० से अधिक श्रमजीवी का 
करते है श्रोर जिन्‍्ह स्थात्रित हुए ३ वर्ष हा चुके ह 
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सन्‌ १६४३ में केन्द्रीय सरकार में एक केन्द्रीय कल्याण मण्डल (एथ्ाशश 
१एशाप्वा० 00०&0) स्थापित किया, जो सारे देश से कल्याण कार्यों का समन्वय 
करता है । सत्‌ १६५३ ५४ में कलव्रना विश्वविद्यालय न श्रम-अधिकारियो के प्रशि- 
क्षण के हेतु एक नया विभाग स्थापित क्रिया । 


भारत में आयोजित श्रम-कल्याए कार्य-- 

भारतवप में प्रभ्ी तक जितना भी श्रम कल्याण कार्य किया गया है उसका थे य 
मुस्यता तीन स्स्थाग्रा को है--( १ ) सरकार, (२ ) उद्योगपति झौर ( ३ ) 
श्रमिव सघ | अब हम इन सस्थाओ द्वारा किये गये काय का विशद विवेचन करगे | 


केंद्रीप सरकार द्वारा आपोजित कल्याण कॉर्ष-- 

युद्धोपरान्‍्त ( सन्‌ १६३६ ४५ ) केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों की प्ोर ध्याव 
दिया । उसके पूर्व सन्‌ १६२२ में वम्बई में एक अखिल भारतीय श्रम हितकारी सम्मे 
लन के घुलाने के भ्रतिशित्त कोई महत्त्वपूर्ण श्रयत्न उसने नहीं किया था, लैकिन प्रव 
उम्र कुछ ठोस कदम उठाये है । सभ्‌ १६४२ में एक श्रम हितवारी सलाहकार प्रोर 
उसवी सहायता के ग्रन्य श्रप्त हितकारी निपुक्त किए । सन्‌ १६४४ मे कोयला खानों 
के श्रमिकों के लिए एक हितकारी कोप खोला, जिसके द्वारा श्रमिकों के मनौरजत, 
चिकित्सा और शिक्षा का प्रवन्ध किया गया | सन्‌ १६४६ में ग्रभ्रक खान श्रमिक हित 
कारी कोप अधिनिनम पास कर दिया गया । साथ ही, सरकार ते प्रन्य फानूनों का 
निर्माण किया जिनके झ्राधार पर कारणानो के स्रमिको के लिए मकानों की व्यवस्था, 
कान ह घटे, रोशनदान, मज्ञीनों को ढेंक कर रखना, चिकित्सा, उपहार ग्रह 
प्रौर शिशु-भृहो की व्यवस्था की गई । देखभाल के लिए निरीक्षक रखे गये ।५०० या 
इमसे प्रधिक श्रमिक वाले कारखानों में श्रमिक हितकारी क्‍ग्रफ़तर वी निधुत्ति अनिवार्य 
बार दी गई । सरकार प्रपन कारखानो में धरम हितवारी कोप स्थाप्ति करने के साथ 
साथ व्यक्तिगत ग्रौद्योगिक कारखातो म कोप स्थापित करान के प्रयत्न कर रद्ी है ॥ 
यह कोौप श्रमिकों के लिए हितकारी सेवाए छुटाने में व्यय विया जाना है। सन्‌ ६६५४४ 
में स्थायी शर्म सप्तिति ने भी श्रम हितकारी कोप वी स्थापना पर बल दिया। यह वौप 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित करना चाहिए । इसऊ अन्तयत कारखाने, ट्रामवें तथा 
मोटर बस सेवायें, प्रान्तरिक स्‍्टीम जलयान॑, वयला व ग्रञ्रक की खानों के प्रतिरित्त 
सब खाने, तेल कूप, उद्यान, जन काय, सिंचाई तथा विद्युत सम्मिलित किये गय है । 
बाचनालय, रेलवे क्मदारियों तथा बन्दरगाहो पर काम बरन वाले श्रमिका के लिए 
क्षी विभिन प्रकार की हितकारी सुधिघायें कर दी गई है 

योजदा कमीशन ने भी श्रम वल्याशं वार्यों के महत्व का भलोभाति सम्रभा 
है, गत उन्हान पच वर्षोय बाजना में इन कार्यों के लिए ७ करोड़ रुपया ध्यय करत 
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का निश्चय किया था । द्वितोय आयोजन में केवल श्रमिको के कल्याणार्थ 
२६ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । प्रथम पच-वर्षोय योजनाकाल मे देश में 
१३ लाख घर बनवाये गये। युद्धोत्तर काल में सरकार ने श्रमिकों के लिए सहायता प्राप्त 
औद्योगिक गुह निर्माण योजना के अन्तगत राज्य सरबारो, सहकारी गृह निर्माण 
समितियो, उद्योगपतिया तथा गृह निर्मास्थ बोर्डो को आ्थिक़ सहायता देकर गृह बन 
वाये । प्रथम श्रायोजन काल म कुल ३८५ करोड रुपया गृह निर्माण पर व्यय किया 
गया और द्वितीय आयोजन म १२० करोड की व्यवस्था की गई है। उद्यानों तथा 
अअञक व कोयले की खानों में काम करन वाले श्रमिको क॑ लिये घर बनवायें जा रहे 
है । ये घर श्रम मन्त्रालय के ग्रन्तगत बन रहे है । इसी प्रकार अन्य केन्द्रीय तथा राज्य 
मन्वालय गझ्पने अपने विभागों में काय करत वाले श्रमिकों के लिए घर बनवान की 


योजनायें चला रह है | द्वितीय आयोजन काल में देश मे कुल १६ लाख घर बनवाये 
जायेंगे । 


राज्य सरकारों द्वारा किये गये श्रम-कल्यारा कार्पे-- 


केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारा न भी श्रमिकों के कल्याण के 
लिए बहुत कुछ क्या है । इस दिद्या में काय का श्रीगणोश तो प्रथम विश्व युद्ध के 
बाद ही हो गया था और सन्‌ १६३७ म भी काँग्रेंसी सरकारो न इन कार्यों के प्रति 
बडी रुचि दिखाई थी, किस्तु कोई सराहनीय काय नही हो सका | हाँ, बुद्धोत्तर काल 
में अवश्य प्रान्तीय सरकारा का ध्यान इस ओर गया झौर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तो 
राज्य सरकारों ने इस दिलस्ला म बडा श्रशसनीय काय किया है। भ्रव हम भारत के कुछ 
औद्योगिक राज्यी में होन वाले थ्रम कब्याण कार्यो पर प्रकाश डालेंगे । 


बस्बई राज्य--बम्बई राज्य में श्रम कल्याणा के लिये सबसे पहले सन्‌ १६३६ 
४० के बजट में १,२०,००० रु० का आयोजन किया गया था, जिससे कल्याण केन्द्र 
स्थापित्‌ किये गये | सन्‌ १६४६ ५० के बजट म इसी काय के लिये १० ६८,०८३ रु० 
स्वीकार किये गय । सन्‌ १६५१ ४२ में इस राज्य में ५४ कल्याण केन्द्र थे--५ “का 
श्रेंी के, ११ 'ख' श्रेणी के, ३६ 'ग' श्रेणी के और २ 'घ' श्रेणी के।य चार 
अर शियाँ सुविधाओं के आधार पर बनाई गई है। 'क श्र गी के कल्याण केन्द्रा मे निम्त 
सुविधायें प्रदान की जाती है--पुरुषा के लिए मंदानी तथा भीतरी खल, स्त्रियों की 
सिलाई तथा कढ़ाई, बच्चो क लिए नसरी स्कूल, स््रीपुझोो व लिए अलग अलण 
स्तानागार, , औौषधालय , पुझतकालय , वाजज्पलस्, तथा, भावू, म, ५ याए: एफ, त्पिणले, था, 
प्रबन्ध । अन्य श्रे णी के कन्द्रा मे सुविधायें कम हाती है | बम्बई नगर स १८ कर्द्र हु, 
शोलापुर ओर अहमदाबाद में ६-६ कन्द्र है | सन्‌ १६५३ ५४ में दमस्बई राज्य नश्वम 
बल्याण काप अधिनियम पास कर दिया। श्रम कल्याण क काय सचालन के लिए 
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१४ सदस्यों वी एक सभा बनाई गई । सन्‌ १६५७ क बजट में ३८-७८ लाप,स्पय वा 
अनुदान दना स्वीकार किया गया, जिसमें स २४"६७ लाख द्पये औद्योगिक प्र्नक्षण 
क लिए दिए गए | एक सराहनीय काय वम्दई राज्य न थह कया है वि श्रमियों में स 
हो नताश्ना वा निर्माण किया जाय और इसतक लिए उन्हें बम्नई, ग्रहमदाबाद तथा 
झालापुर में शिक्षा दी] जाती है (इसी बए में राज्य दीसा योजना वे पक्‍्नन्तर्गंत 
५,९५७, ६१८ श्रमिकां का सामाजिक सुरद्षा तथा स्वास्थ्य बीमा इत्यादि कौ सुविधा 
प्रदान वी गई | ध्रम-वत्याण काया द्वारा इस प्रदश के श्रमित्रो को बाफी लाभ पहुंचा 
है और उसकी क्षमता में यथेष्र वृद्धि हुई है । 

उत्तरप्रदेश--इस प्रदेश में सन्‌ १६३७ में ध्रथम बार कांग्रेस मत्रिमडल की 
स्थापना हुई तथा कानपुर मे ४ वल्यागा कद्ध स्थापित किये गये | सनू १६४७ के बाद 
इस दिक्षा में सराहनीय प्रगति हुई है। सन्‌ १६५५ में इस राज्य में श्रम-मल्याण 
केन्द्रों वी सल्या ४४ थी । सुविधाओं क विचार से उनकी ३ श्रेणिया की गईं है-- 
आ, थ गौर स॒ । प्रयम श्र॑ री के केन्द्रों में एक एलोप॑थी वा चिक्रिश्सालय, पुस्तवालय 
व वाचतालय, स्त्रियों क लिप सिलाई व कढाइ को कक्षायें, भोतरी ग्रौर बाहरी फेल, 
सगौत, रेडियो, प्रसूति ग्रह इत्यादि वी व्ययस्था हाती है । द्वितीय श्रेणी के # पदों मे 
भी लगभग यही सुविधायें होती है । यहाँ होम्योपैथी वा चिविश्यालय होता है। तृतीय 
शव णी के केन्द्रो में पुस्तशशलय 4 वाचनालब, खेल-कूद तथा रेडियो इत्यादि हाते हैं ॥ 
श्रम हिंतकरी केद्रा पर ह्ुफ्त मे सिनेमा भी दिखाये जाते है । वभी कभी श्रमियों का 
कायतस झ्खिल भारतीय रेडियो लखनऊ व इलाहाराद पर भी हांता है। हूनमिन्ट के 
दगल आयात डिये जाते है, जिनमें प्रिज्ञेता थमिनो का पुरस्कार व प्रमाण-पत्र देवर 
प्रात्माहित जिया जाता है । चर्सा वद्षाय, प्राइ शिक्षा कक्षायें तथा ह्ियो वे लिये 
ब्यावसायिक शिक्षा की बक्षायें भो इन केन्द्री द्वारा चलाई जाती है । 


सत्‌ १६४४ में कानपुर में थ्रमित्रों के हिलार्थ एफ टी० बी» का प्रस्पताल 
खोला गया है । इमक प्तिरिक्त चिकित्सकों क एक सच दल का भी निर्माण जिया 
गया है । जुलाई सन्‌ १६४४ म वेन्द्रीय सामाजिक हिलयारी बाड के श्राघार पर ए. ?, 
इठटा॥। फल(शा८ 590 #प४5०) 80008 वो भी स्थापना तर दी गई है ॥ यही 
नही, श्रमिका के रहने के लिए हजारा घरों वा भी निर्माण रिया गया है । गृह-निर्माण 
बाय॑ को उत्तरप्रदेश म मौत श्रेग्यियों म॒ विभक्त किया गया है। प्रथम क्षण में 
श्रमिकों क विए कानपुर तथा लखनऊ म क्षमझः २,२१६ व ५६० घर सन्‌ १६५५-५६ 
में बने, जो श्रमिकों को भा दिए गए है। दितीद श्रेणी मं कानपुर में ३,७४० गृहों 
का निर्माण किया गया है तृदीय श्र णी में कानपुर, ग्रागरा, फिराजाबाद, इलाहाबाद, 
मिर्जाएस, सहारतएुर तथा वदारख में ७,४०० मरात बतात बी योदनता है, जिनमें स 
पाँच हजार घरों का निर्माण हो चुका है श्षमित्त राज्य बीमा बाजना, जो सन्‌ १६४० 
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में कानपुर में लागू की गई थो, अब उस नगर के लाखों श्रमिकों को लाभ पहुँचा रहीं 
है। सन्‌ १६५४ ५६ में आगरा, लखनऊ तथा सट्टारनपुर में २० हजार श्रमिको को 
भी इसके अन्तगत ले लिया गया है। स्त्रियों की देखभाल के लिये एक महिला अधिकारी 
(एरगा७प .80०07 एएटा(908 5एएटा7(८०१०५४/) की नियुक्ति की गई है। उत्तर 
पअदेदय की द्वितीय पच वर्षीय योजना के भ्रन्तगत २४३९१ करोड रुपये की निर्धारित 
धत राष्षि में से श्रम कल्याण पर १४२९४ करोड रुपये व्यय किये जायेंगे । 

पश्चिम बगाल--सन्‌ १६४० में बग'छ राज्य में १० श्रम कल्याण केन्द्र 
खोले गये, जिनकी सख्या बढ़ते घढते सन्‌ १६४४ में ४१ हो गई । विभाजन के बाद 
इनकी सख्या ३० रह गई। इन केन्द्रो पर भी चिकित्सा, मनोरजन, खेल कूद, शिक्षा 
और सिलाई इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध हैं। लगभग ४५ हजार व्यक्ति प्रतिदिन इन 
केन्द्रों पर जाते हैं तथा लगभग १६,६६४ बच्चे ओर ६,४४८ प्रौढ प्रात* तथा सन्ध्या 
कालीन कक्षाओं में शिक्षा पाते है । कलकत्ता, हावडा तथा सीरामपुर में श्रमिकों के 
लिये कवाटर बनवाये जा रहे है । राज्य में इस समय १५ विकित्सालय श्रमिकों के लिये 
का कर रहे ह। चाय के बगीचा में काम करने वाले श्रमिकों के लिये कैन्द्रीय चाय 
योर ने सन्‌ १६५५ ५६ में एक लाख रुपया कल्याण कार्यों के निये दिया था | इससे 
मुख्यत, स््ियो तथा बच्चो का कल्याण होगा । सन्‌ १६५७ में पुखरियाबाग तथा बाग- 
डोगरा में दो कल्याण केन्द्र खोले गए है। जूट मिलो के श्रमिकों की झ्राथिक तथा 
सामाजिक दकज्ञा म काफी सुधार हो गया है झौर उनकी कायक्षमता में भी वृद्धि हुई है। 

अग्य राज्य--भारत के अन्य राज्यों में भी श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित किये 
गये हैं। पंजाब के नगरो (अमृतसर, लुधियाना, अ्रम्बाला, बटाला, जालन्धर तथा 
अब्दुल्लापुर) में इनकी स्थापना हुई है। भध्य प्रदेश में हिगनधाट, जबलपुर, ग्वालियर, 
उज्जैन, इन्दौर, रतलाम में---भद्रास म नोलगिरि, कोयम्बह्र तथा करियार रोड(उडीसा) 
राजस्थान के गयावगर, जोधपुर और इृष्णगढ में भी केन्द्र स्थापित किये गये है । 

इसमें कोई सदेह नहीं कि श्रम कल्याण कार्यो की ओर केन्द्रीय व॑ राज्य सर 
कारो का ध्यान बढता ही जा रहा है। भारत का प्रत्येक्न राज्य अपन को “कल्याणकारी 
राज्य' (८० $986) कहंता है, किन्तु समस्या की ग्रुरुता को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि इस दिद्या में अभी बहुत कुछ करना शेष है । 
उद्योगपतियों द्वारा कल्याण-कार्य-- 


लम्बे अरसे को उदासीनता के बाद उद्योगपदिया ने श्रमिकों के प्रति कुछ 
विशेष जागरूकता दिखलाई है, तेकिन उनके श्रम कल्याणकारी प्रयत्न भ्रधिकाँश में 
श्रमिकों के हित के प्रति दया भावदा पर आधारित हे । जहा तक उद्योगपतिया के हृष्ठि 
कोण का प्रदव है, वे अब तक व याण काय को श्रमजीविया को फेसात के लिये एफ 
अर 
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“मृंग मरीचिका व जाल' के रूप में उपयोग करते रहे है । इन कार्यों को करते दवुए वे 
एक प्रकार स श्रम्तिकों के ऊपर भांनों अहसान-सा करते है । यद्यपि भ्रधिकाश में उद्यों- 
गषति झ्राज भी बड झनुदार है और वे कल्याए-कार्यों में होने वाले व्यय को ग्ॉयिक 
लागत नहीं मानते, किन्तु कुछ उद्योगपति उदार व प्रगतिशील भी हैं, जो इस ब्यय को 
विनियोग समझ कर करते है, जो भविष्य में उनकी बढी हुई उत्पादन क्षमता के रूप में 
उन्हे पुनः मिल जाता है। श्रव हम ऐसे ही उद्योगपतियों द्वारा किए हुए कल्यारा कार्य 
को भाँवी करेंगे। 


सृती-बत्त-भिल-उद्योग-- 

बम्बई में सूती मिल्ों में चिकित्सालय, जलपानशह स्थापित कये गये है। कुछ 
मिलो में झ्राधुनिक्तम अम्पताल भी है | इनके अतिरिक्त बाहरी भीतरी खेलों की 
सुविधा, सहकारी समितियाँ, बाल एवं प्रौढ़ शिक्षालय, श्रॉवीडेन्ट फन्‍ड वी योजना 
आदि सुविधाश्ों की व्यवस्था भी देश के लगभग सभी मिलो में की गई है । इस दृष्टि 
से नागपुर का एम्प्रेस मिल, दिल्ली का देहती क्यॉय एण्ड जनरल मिल्स व बिडला 
कॉटन मिल्स, रवालियर का जीवाजीराव कॉटन मिल्स, मद्रास के वर्किघम एण्ड 
कर्नाठक मिल्स, खगलौर का वगलौर बुलियन कॉटन एण्ड सिल्क मिल्स तथा मदुरा 
मिल्स कम्पनी ने अत्यन्त सराहनीय काय॑ क्ये है । 
छूट-उद्योग-- 

जूट-उद्योग में श्रम हितकारी कार्यों को करने वाली एक मात्र सरथा भारतीय 
ज्ूट मिल संघ है, जिसने हजारीबाग, कमबी नाडा, सीरामपुर टीटागढ़ झौर भद्देइवर 
में श्रम हितकारी केंस्वो की स्थापना की है । इन कन्द्रों पर बाहरी भीतरी खेल वूदों 
की व्यवस्था की जाती है | सघ की ओर स पांच प्राथमिक प्राठ्शालायें भ्री चल रही 
है। ज्लूट मिलो ने व्यक्तिगत रूप से भी हितकारी कार्यों में योग दिया है। सभी झूट 
मिलों में एक चिकित्सालय है। सात मिलो में प्रयृताओं के लिये विलनिक है ॥ 
५१ मिलों में शिश्षग्रह एवं ४५ जूट मिलो में जलपान गृह खोले गये हैं । 

ऊनी मिल्रो में बडे कारखानों में सभी उत्तम ब्यवस्थायें उपलब्ध हैं भ्रौर छोटी 
मिलो में न्यूततम कानूनी सुविधाशो का वन्य है । 

इ जीनियरिग उद्योग में १,००० या इसके अधिक श्रमिक वाले सभी कारखानों 
में चिकित्सालय है। जहाँ जहाँ स्त्री श्रमिक है वहाँ शिद्रु ग्रह भी दने है । जलपान-ग्ृढ 
तो सभी कारदानो में मिलेंगे। १०० से ऊपर श्रमिक वाले कारखानो मे प्रॉवीडेन्ट फन्‍ड 
गोजना लागु है। दादा झआाइरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है| 
इसमें ४०० प्रलक्ल वाला अस्पताल, अनृता-ग्रह एवं ६ प्रमुति जिलनिक हैं। क्पनी की 
ओर से ३ हाईस्कूल, १० मिडिल स्कूल और २५ प्राथमिक स्वूल खोले गये है 
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३ बड़े जलपान गृह हैं। विश्ञाल क्रीडा स्थल, पुफ्त सिनेमा, सहकारी उपभोक्ता भण्डार 
व डाकखाने झ्रादि की झ्रादर्श व्यवस्था है। अन्य कारखानो में भी इसी प्रकार व्यवस्था 
करने का श्रयत्तन किया जा रहा है| 

कोयला तथा श्रश्नक की खझानो में छमिक हित्ततारो कोष काजून द्वारा बनाये जा 
चुके है, जिनके अन्तगंद अनेक श्रम-हितकारी कार्य किये जा रहे हैं। कोलार की सोना 
खानों में भी श्रम हितकारी कार्य हो रहे है । 

आसाम तथा पर्िचिसी दगान के अधिकाँश वडे चाय उद्योगों में बडे बडे अस्प- 
ताल बने है। इनमें भश्रभी जो व्यवस्थाएं की गई है वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं। 

इसी प्रकार की न्यूनाधिक ब्यवस्थाएँ ग्रन्य उद्योगो में भी की गई है, परन्तु 
श्रमिकों की घावष्यकताझों को देखते हुये ये प्रयत्न थपर्याप्त है ६ 
श्रमिक सघो द्वारा हित-कार्य-- 


श्रम-सघ धन की कमी के कारण अधिक कार्य नही कर सके हैं। तथापि कुछ 
सघो ने सराहनीय का द्विया है जिसमें अहमदाबाद टैव्सटायल श्रम-सघ, मजदूर सभा 
कानपुर एवं मिल सजदूर सच्द इन्दौर प्रमुख है। इन्होने पुस्तकालय, चिकित्सालय, 
शिक्षालयों ( प्रौढ़ एव वाल ), क्लवो झादि की व्यवस्था की है । 
सयुक्त राष्ट्र सघ हारा भारत मे कल्यारा कार्ये-- 

वल्याण-कार्य के क्षेत्र में सथुक्त राष्ट्र सच्च द्वार की हुई सेवाओ का उल्लेछ 
करना अ्लावश्यक न होगा । इस सस्था ने भारतीय वालको के कल्यारा काय के लिए 
माच सम्‌ १६५४ तक लगभग ६० लाख डालर तक व्यय कर दियां है । भारत सर- 
कार की प्रथम पच्च वर्षीय योजना के अन्तगंत कल्याण कार्यों का सयुक्त-राष्ट्र सघ के 
मातू तथा बाल कल्याण कार्यों से सम्बन्धित योजना से समन्वय कर दिया गया है। इस 
थोजना के प्रन्तगत आगामी दो वर्षो में स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा दाइयो के प्रशिक्षण एव 
उन्हे चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सज्जा से सुसज्जित करने में बीस लाख डालर व्यय किये 
जायेंगे। 'सपुक्त राष्ट्र सघीय अन्त्र्राप्ट्रीय बाल सकट कोष (एक९6 िबाणाई 
[राजाओं एगतिटा खाते साला8४००५४ ए४000--0 १३. ], 0. 8. 7, ) 
भारत में माताओो तथा बच्चो को टूघ वितरित करने तथा प्रसूति ग्रहा और 
बाल कल्याणकारी केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। इनमें से 
१० लाख डालर मलेरिया नियन्त्रछ, दूध वितरण पर दुभिक्ष निवारण में खर्च 
किया जा चुका है। इस धन का अधिकाँश भाग भारतीय गाँव तथा श्रमिक बत्तियों में 
व्यय होता है । 
उपसहार-- 


उक्त विवरण से यह स्पध्ट है कि भारत में श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृष्धि 
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करन तथा उनके लिए कल्याण कार्यों की ध्यवस्था के बहुत कुछ प्रयत्न क्यि जा रहे है, 
किन्तु समस्या को गम्भीरता एवं भरुरुदा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस 
दिल्ला म ग्रभी तक जो कुछ भी कियां गया वह बहुत ही थोडा है।सच बात तो यह 
है कि विभिन्न श्रमिक सन्नियमां मंदी गई कल्याण सुविधाओं का मूनतम भी झ्राज 
श्रमिकों को ग्रिकॉग में नहीं मिल पाता, झत सर्वे अथम तो पूव स्थित सलियम को 
ही सच्चे ग्रथ म कार्यान्वित करन की आवश्यकता है । दूतरें श्रभिका की समस्था को 
सुलभान के लिए यह भी नितान्त झ्रावव्यक है कि एक मानवीय हृष्टिकोश उत्पन्न 
किया जाय । तभी भारतीय श्रमिक विश्व के अन्य देशो के श्रमकों के समान निपुण 
व बलिप्ठ होकर देश का आर्थिक उत्थान कर सकेंगे । 


सयुक्त राष्ट्र-सघ एवं भारत में श्रम-कल्याण कार्य-- 


समुक्त राष्ट्र सघ विश्व के सभी देशो के श्रमिकों के कार्यो में रचि रखता है । 
इस सस्था न भारत तथा अन्य दक्षिणी ऐवी एशियाई देशो के श्रमजीविया के प्राधिक, 
सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास के लिए सराहनीय काय जिया है। समुत्त राष्ट्र सघ 
न भारतीय बालको के कल्याणायं माच सम्‌ १६५४ तक लगभग ६० लाख डालर व्यय 
किया। भारत की प्रथम पच वर्षीय योजना क अन्तगत कल्याण कार्यों का समुक्त राष्ट्र 
संघ के मातृ तथा कल्याण कार्यों से सर््बा घत एक योजना से समन्वय कर दिया गया 
था। इस योजना के अ्रन्तगंत सन्‌ १६५५ ५६ म स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा दाइयों के 
प्रशिक्षण तथा उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सज्जा से मुसज्जित करन मे २० लाख 
डालर व्यय किये गये। 

सपुक्त राष्ट्र सघीय अन्‍्तर्राप्ट्रीय बाल सइट काष (७ फै.व, 0. # एछ. 
--+गरा।०त ्माणा५$. वशशाागानत्] एक्वांठाशा$ शिए्टाएटा०५. एप्रा0) 
भारत में माताग्रों तथा बच्चो को दूध वितरित करन तथा प्रमूतिगृहों एबं बाल 
कल्याण केंद्रों की स्थापना क उद्ं श्य स प्रारम्भ किया गया था। इसमें स १० लाख 
डालर दूध वितरण, मलेरिया निन्त्रण एव दुश्षिक्ष निवारण पर व्यय किया जा चुका 
है । इस धव का अधिकांश भाग भारतीय ग्रॉंवों तथा श्रमिक बहितियों म व्यय ही 
रहा है। 

इस योजना के अन्दग्रत केन्द्रीय सरकार विभिन राज्य सरकारो को कोष राशि 
मे स उतका भाग दती है । इसमें से पश्चिमी बगल को १ २५ लाख डालर, केरल को 
१९१० लाख डालर बिहार को २ लाख ढालर तथा उत्तर प्रदेश को भी २ लाख 
डालर दिये जा छुके है। ये राज्य सरकारें पच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याणकारी 
कार्यों को अपनी योजनाओं पर इस धन का उपयाग माताग्रो तथा बच्चो के कल्याण 
कार्यो पर कर रही ह । गावो क लिए दाइया को भ्रश्चिक्षित करक उह सजा ( [0॥ ) * 
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प्रदान करना, योजना का मूल उद्देश्य है। इस सजा में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित होगी, 
शिनत्री कि प्रसव के समय आवश्यकता पड सकती है । उक्त सस्या ने ऐसी १४,००० 
सक्षायें विध्व के २७ राप्ट्रो को दने का योजना बनाई है, जिसमें ग्रकेले भारत को 
६,००० सज्जायें मिलेंगी । ग्राथा ही नही, वरन्‌ पूरां विश्वास है कि इन प्रयत्नों से 
भारतीय श्रमिकों का वडा लाभ हागा । इस समय श्रमिक वस्तियों में मातृ-मृत्यु तथा 
बाल मृत्यु के ऊंचा होने के कारण भ्रपार मानव सहार हो रहा है, श्रतएव इस योजना 
के परिश्यामस्वरूय सहार न होकर मानवीण कल्यार्ा की वृद्धि होगो 

श्रम-पर्घो द्वारा क्यि हुए कल्याण-कार्ये-- 


भारतीय श्रम सघो की दाक्ति अभी तक अधिकाँशत: अपने बेतन तथा काम 
करन की दश्माओ्रो के सम्बन्ध में उद्योगपतियों से सधर्प करने में हो लगी रही, अतएव 
कल्याण-कार्य की दिज्ञा में रचनात्मक काय करने के लिए उन्हें कम्र सुश्रवसर मिला ॥ 
यही नहीं, दयनीय झआधथिक परिस्थितियों के कारण भी थे इस दिश्ला में कुछ करने में 
असमर्थ रहे ५ जद श्रमिक स्वय ग्रपना पेट नही भर सकता तो उसके संघ किस प्रकार 
सम्पन्न हो मक्‍ते हैं ? कल्याण-कार्य की व्यवस्था के लिए काफ़ी धन की अ्रावश्यक्रता 
पडती है। फिर कुछ श्रम-सघो ने इस दिशा में अतुकरणीय काय॑ किये हें, जिनमें 
से अहमदाबाद सूती वल्ल मिल श्रम-सघ, मजदुर-समा कानपुर एवं मिल मजदूर संघ 
इन्दौर के नाम उल्लेखनीय है । 
अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रम-सघ-- 

इस सघ की लगभग ७५% भ्राय क्‍ल्याण-कार्यों पर ही व्यय होती है । इस 
संध के तत्वावधान म २५ ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहाँ श्रमिक एकत्रित 
होकर सास्द्ृतिक व सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक पुस्तका 
लय तथा वाचनालय है $ इसके अतिरिक्त यह ७५ सहायता अनुदान श्राप्त वाचनालयों 
एवं सचल पुस्तकालयों का भी सचालन करता है । अ्रहमदावाद की प्रमुख श्रम वस्तियों 
में क्रीडास्पल भी सघ वो ओर से स्पापित किये गये है ५ इसके प्रन्तर्गत श्रम-संदस्यों की 
चिक्त्स्धा के लिये एक एलोप॑थिक दथा एक होमियोरप॑थिक तथा एक आयुर्वेदिक औपधा- 
लय है। सघ द्वारा सगठ्ति ६ शिक्षा सस्थायें भी नगर में चल रही है, जितमें से 
६ स्कूल, २ अध्ययन भवन (5909 प्लछ्या८5) तथा एक बालिकाशों के लिए 
छात्रावास है| प्रति वर्ष श्रमिकों के बच्चो को सहायता देकर उन्हें उच्च अध्ययन के 
लिए प्रात्माहित क्या जाता है । सघ द्वारा संगठित चार व्यवसायिक प्रश्षिक्षण- 
शालाएँ भी है $ सत्‌ १६५२ में इस खघ ने एक देंक तया एक सहकारी उपभोक्ता 
भण्डार भी खोला! इस विवरण से स्पट है कि प्रहमदावाद श्रम-सघ ने कल्याण- 
काय को दिश्ञा में सराहनीय कार्य किया है । 
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कानपुर घजदूर-सभा ने भी मजदूरों के कल्याणायं पुस्तकालय, वाचनालय 
तथा चिहित्सालय की स्थापना की है । इन्दौर मिल मजदूर सध ने श्षम कल्याण केर्द्र 
की स्थापना की है। इस केस्द्र की तीन शालाएँ है--बाल मन्दिर, महिला मन्दिर तथा 
क्न्यं मन्दिर । बाल सब्दिर में श्रम्को के बच्चो की शिक्षा, उनक लिए स्वास्थ्य, 
खेल कूद व क्रीडास्थल झादि तथा सॉँस्कृतिद विवास के लिए सद्जीत, नृत्य तथा 
अभिनव इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। कन्या-मन्दिर में श्रमिक बालिकाओं की 
प्रारम्भिक शिक्षा, खल कूद व स्वास्थ्य, सिलाई कढ़ाई तथा प्र-य गृह विज्ञान सम्बन्धी 
बातों के पढ़ायरे जान, प्रादि की व्यवस्था है। सहिला मन्दिर मे महिलाओों के 
है हे शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार इत्यादि की व्यवस्था की 

। 

उपयु क्त थ्रम सघा के ग्रतिरित्त दश के रेल कमचारी सघ भी प्रपत सदस्यों 
के लिए कल्याण काय की व्यवस्था करते हे--जैसे--क्लव खोलना, सहवारी समितियों 
की स्थापता करना, मुक्हमो को पैरवी करना इत्यादि। उत्तर प्रद्देश में भारतीय भ्रम 
संघ [ पाताबा एटकेशबरशाठग ता ॥,॥0०00० ) ने ग्रनेक श्रम कल्याण केसद्रा की 
स्थापना वी है। झ्ासाम में चाय क बगीचो म॑ काम करने बाल श्रप्रिका के लिए 
केन्द्रीय सरबपर की सहायता से 'अखिल भारतीय राष्ट्रीप ट्रड यूनिपन काँग्रस' न कुछ 
श्रम कल्याण कार्यों का आयोजन किया है । श्रन्त में हम णह कह सकत है कि प्रब 
श्रमिक दग काफी जागरूब' हो गया है भ्रौर वह रवय सघीय झ्त्ति मे ऋपत पैरो लड़ा 
होन की चेष्टा कर रहा है, किन्तु झ्रभी तक श्रमिक सा ने जो कुछ भी शिया है, 
उसे सन्‍्तो पजनक एबं पर्यास नहीं कहा जा सकता | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में श्रम-केल्याएं+- 

प्रथम पच-वर्षीय योजना में श्रम कल्याश वे लिये ०३१ करोड रुपये प्रायोजित 
किये गये थे ।। चाय बागानो के श्रमिका के हितार्थ केन्द्रीय चाय मण्डल (एलाएगे 
चु६७ छ०830) क। ४ लाख रुपये दिये गये थे। ७६,६७६ वयार्टर बनवाने की योददा 
स्वीकार को गई थी, जिनमें से १६,१६५ बम्बई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, 
५,६२६ हैदशाबाद में, ५,१८१ मध्य प्रदेश में और ३,४४८ मध्य भारत व प्रन्‍्य 
शज्यी में बनाये जाने थे । प्रथम योजना के ग्रन्‍्त तक ४०,००० मवान बन कर तैयार 
हो चुने थे । 

मई सन्‌ १६५४ में सरकार ने १२८ धरों के निर्माण के लिए १,६७,६५० 
रुपये का झ्रुदान दिया था | इसमें से १८,६०० रुपये बाई राज्य को दिये गये 
और इसके ग्रतिरिक्त ३७,८०० रुपये ऋण के रूप में दिये गए ये। जुलाई 
सन्‌ १६४६४ में ग्राप्न प्रदेश की चीती मिल को १३,०१,२५० रुपये का झनुदान झौर 
३ ५८ ३४२ रुपये का करण दिया गया। इसी योजना के अन्तगत अगस्त सब १६५४ 
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में केन्द्रीय सरकार ने १०,२२६ मकानों के निर्माण के लिए ३,१४,३५,२६७ रुपये को 
आधिक सहायता दी, जिसमें से उत्तर प्रदेश को लगभग २ करोड रुपये मिले थे । निम्न 
तालिका से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अ्तगंत कितने 
मकानो का निर्माण किया गया .- 





नगर मकानों की सख्या 
कानपुर ३,४०० 
आगरा १,२६६ 
फिरोजाबाद १,००० 
सहारनपुर ०४ 
इलाहाबाद घ्०४ 
अबदारस ध्रू०० 
मिर्जापुर ६६ 
योग ७,४०० 


बम्बई राज्य को श्रमिको के क्वार्टर बनवाने के हेतु १,०७,४६,००० रुपये 
दिये गये थे, जिनस २,३८८ क्वार्टर बनवाये गये है। 


प्रथम पच वर्षीय योजना के अन्तगत ३५२ कल्याण-केद्तों की स्थापना 
की गई । 


द्वितोय पच-बर्षोष योजना के ग्रन्तगंत कल्याण कार्य-- 


द्वितीय पच वर्षोय योजना के झ्न्तर्गत श्रम कल्याण कार्यो के लिए २६१६ 
करोड रुपये कर झ्रायोजन किया गया है, जिनमें से १८ करोड रुपये केन्द्रीय सरकार 
खर्च करेगी ओर दोप प्रदेश्यीय सरकारें ब्यय करेंगी । श्रमिकों के ववाटर के निर्माणा्थ 
५० करोड रुपये का प्रलग भ्रायोजन क्या गया है । इसके अतिरिक्त चाय के बगीचो में 
काम करने वाले श्रमिकों के लिए ११,००० मकान बनवाने के हेतु ? करोड रुपये अलग 
से स्वीकार किये गये है । ग़ह-निर्माण पर खान श्रम कल्याण कोप (ए०चस्‍ ॥.800प 
प८ाशा८ एए॥०) से ८५ करोड रुपए व्यय किये जायेंगे ॥ 


श्रमिकों के जीवन स्तर ऊँचा करने, एकता और सफाई की ओर उत्की रुचि 
बढाने के लिए एक नई शिक्षा पद्वति की आवश्यकता है। जुआ खेलने, शराब, ताडी 
सथा झन्य मादक वस्तुय्दों की लत छुडान के लिए एफ्लल्‍मों द्वारा शिक्षा देना अधिक 
हितकारी होगा और इस हेतु सन्‌ १६६० ६१ तक १०० फिल्म (४७०0 एव 
ह॥75) तैयार किये जायेंगे । कारखानो के श्रम-कल्याण विभाग और राजकीय श्रम- 
कल्यारा केन्द्र ऐसे फिल्‍मों को दिखाने का अवन्ध करते रहते हैं ॥ 


( शृह८ ) 


सन्‌ १६५६ म झौद्योगिक टिक्षा के लिए १०१०० व्यक्तियों का सविधायों 
प्राप्त था। ट्विताय पत्र वर्षीय खौतना काल मे १६ ७०० व्यक्तिया कै प्रशिक्षण क 
लिए श्रौर प्रबंध किया जायगा ॥ प्रशिक्षण की झवधि भी बटा दी गई है । वाम सीखब 
का ग़ब' नई योजना-- 4फक्ाटण। व्टछएए $०ैध्या८ट चलाई गई है जिसके अनृसार 
प्रथम बंप म ४५० व्यक्ति भरती क़िय जायेंगे । उनका भस्या प्रति वष बत्ती जायगी 
क्रो" सत्‌ १६६० ६१ तक यह सरया ५ ००० हा जायगी उद्याग वी द्यावत्यकता 
तुसार २ वप से ५ वप तक वी ट लिय रखा गई है। यह टवनिग प्राप्त व्यक्ति यदि क्सिः 
कारखाल म काय करग ता स्वभावत उनत्री दश्लता अधिक हान के कारण उपातल्न भी 
बह्टगा । 


द्विताय पच वर्षीय बराजना के ब्रतगव १ ३२० श्रम कल्याण वेद्ध खाल 
जायगे । 


कारोंयरों को ट निम्न देने की व्थवस्था-- 
कारीगरा को ट्र निय देव की दण मं इस समय जो सुविधाएं उपलध हैं वे 


आवश्यकता से बहुत कम है। ध्राज देश न यधाममव अधिक से भ्रधिक ग्राम तिभर 
होन का उह “य प्रपत साप्तन रखा है और उत्पादन क॒ व” बड़ लक्ष्य निर्षारित किय जा 
रह है। इसलिए आज कुदल कारीगर अधिक से भ्रधि” सल्या म सुलभ होत वी झुरू 

रत बढ़ गयी है | लोगा म बढ़िया चीज हा खरीटन वी झादत बट जान से यह जरुरत 
और भी भ्रधिक हावी जा रही है। इसलिए आवश्यक योग्यता वाल कादीगर तथार 
करन की जरूरत न केवल भ्रयधिक है बल्कि भायत उत्तृष्ट है । 


कुल कारीगरों को टू निग दत का प्रात व” महत्त्व का ही नहीं वन या है 
बल्कि राषट्टीय महत्त्व को चीज घन गया है । तब तक कुएल कारागर तयार नरी किये 
जा सकते तब तक कि उपयु क्त साज सामान वाली ट तिग सस्याए या वकाावें न हा 
और उनमे ट्र निंग दत के लिय योग्यता वात प्रशिक्षक न हा । दुमगग्य स पहली पच 
वर्षीय योजता मे एस ट नि कद्ध ग्रावश्यक् सस्या मे व बनाए जा सक ता बारागरा 
को ट निंग दे सकते । कारीगदय का ट्र तिंग दन के कायन्रम का आवश्यकता का झतुभक 
करके याजना आायाग न दूँसरा पच वर्षीय याजना का भ्रवधि मं कारोगरा को टर्निंग देन 
का सुविधाएं छुटात के लिए घन टिया । पुनवांस तथा नियांबन मत्यनिदशालय का 
कारीगरा का ८ लिंग दन की याजनाएं चर करत का यह बाम सौंपा गया । 


पए्रनधास तथा नि्मातन सहानिदधालय (डायरक्टरट तनरल झ्राफ सिसिटलमह 
एण्ड एम्लायमण्ट ने दूसरा पचदर्षीय घाजन; ब टीरान मे क्रियावित करत के दिए 


निम्न योजनाएँ बनाई -- 


(६ १६६ ) 


(१) श्रौद्योगिक ट निग सस्थाओं मं टनिंग की सुविधाआ का विस्तार और 
उनम सुधार करना ६ 

(४) राष्ट्रीय प्रशिक्षार्थी याजदा चालू करना ३ 

(३) ग्रौद्योगिक कमचा रियो के लिए सायकालाद कक्षाएँ चलाना । 

(४) पढे लिख बेकारो के लिए काम सिख तथा नये माग दिखान वाले केंद्र 
खोलना । 

(५) अलग झजग कामा की ट्रतिंग दत की व्यवस्था का विस्तार करना । 


आ तम योजना को छोडकर और सारी याजनाए राज्य सरकारा के सहयोग से 
क्रिया-वित की जा रही है । प्रज्चिक्षका को ट्र निग देन का व्यवस्था केद्धीय सरकार न 
की है झौर इनके लिय केद्वीय प्रश्षिद्ताण विद्यालयों का सचालन सरकार करती है । 
कारीगरो को प्रशिक्षण-- 

पुनर्वास तथा नियोजन महानिदेशालय न एक कायक्रम बनाया है जिसके प्नु- 
सार दूसरी योजना की प्रवधि में २० ००० कारीगरा को टेंनिग देन की और व्यवस्था 
हो सकेगी । इस प्रकार द्वितीय योजना के भ्रत तक कुल १६ ४० हजार कारीगरों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी ( इनमें से १०,५०० को टर्निंग दन की व्यवस्था इस 
समय है और २६,००० की व्यवस्था और होगी) । मूल कायक्रम के प्रनुसार प्रशिक्षण 
की सुविधाएँ तभी बढायी जा सकती हैं जब वत्तमानव सुविधाआ का पूरा-यूरा उपयोग 
हो झौर कुछ सस्थाप्रो में तो दो पालिया चलाकर प्रश्षिक्षण दिलाया जाएं। दूसरी 
योजना से पहले ५६ प्रशिक्षण क॑ दर थे और उनकी सख्या में 5० की वृ७ि करन का 
प्रस्ताव है । 

इजीनियरा उद्यागा के लिए ट्रनिग की अवधि दो वष होगी, जिसमे से 
६ मद्दीन कारखानों या वकज्ञापों म काटन होगे। इस योजना के अतगत २६,००० 
कारीयरा को द्वरनिंग दा जा चुकी है और योजना का अवधि समाप्त होन तक २५००० 
लोगो को टर्निंग और दी जा सकेयी ॥ 
उम्मेदबार प्रशिक्षण योजना-- 

यह राष्टीय योजना वारोगरो को प्रश्चिक्षण दन के लिए चलायी गई है | इसके 
अधीन उद्योयो में ७०४० प्रशिक्षाथियों को काम सिखान, शुरू किया जायगा | लेकिन 
विभिन्न बढिनाइया के कारग्ग इस योजना पर अ्रमल करन में विशेष प्रगति नहीं हो 
पाया है । 

राज्य सरकारों न भारत सरकार स॑ प्राथना की है कि वह एक एसा कानून 
बनवाये जिसके अधीन सरकारी एव गेर सरकारी कारखाता के लिए यह जरूरी कर 


ऊ 


( ७० 3) 


दिया जाए क्ि वे ट्रेनिंग के पाने के उम्मेदवारा वो अपने यहाँ काम सौखने दें । इस पर 
केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है । 
सायकालीन कक्षाएँ--- 
उद्योगों में काम वरने घाले कम्चारियों को अपने काम का संद्धान्तिक ज्ञान 
भी हो जाए और थे अपने भविष्य की और उज्ज्वल कर सर्व, इस उद्देश्य से श्रोद्योगिक 
नगरों तथा कस्वों में सायकालीन कक्षाएँ चालू की गयी है। छुने हुए कमंचारी भ्रपने 
काम के समय के बाद इन कक्षाओं में जाते है । पाख्यक्रम पूरा ही जाते पर प्रशि- 
क्षाथियों की परीक्षा ली जातो है ग्रौर उत्तीशा होने पर उन्हे एक प्रश्षिद्राण पत्र दिया 
जाता है। इस कायक्षम के ग्रधीन ३,०५० व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनायी 
गर्मी है। इस सुविधा का लाभ उठान के लिए क्मचारियी में काफी उत्साह है । 
बढ़ -लिसे बेकारो के लिए यो' 
इस सोजना वा उर्देष्य पढे लिखे वेकार लोगो को सर्फदपोश बाबूगीरी वे 
अलावा पग्रन्य कामो के लिए तँघार करना है | पढे लिखो को काम सिखाने तथा नये 
कामो की ओर प्रथृत्त करने के लिए दी मद्धों मे जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है, 
उमस लोगी को पग्रपनी ही वर्कज्ञाप खोलन या किस्ही उद्योगों के चालू बरने के ग्रच्छे 
अवसर मिल सकते है । 
इनकी ट्रतिग की प्रवधि दो साल होती है और जीवन में जम जाने के लिए 
इन्ह उद्योग सबालन तथा लघु उधोग सस्थाए सहायता दी हैं। द्वूसरी योजना में इस 
तरह की ट्रेनिंग ३,००० लोगो को देने का प्रस्ताव है । 
प्रशिक्षकों को ट्रें निग-- 
कारीगरो को ट्रैनिंग देते के लिए झावश्यक प्रशिक्षत्ती का सामान्यतः पझभाव 
ही है । इस कमी की पूरा करने के लिये केस्द्रीय प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये हैं । जहाँ 
इन प्रशिक्षकों को ट्ूंनिंग दी जा सके ॥ 
प्रशिक्षतों को ट्रेनिस देने वा एक ही वेन्द्र है दो बोनी विलासपुर (मष्य प्रदेश ) 
में जल रहा है और जिसमें १४० लोगो को ट्रेनिय देने की ब्यवस्था है। श्रंव इस 
अस्या मेँ प्रशिक्षण की सुविधा २५८ व्यक्तियी के लिए कर दी गयी है । अस्थायी तौर 
पर एक और विद्यालय श्रौध पूता में चालू किया गया है, जिसमें १४४ व्यक्तियों को 
>भिक्षक्षा देने की व्यवस्था है | जैसे ही इमारतें व कर तैगार होगी, थे विधांलय श्रमणः ६ 
कलकत्ता और बम्बई को स्थानात्तरित कर दिये जायेंगे । इन विद्यालयों म प्रशिक्षण 
दैने की भ्रवधि शा महीने हे । 
अनुमान किया जाता है कि पुनर्वाप्त तथा निषोजन महानिदेशालय ने जो ड्रेदिफ 
योजतायें चलाई है, उनके लिए ४,००० से अधिक भ्रश्िक्षकों की ग्रावश्यकता होगी। 





( ०१ ) 


भ्रन्‍्य सस्थाझ्रो तथा उद्योगों को अपने प्रशिक्षण कार्यों के लिए जितने प्रशिक्षकों की 
आवश्यकता होगो, उनकी सल्या इनके अलावा होगी । इसलिए प्रशिक्षण की सुदिधाएँ 
बढाने की अ्ववश्यकता पड़ेगी ॥ तीसरी यच-वर्षोय योजना में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने 
के लिए ओर अधिक केन्द्रीय ट्रनिग विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है । 
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अध्याय २४ 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 


(क्थाह फारद शल्य एओग ) 








अस्तांचना-- 
२६ जनवरी सन्‌ १६५० को भारतीय सविधान लागू होते के आद हो भाश्त सरकार 
ने योजना आयोग की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देदय भारत के झआथिक विकास 
तथा लोगो के रहन सहन के स्तर में शुघार करने के लिए पच-वर्षीय योजनायें तैथ्रार 
करना था ॥ पहली योजना १ ग्र्प्रल सन्‌ १६५१ से ३१ भांच सन्‌ १६५६ तक के लिए 
बनाई गई थी। 
उड्डे इ४ तथा विशेषतायें-- 

योजना आयोग के शब्दों मे-- सोजना का मुख्य उँश्य लोगो के रहत सहन 
के स्तर को ऊँचा करना तथा उन्हें एक सुखी और प्रधिक व्यापक जीवन व्यतीत करने 
का अ्रकसर प्रदान करना था।” इस योजना म देश के सब प्रकार के साधनों--भौतिक 
तथा माववीय--को काम में ज्ञाने के ऊपर हृष्टि रखी गईं है, जिससे कि देझ्ष में 
वस्तुझ्नौ तथा सेवाप्नो की अधिक उत्पत्ति हो सक् और घन वितरण की प्समानता भी 
दूर हो सके $ योजता का प्रघु् उद्देश्य एक सर्च मड्शडलकरी राज्य कौ स्पापना 
करना है । 





मिश्चित भ्र्थ-ब्यवस्था-- 

इस योजना में मिश्षित अर्थ व्यवस्धा की कल्पता की गई है, जिसम सरकार 
का एक महत्वपूरां एवं क्रियाशोल भाग है। राश्य का काम पूंजी का निर्माण करना, 
उत्पादन की पद्धति को चालू करने की सुविधा देवा तथा समाज मे उत्पादन वाक्ति तथा 
वर्ग सम्बन्धो को एक सूत्र में बाँधना है। जनता को भी काम करते का अ्रवसर मिलना 
आवश्यक है, परन्तु उसको पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहों छोडा जा सकता। उदाहरगार्थ, 
यद्यपि कृषि व्यक्ति स्वय करते है, परन्तु सरकार का कत्तेव्य है कि वह सिंचाई, दात्ति, 
याद्ाथात झांदि का प्रबन्ध करे। इसी प्रकार उद्योगों को यद्षप्रि तिजी पू'जी द्वारा 
चलाया जा सकता है, फिर भी झनेक क्षेत्रों में सरकार की सहायता करती पढेगी ६ 


( रुछ३ ) 


निम्न तालिका में प्रथम पच-वर्षाय योजना का सक्षिप्त विवरण दिया 

















गया है :+- 

सं करोड रुपयो में | कुल व्यय का 

जाय का मद ॥ निर्घारित व्यय अ्रतिशत 
कृपि एवं सामूहिक विकास ३च१ १७५ 
सिचाई | श्द्दप ५ 

बहु उद्देशीय सिंचाई एवं झक्ति योजनायें | २६६ श्स्ह 

दाक्ति ! १२७ ६१ 
यातायात्त व सन्देशवाहन ६७ २४० 
उद्योग श्छ्रे प्ोड 
सामाजिक सेवायें । ३४० १६९४ 
पुनर्थास ॥ 3 हु 
झ्रन्य भर २४ 

योग | २,०६६ १००१० 





देश में वढती हुई बेरोजगारी को देख्षते हुए योजता प्रस्तुत करने के बाद उसमें 
कुछ सशोघन करना प्रावश्यक हो गया, झतः योजना में इघर-उघर कुछ वृद्धि कर दी 
गई भ्ौर पग्रन्त में २,३७८ कोरोड रुपये की हो गई ॥ निजी क्षेत्र में भी १,४०० करोड़ 
में बढा कर १,७०० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई । 


योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य-- 

प्रथम पत्र वर्थीय योजना के ग्रन्तगत अनेक बहुमुखी नदी घादी योजवा्यें सम्मि- 
लित की गई, जिनसे १६६ लाख एकड अतिरिक्त भूमि की सिंचाई तथा १४६ लाख 
किलोवाट अतिरिक्त विजली उत्पन्न होने का झनुमात था। देझ्य में खाद्य उत्पादन में 
भी इस योजना के फलस्वरूप ७६ लाख टन की वृद्धि की कल्पना की गई । इसी प्रकार 
कपास, पटसन, गन्ना ठथा इस प्रकार वी प्रन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी काफी वृद्धि 
का प्रनुमान लगाया गया | इन छक्ष्यों को प्राप्ति क अलावा सहकारी ग्राम प्रबन्ध, सामु- 
दायिक ग्राम योजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्णो के माध्यम से ग्रामीण जीवन 
के सवंभुखी विकास पर जोर दिया गया। योजना में उद्योग घन्धों के विकास पर 
१७३ करोड रुपया व्यय करने की व्यवस्था थी, जिसमें विज्ेप बल लोहा तथा स्पात 
उद्योग तथा भारी रासायनिक पयदायथों के विकास पर दिया गया। कुटीर तथा दोटे 
पैमाने के उद्योगों के विकास को भो परययोप्त स्थान मिला | अन्य उद्योगों को उत्पादन 
क्षमता को देखते हुए उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य निर्ारित किये गये। निजी क्षेत्र द्वारा 
अद्योगों के विक्षात्र पर २३३ करोड़ रुपये व व्यय का अनुमान था। राष्ट्रीय सडको के 





( एण४ ) 


विकास के लिए २६ बरोड हपये तथा राज्यों के ग्रघोन सडको के विकास के लिए ७३५४ 
करोड रुपये की व्यवस्था की गई। जहाजी कम्पनियों के विकास के लिये सहायतार्थ 
१५४ करोड रुपया, कारडला के नये वन्दरगाह के लिए १२९५ करोड झुपए की व्यवस्था 
की गई । समाज सेवाग्रो के लिए जो घन व्यय होना था उसमें से शिक्षा पर १५१ 
करोड रुपया, स्वास्थ्य पर ६६ करोड़ रुपया, मकानों के निर्माणों पर ४६ करोड 
रुपया, धरम हितक्तारी कामों के लिए ७ करोड रुपया तथा पिछंडी हुई जातियो के लिए 
र६ करोड रुपग्रे की ब्यवस्था वी गई। यह भी कल्पना की गई कि सत्‌ १६५८ ५६ तक 
भारत की राष्ट्रीय श्राय १० हजार करोड रुपए हो जायगी | रोजगार के सम्बन्ध में यह 
प्रमुमान लगाया गया कि योजना वाल में लगभग ५५ झाख म्यक्तियों को पूर्ां रोजगार 
तथा ३३ लाख ब्यक्तियों को ग्रद्धं रोजगार भ्राप्त हो सकेगा । 


पघोजना को वित्त-स्यवस्था-- 


योजना पर ब्यय होने वाले २,०६६ करोड रुपयों में से विभिन्न साधनों द्वारा 
जो घन प्राप्त होने की सम्भावता/थी, उसका अनुमान निम्न तालिका से लगाया 
जा सकता है ४-- 











( करोड रुपए ) 
केन्द्रीय सरकार द्वारा बचत १६० 
रेलो की बचत १७० 
राज्य सरकारो द्वारा बचत डण्प 
सार्वजनिक ऋण ११५ 
छोटी बचरतें १७० 
डिपॉजिट एवं प्रॉबीडेन्ट फण्ड २३५ 
विदेशी सहायता २१ 
धाटे का राजस्वन र६० 
योग २,०६६ 








प्रथम पच-वर्षोय योजता को सफलतार्ये-- 

प्रथय पच वर्षीय योजना ने प्रारम्भ के वर्षों में बहुत थोड़ी प्रगति की । वैसे 
ठो सशोधित अनुमान के अनुसार यीजदा काल में विकास कार्यों पर कुब २,३५६ 
करोड रुपए ब्यय होना था, किन्तु वास्तव में केवल १,६६० करोड एपया ब्यय किया 
जा सका, अर्थान्‌ फ्रद्म प्र वर्षोष स्रोज़दा पर अनुसान से १७%७ कम ब्यय किया 
जा सका | 





( १७५ ) 


श्रायोजना पर खर्च हुए १,६६० करोड रू० निम्न साधनो से प्राप्त हुए । ये 
आँकडे पाँचवें वर्ष में हुए वास्तविक खर्च के ग्रनुमानो पर आधारित किये गये हैं:-- 

















रु० करोड़ो में कुल प्रतिद्मत 

कर और रेलो की बचत छ्श्र इ्छ 
ऋण रण्५ १४ 
छोटी बचत और झन्य कोपों में 
जमा हुआ घन झेग्ड श्र 
अन्य पूंजीगत साधनों से प्राप्ति ६१ 
विदेशी मंहायता श्ष्द १० 
घाटे की व्यवस्था से ड२० २१ 

योग १,६६० १०० 





२२ जून सन्‌ १६५७ को योजना झ्लायोग के उप्रसभाषति ने जो विज्ञप्ति 
प्रकाशित करने के लिए तैयार थी, उसमें प्रथम प्र वर्षो योजना वी कगति तथा 
सफलतापो की विवेचना की गई है। इसमें एक महत्त्वपूर्ण बात की ओर सकते किया 
गया है, वह बह है कि यद्यपि सावजनिक क्षेत्र में ग्रनुमान से लगभग ४२६ कशेड 
रुपया कम खर्च हुझ्ना, परन्तु निजी क्षेत्र ने इस दिशा में पूरो सफलता प्राप्त की, अ्र्धात्‌ 
भ्रोद्योगिक विकास के लिए २३३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था, जबकि 
वास्तव में २३१ करांड रुपया ब्यय किया गया । प्रथम पच वर्षीय योजना का व्यापक 
प्रभाव इस वात से प्रकट होता है कि योजना काल में वास्तविक राष्ट्रीय श्राय में लगभग 
१८% की वृद्धि हुई है । इस अवधि में प्रति व्यक्ति प्राय में ११% की वृद्धि और 
उपभोग व्यय में ६% की दृद्धि हुई है । 

सबसे मदहत््वपूरां प्रयति हृपि उत्पादन के क्षेत्र में हुई । खाद्यान का उत्ादन 
२०%, कपास का उत्पादन ४५% तथा मुख्य तिलहनों का उत्पादन ८%, बढ़ गधा । 
सिंचाई को छोटी भ्रौर बड़ो योजनाम्ो के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि में १,०६० 
एक्ड भूमि की वृद्धि हो गई है। बिजली का उत्पादन सन्‌ १६५० में ७७ करोड 
४० लाख किलोबाट धम्टे था । सन्‌ १६५५ से बढ़कर ११ झरव किलोवाट हो गया । 

श्रौद्योगिक उत्पादन का सूचऋ अझ्ठ सन्‌ १६५० में १०५ था, जो सन्‌ १६५५ 
में बदकर १६१ हो गया । सावजिनिक क्षेत्र में योजना काल के ग्रन्तगंत जो नए-नए 
कारखाने खोले गये उसमें से मुख्य य है ४--(१) रासायनिर खाद का कारखाना, 
सिन्दरी, (२) रेल का इक्नत बतान का कारखाना, चित्तरजन; (३) हिन्दुस्तान केबिल्स, 
दुर्गापुर, (४) हिन्दुस्तान शिप्‌ बाई, विशालापट्रम, (५) इटेन्ग्रेल कोद फैक्टरी, मद्रास; 


( १७६ ) 


६६) हिन्दुस्तान मज्ञोन टूल, मँसूर, (७) नेशतल इस्सट्र मेन्टल फैक्टरी, कलकत्ता, (व) 
टेलीफूल फैक्टरी, वगलौर 4 पहली योजना कौ अवधि मे अर्थ व्यवस्था मे कुल वितियांग 
३,१०० करोड रुपया आँक़ा गया है। विनियोग बी दर सन्‌ ६६५०-५१ में लगभग 
५% थी, जो सन्‌ (६१५४-५६ में वढकर ७ ३% हो गई। बिनियोग में हुई इस वृद्धि 
के साथ देझ्व में मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई। इस योजना क आरम्भ के काल नो तुलना 
में सामान्य मुल्य स्तर में योजना समाप्त होत तव लगभग १३% की की हो गई। 
विदेक्षी भुगतान का सन्तुलन अनुकूल है रहा है। वरन उसमें कुछ थोडी सी 
बचत हुई। 
उपसहार*- 

भारत के आर्थिक पुतरुत्थान के हेतु यह एक यथाधं योजना है, जिसमें देश 
की धायः सभी समस्याप्रों पर विचार किया गया है। इस योजना से कृषि, सिंचाई, 
शक्ति, यातायात ग्रादि को प्राथमिकता देकर देश को वास्तविक समस्या को हल फरने 
का प्रयत्व किया गया है ३ देश्य में बढती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के 
लिए १७४ करोड़ की व्यवस्था की गई है और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन पर विशेष 
बल दिया गया है ॥ इस योजना को प्रजातन्त्रात्मक ढ़ग से चलाना इस बात का द्यातक 
है कि सरकार देश के सभी लोगो को इस योजना में हाथ बंटाते देखना चाहती है। 
इतना हुते हुए भी इसकी कुछ च्रुटियाँ है 

श्री गोरवाला ने लिखा है--'योजना कमौझन केवल ऐसी योजनाएँ बनाया 
है, जिनका सम्बन्ध केवल राजकीय क्षेत्र के व्यय से है, परन्तु ऊँचा नाम देते के लिए 
बहू इसे प्रथम पच वर्षीय योजना बनाता हे ।” कुछ भ्रालोचकों के भ्रनुसार इस योजना 
के निर्माताप्ता ने अपने उद्देश्यों का बढा चढां कर दिखाया है। दूसरे, योजना का 
आधिक आ्राधार सुहृद नही है, क्योकि इसमें भ्राय की प्रात के जो साधन ग्रपनाये गये 
है, वे अवास्तविक है । करो द्वारा जो आय की गझ्राद्या की गई है, वह जनता की कर-देय 
क्षमता से कही अधिक है। अन्तर्रा्रीय मुद्रा कोप के प्रतिनिधि मण्डल ने बताया है कि 
योजना में वल्लिखित विनियोग का लक्ष्य मुद्रा स्फीति के खतरे से प्राप्त क्रिया जा 
सकेगा, यदि पर्याप्त मात्रा म विदेशी सहायतों उपलब्ध नहों सकी | तीमरे, योजना 
मैं विदेशी सहायता पर बहुत आराम बाँधी गई है। चोये, याजना में कृषि को श्रधिक 
महत्त्व दिया गया है तथा ऑद्योगिक विकास को विश्येप महत्त्व नहीं दिया गया, भ्रतः 
योजना की पूर्ति के बाद भी हमारा दह् एक इृपिं प्रघातर देश ही रहगा। पाँचवे, 
योजना की अधिकतम राशि का व्यय प्रांमीण क्षेत्र में होन के कारण राष्ट्रीय आप गाँवों 
में रहेगी, गिसको पुत॒ प्राप्त करने के लिए ब्रथवा उनकी प्रतिरिक्त क्रय शक्ति को 
सोखने के लिए कोई झामोजन नहीं है । छठे, जत संख्या वी श्ीद्ध को रोकन के लिए 
'कौटुम्विक नियोचन की झाव॑दयकता' क्॒ ग्रतिरिक्त याजदा मेंशझ्रय वाई भी प्रभाव 


( ६७७ ) 


झाली उपाय नहीं बचाया गया है। सातवें, हमारी योजना में दीघंकालीन याजनागों को 
महत्त्व दिया गया है। रूस ने भी ऐसा ही दिया था, कितु भारत की आथिक स्थिति 
में दीघंकालोन योजनाम्रों के साथ साथ अल्पकालीन योजनाओो को भी समान महत्त्व देना 
आवश्यक था, जिससे कि देश को ज्षीत्न लाभ पहुँचे । आ्राठवें, ग्राथिक विकास की किसी 
भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक हैं कि उसके सचचालन के लिए विश्वस 
नोय शासन और समन्वय प्रणाली हो, किन्तु भारत का अब तक का ग्रनुभव अधिक 
आशाजनक नही है । नदी घाटी योजनाओं का काय सचालन वडा असन्तीपजनक रहा। 
साथ ही, वतमान दासन केवल आय के साधनों का उपयोग करने में ही असफल नहीं 
रहा, वरन्‌ वह विवेक्पूणा ब्यद करने में भी असफल रहा है, अतः आवश्यकता इस 
बात की है कि लोव सेवा आयोग की भांति एक यूनियत झआाथिक सेवा आयोग को 
स्थापना की आय, जो योजना की क्षासन प्रणाली के लिए आवश्यव' प्रशासको की 
नियुक्ति करे । नवें, योजना में वितरण को असमानता को दूर करने के लिए भी कोई 
सक्निय सुझाव नही दिये गये है । इन ग्रालोचनाओं के होते हुए भी हमारे देश में पच- 
वर्षीय योजना का अमश्रृतपूर्व स्वागत किया गया है, क्योंकि यह देश के सन्तुलित 
आथिक विकास का सच्चा प्रयत्न है। साराश्म में, इसमें वास्तविकता की गन्ध है तथा 
योजतापगो को उपलब्ध स्रोती से सम्बन्धित किया गया है। 
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अध्याय २५ 


द्वितीय पचपर्षीय योजना 


(8८८०३ते एा।एट हवन 39) 





प्रस्तावना+-- 


हमार राप्ट के आर्पवक पुनुथाने की प्रथम पचवर्षोय योजना ३१ माच 
१६५६ को समाप्त हुई । इस योजना के फ्लस्वरूप समस्त देह म झ्राँगा का वायुमण्डल 
फल गया और इसी स॑ प्ररित हाकर हमत द्वितीय प्रचवर्षोष थोजना को श्रीगरीण 
फ्िया। राष्टीय विक्रास परिदद्‌ से भाषण करते हुए हितीय पंचवर्षीय थोजना के 
सम्ब ध मे प्रधानमत्रों थी जवाहरलात नहर न कहा था-- हमने श्रपनी यात्रा वा 
पहला घररा पूरा कर लिया है किन्तु हम तुरत ही भ्रपनो दुमरी यात्रा व' लिए प्रस्थान 
कर देना चाहिय । 
द्वितीय पच वर्षोप योजना के उद्द हय-- 

डितीय पच वर्षीय याजना निम्न उद्यो को सामत रख कर बनाई गई है-- 

(१) राष्टोय ग्राय मे दृद्धि-५ दप वी झवधि मर राष्रीप श्राथ मे २५% वी 
वृद्धि का प्रतुमान लगाया गया है जिमसे ऊ्रि प्रति व्यक्ति ग्राय तथा प्रति व्यक्ति उप 
थोग मे वृद्धि हां व हमारे रहन सहने वा स्तर ऊचा हो | 

(२) श्राधारभूत उद्योगों का विकास--द्वितोय योजना मे श्राधारक्षुत उद्योग 
जम--लोह एवं स्पात उद्योग मान बनाने के उद्योग झाहि पर विशेष महृत्व टिया 
गया है क्योकि दर के भावी श्रौद्योगीकरणा के लिए उनती उन्ति झावश्यक है । 

(३) बरोजगारो को दूर करना--द्धितीय पच वर्षोष योजना मे तंगभग 
१ करोड ब्य क्तयों को रोजगार टिलान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है $ 

(४) समाजवादी श्रय-ब्यवस्था--आविक हृथदि से समाजवादी व्यवस्था का 
हमत झपना ध्येय मान लिया है गन श्रव हम लाभ का दृष्टि स नहा वरनू सामाखिक 
हत कौ दृष्टि स श्रागे बना है | झ्ाथिक विकास का अधिकाधिक लाभ उतर लागा वो 
मित्रता चाहिए जा ग्रभी तक इसस वचित रह है।इस प्रकार धन तथा भ्रापित्र 
शक्ति भी किवित तायां के प्रास इकट्ठा नहीं हाना चाहिए | ब्रव एसा यवस्था वी | 





( १७६ ) 


आ्रावश्यक्ता है जिसमे अभी तक का उपेक्षित व्यक्ति सगठित प्रथल से झपने को झौर 
अपने देश को धन धान्य से सम्पत बना सके ४ 
योजना की सक्षिप्त रूपरेखा-- 

इस थोजना में कुल ७,२०० करोड रुपया खर्च होगा, जिसम से ४,८०० 
करोड ४० सरकार त्तथा २,४०० करोड छूपया निजी उद्योगपति खच करेंगे |इम 
प्रकार जहाँ प्रथम योजना में सरकार व उद्यागपतियो क' भाग ५० ५०% था, वहां 
दूसरी योजना में वह क्रमश. ६१ व ३६% है । सरकारी क्षेत्र के कुल ४,८०० करोड 
रुपए में से केन्द्रीय सरकार २,५५६ करोड रुपया और राज्य सरकार २,२४१ करोड 
रूपया खं करेंगी । जिन मदो पर रुपया ब्ययथ किया जावेगा, उनका ब्यौरा इस 
प्रकार है--- 





झुल व्यय (करोड ७०)... % 





(१) कृषि तथा सामुदायिक विकास श्द्प ११८८ 
(२) सिंचाई भोर बिजली ६्श्३े ध्हःण 
(३) उद्योग और खनिज घह० (48 
(४) यातायात झौर सन्देशवाहन १,३८५ रघा६ 
(४) समाज सेवायें ६८५ १६७ 
(६) विविध ६६ क्र 

योग ४,प०० १००९० 





उपपुक्त आँकडो से स्पष्ट है कि द्वितीय पच-वर्षोय योजनारवाध में उद्योगों, 
खनिज, यातायात तथा सन्देशवाहन के साधनो के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
है। योजना के कुल व्यय का लगभग आधा इनके विकास पर व्यय किया जाएगा, 
जबकि प्रणम योजना में कुल व्यय का | भाग ही इन पर व्यय किया गया था । यदि 
बिजली को भी झोद्योगिक विकास का अद्ज मान लिया जाए, तो यह ब्यय कुल व्यय 
का लगभग ५६% हो जाता है। 

सार्वजनिक क्षेत्र के ग्लादा निजी क्षेत्र के विकास कार्यों पर जा व्यय होगा, 
उसका ब्यौरा इस प्रकार है-- 


सोचना पर केवल ७,२०० करोड रुपए व्यय होने का अतुमान है । 


( १४८० ) 


(१) संगठित उद्योग और छानें 

(२) बागान, जिजली उद्योग और रेलो को 
छोडकर अन्य यातायात के साधत 

(३) निर्माण उद्योग 


(४) कृषि तथा ग्राम और छोटे पंमाने के उच्योग 


(५) स्टांक 
कुल योग 





५७४ करोड रुपए 


हजछ-- 6 क 
१,००० ,, +# 
बैरंक 3; -# 
०७ का का 
२,४०० ,, +» 


इस प्रकार सावंजतिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में मिलाकर दूसरी प्रच-वर्षोय 


घोजना का वित्तोय प्रबस्ध--- 
द्वितीय पच वर्षीय योजना के सावंजनिक व्यय को पूरा बरने के लिये निम्त 
साधनों से घन श्राप्त किया जाएया। 
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है॥॥ झ् 
संख्या विवरण रोड रुपये 
१ घरेलू साधन | 
१--चालू राजस्व से बचत सण्० 
(क) कर की वर्तमान दरो के प्रतुसार ३५० 
(स) प्लान्तरिक करो से ४५० 
२--जनता से ऋण के रूप में १,३०० 
(क) बाजार से ऋरण छ०० 
(ख) छोटी बचत भू०० 
३-बजट फे श्रन्य साधनों से ड२० 
(क)विकास काय में रेलो का भाग १५० 
२ | (ख) भविष्य निधि तथा जम्रा खाते २४० 
विदेशों से प०्० 
ह घाटे का बजट बताकर १,२०० 
डे कमी जो स्वदेश में नए साधनों द्वारा 
पूरी करनी होगी १० 
कुल चोग ] 5 5 छोर ६ एक 





इस प्रवार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पर जो न्यय होगा उसका लगभग 


( १८१ ) 


प्राधा भाग घरेलू साधनों से पूरा किया जायेगा | छेप का ५% भाग घाटे का बजट 
बनाकर तथा ३३% विदेशी सहायता से पूरा किया जायगा। 
हितोय योजना के निर्धारित लक्ष्य-- 

द्वितीय पच-वर्षोय योजना के अन्तगंत कृषि उत्पादन में १८०%% वृद्धि का 
लक्ष्य है, अनाज की पैदावार १६४ प्रतिशत अथवा एक करोड टन बढनी है, कपास की 
३४ प्रतिद्यत, दाक्कर की २६ प्रतिश८ और तिलहन की २१ प्रतिशत | इस ससय 
८ करोड आदभी राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कायंत्रम मे झ्राते है । दूसरी 
योजना में ३२ करोड ५० लाख थ्रा जायेंगे । पहली योजना में १ करोड ७० एकड 
भूमि में सिंचाई हुई थी, दूसरी में २ करोड १० लाख एकंड अधिक जमीन में 
सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी। पहली योजना में शुरू में २३ लाख किलो- 
वाट विजली पैदा होती थी । सन्‌ १६६०६१ तक ३४ लाख किलोबाद 
बिजली ओर पैदा होने लगेगी तथा कुल मिलाकर ६८ लाख किलोवाट हो जायगी। 
रेलो द्वारा यात्रियों के यातायात में तथा माल की ढुलाई में ३४% वृद्धि होने का 
अ्नुभान है, यद्षपि आवश्यकता यह होगी कि इससे भी भ्रधिक वृद्धि की जाय। 
सन्‌ १६४८ ५६ में १३ लाख टन होने लगेगा । इसी प्रकार कोयले का उत्पादन 
३७० लाख टन से बढ़ कर ६०० लाख टन व सीमेन्ट का ४८ लाख टन से बढ कर 
१०० लाख टन हो जायगा। इस प्रकार उत्पादन सामग्री की तैप्रारी कुल १५०% बढने 
की पग्राशा है । राष्ट्रीय भाय मे भी २५% वृद्धि की प्राग्या है, अर्धातिः सत्‌ १६५१-५६ में 
१०,८०० करोड रुपये से बढकर सम्‌ १६६०-६१ मे यह १,३४,०८० करोड रुपये 
हो जायगी ॥ प्रति व्यक्ति श्राय २८० रुपये से १८%, बढकर ३३० रुपये हो जायगी। 
द्वितीय थोजना को प्रगति-- 

द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में जिस प्रकार कार्य चला उसके अध्ययन से 
अह प्रगठट होता है कि यद्यपि इस अ्रवधि मे सामान्य दक्षाये बहुत अनुकूल नहीं थी 
तथापि बुछ क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई) 
कृषि कार्ये-क्रम-- 

खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, सन्‌ १६५६-४७ में २९५ मि० टन की 
वृद्धि होने की आशा थी, जबकि वास्तविक बुद्धि केवल १४ मि० टव हुई और 
सन्‌ १६५६ ५७ में बुल खाद्य उत्पादन ६६"२ मि० टन रहा, जबकि सन्‌ १६५५-५६ 
में वह ६४८ मि० टन था| सन्‌ १६५५-५६ की अपेक्षा चावल ओर गेहूं का उत्पादन 
क्षमशः १९३ मि० एवं ३ मि० टन अधिक हुआ मोटे भ्रमाजो का उत्पादन बिल्कुल नही 
बढ सका है और दालो का उत्पादन तो "३ मि० टन घट गया है। व्यापारिक फसलो के 
सम्बन्ध में स्थिति कुछ अच्छी रहो | तिलहन का उत्तादन ५"८& मि० टन रहा, 


$ 
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जबबि सन्‌ १६५४५ ५६ मे वह ५ ६६ मि० टन था। कपास का उत्पादन ४4 लाख 
गाँठ हुआ, जोकि पिछले वष से ८ लाख गाँठ अ्रधिंक है | गसले का उंत्वादन ६३ मि० 
टन हुप्रा, जानि सन्‌ १६५५ ५६ के स्तर से “४ मि० टन अधिक है भ्रौर जूद का 
उत्पादन भी कुछ थोडा सा वढा है । पिछले वर्ष उत्पादन ४१६७ लाख गाठें था, 
जबकि इस वप वह ४२ २१ लाख गॉठ हुआ । 


सन्‌ १६५६ ५७ म ४७५ बीज फार्मो की स्थापना के लिये स्वीकृति दी गई । 
सन्‌ १६५६ के अन्त तेक जापानी ढग से धान की खेती के प्रन्तर्गत १४ ५ लाख एफ्ड 
भूमि लाई गई, जबकि सन्‌ १६५६ ५७ के लिये लक्ष्य २० लाख एवड का रखा गया 
था। सन्‌ १८९४६ मे ६९७५ लाख टन श्रमोनियम सलफेट श्रौर एक लाख टन फोस्पेट 
प्रयोग किया गया, जबकि सन्‌ १६५५ में यह प्रयोग न्रमद ५ लाख टन गौर ७८ ००० 
था। केंद्रीय ट्रेडदर संगठन द्वारा ६७,००० एकड़ काँस और णगल भूमि पर भूमि 
सुधार का काय फ़िया जायगा | द्वितीय पच वर्षीय योजना थी ग्रवधि म केन्द्रीय गोदाम 
निगम देश भर में १००'गोदाम खोलेगा, जिनमें ५ ००० टन से २०,००० टन तक 
माल जमा किया जा सकता है। इसी प्रकार १३ राज्य निगम मिलवर २०० गोदाम 
खातेंगे, जिनमें २,००० टन स लेकर १०,००० टन तक साल रखा जा सकेगा। 


सामुदायिक योजनायें एव राष्ट्रीय विस्तार सेब्ा-- 


सन्‌ १६५६ ५७ में ४६५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खडा ( जिनमें ४६,६०० 
गाब और ३२७ मि० जन सरया का समावेक्ष है) पर काय पआ्लारम्भ किया गया। 
इसके अतिरिक्त २४० सामरुदायिव विकास खड राष्ट्रीय विस्तार सेवा खड़ा से बनाये 
गये, जिनके अ्रन्तगत ३४,७४२ गाँव और १८३ मि० जन सख्या प्रभावित हाती है। 
सन्‌ १६५२ झौर सत्‌ १६५३ म चालू किये गये क्रमश ५४५ सामुदायिक धाजनायें 
आर ५३ सामुदासिक विकास खड अनहृबर सन १६५६ में पुरा हो गय । 


सिंचाई एब शक्ति का उत्पादन-- 


मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं से सन्‌ १६५६ ५७ में १०५ मि० एकड 
अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई उपलब्ध हुई तथा छोटी ्िचाई योजवाशों वी पूर्ति से 
१६ मि० एक्ड पर सिंचाई और हुई। वर्ष के दोयन में लगभग ६० बडी और 
मध्यम योजनायें पूरी वी गईं। होराकु ड योजना का सन्‌ १६५७ म उद्घाटन क्या 
गया। २४,००० किलोवाट का प्रथम उत्पादन यत्र दिसम्वर सन्‌ १६४६ मे लगाया 
गया। मार्च सत्‌ १६४५७ तक हीराकुद चहर व्यवस्था द्वारा १,५७,००० एकड 
भ्रुम पर सिंचाई की सुविधा विस्तृत की गई। सन्‌ १६५६ ५७ के श्रन्‍्त तक 
बुल विद्युत उत्तादन क्षमता है ६६ मि० किलोवाट हा गई थी। + 
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झौद्योगिक उपादन-- 

सन्‌ १६५५ को अपेक्षा सन्‌ १६५६ में उत्पादन अधिक हुआ। औद्योगिक 
उत्पादद के सशाघित सूद्दी ऋक ने १२२ १ मे १३२ ७ तक चूद्धि दिखाई। रेडियो 
रिसीवरों का उत्पादद ८६% अधिक रहा । साइकिल, झटोमावाइल, इलैक्ट्रिक मोटर, 
ट्रास्सफामंर और जझक्ति खचालित पम्प के उत्पादन में ३३ से ६०९% के मध्य म वृद्ध 
हुई । सीमेण्ण, चीनी और डीजल इ जिन आदि ८ अन्य उद्यागा के उत्पादन में लगभग 
१० से २५% वृद्धि हुई। सीमेन्ट का उत्पादन सन्‌ १६५६ ५७ में ४"€ मि० टन था, 
जबकि गत वपष वह ४“४४५ मि० टन था। इसी प्रकार चीनी का उत्पादन इस वर्ष 
३६५ मि० टन हुआ, जबकि गत वप १०६१ मि० टन धा। तिम्मित स्टील का 
उत्पादन १९३१ मि० टन हुआझ्ना, जो ४१५ अधिक था और पिल के बनते सूती कपड़े का 
उत्पादन ५,२८१ मि० गज था, जो गद वध की अपेक्षा ४९ अधिक हुश्रा। बमाई 
हुई खालो झौर जूता के उत्पादन में ५०६ वृद्धि हुई। चाय में वृद्धि नहीं के बराबर 
थी । हैन्डलूम उत्पादन सन्‌ १६५५ में १,४७३ मि० गज से बढ कर सत्र्‌ १६५६ म 
१,५४९ मि० गज तब पहुंच गया। सन्‌ १६५६ ५७ में ८७ मील लम्बी नई रेब्वे 
लाइनें ट्रैँकिक क लिए खोली गइ स्‍ग्रौर ५२४ मोल नई लाइनो का निर्माण प्रगति में 
है। ७०० मील दुहरे पथ का काय भी चल रहा है। सन्‌ १६४६-५७ म 
५५४७ लाकामोटिव, १,६३१ डिब्बों और २७,१८४ दंगना के लिये आदेश 
दिये गए । 


१५० मील लम्बे छूट हुए &_ुकडों और ७ बढ पुलो का निर्माण, ८०० मील 
विद्यमान टुकडो का सुधार और ३०० भील सुधरे ट्ुकडा का दोराहा ग्रावागमन के 
लिए विस्तृत करते का लच्रप था जो काफी सीमा तक पूरा हो गया । नागरिक हवाई 
यातायात का कार्यक्रम निश्चयानुसार ही चला। सन्‌ १६५६ ५७ में, एयर इण्डिया 
इस्टरनेशनल कॉर्पोरेशन ने हे खुपर क्ान्स्तेलेश्न्स प्राप्त कयेि और ३ बोइग जट 
एयरब्रापट के लिए झादेश दिया । इण्डिया एयर लाइन्स कॉर्पोरेशन ने सन्‌ १६५६ ५७ 
में ५ विक्स विस्काउद्स के लिये महत््वपूणा मार्गों पर चलाने के हेतु श्रादश दिया 
है ६ कुदाल कमंचारियों की आवश्यक्षता पर अधिक छ्यात दिया गया ६ 


यद्यपि कुछ लोगो के विचार से हमारी द्वितीय प्रच वर्षीय योजना अत्यधिक 
महत्त्वाकाक्षी है, परन्तु वास्तव म॑ ऐसा कहता भूल है । देश के विद्याल स्वरूप को 
देखते हुए यह नही कहा जा सकता कि हमारे निर्धारित लक्ष्य अधिक ऊंचे है। अभी 
तक हमें जो सफलता मिली है वह सन्‍्तोपजनक है और साथ म्‌ प्ररगात्मक भी। 
हमें ग्राशा हो नहीं वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि इस योजना अवधि के व्यतीत होने पर 
हम अ्रपनी चहुँमुसी प्रगति का अनुभव करेंगे । 
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द्वितीय पंच-वर्षोष योजना के अन्तगंत विदेशी सहायता 
एवं घाटे को श्र व्यवस्था 


दितीय याजना के अ्न्तगत केवल सावजनिऊ झ्षेत्र में ४,८०० क्टदोड़ रुपया 
व्यय होते का बनुमान है । इतनो वड़ो घतराधि प्राप्त करन के लिए बिन विभिन 
साघतों की शरण लो गई है, उनमें से विदकी सहायता एवं घाटे वा राजस्वन भी 
है । विदेशी महायतां से ८०० बरीड हपया ओर घाटे के राजस्थत से १,८०० वरोड़ 
रुपया प्राप् करने वी श्राशां को गई रै, जांकि कुल ब्यय का *४२% है| प्रथम पच- 
वर्षीय योजना में विदशी भहायता से १६७ करोड स्पया तथा घाटे के राजस्वन में 
१४४ करोड रुपया प्राप्त क्या गया था, अतः यह स्पष्ट है कि द्वितौय प्रव वर्षीय 
योजना में इन दोनों साधनों को झ्रधिक महृत््व का स्थान दिया यया है । 

द्वितीय पच-वर्षीय योजना के पहले दो वर्षो में योजना पर १,४६६ करोड़ 
रुपया खर्च किया गया । चालू वर्ष के खर्च बा योग ६६० वरोड रुपया हो सबता 
है । इस प्रकार तीन बर्षों के खर्च का योग लगभग २,४१६ करोड रुपया होता है। 
परचम त्वीन वर्षो में होने वाले २,४५६ करोड रुपयों में से विदेशी सहायता एवं घाटे 
की वित्त ध्यवस्था स क्मझ, ४३८ और ६१७ करोड रुपया मिलने की प्राज्ा है। 
आयोजन के लिए उपलब्ध साधन प्रव तक झाशा से कही कम रहे है। सन्‌ १६५७ 
४६८ में बजट में ४६४ करोड रु० का घाटा रहा था। सन्‌ १६५५-५६ के वज़ट में 
ऋणो तथा छोटी वच्तत स काफी झ्रधिक घन मिलने की झाशा को गई है। सन्‌ १६५७ 
५५ कौ भश्रपेक्षा घाटे की वित्त व्यवस्था में २५० करोड रु० की कमी हो जासग्री, 
परल्तु विदेशों सहायता जहा सन्‌ १६५७-५८ में लगभग १०० करोड रू० की प्राप्ति 
हुईं थी बहाँ चालू वर्ष में वह्‌ बदकर ३०० कराड ₹० हा जाने की श्राशा है। इन 
आक्डों से यह स्पष्ट है कि योजना वी सफ्लता में विदेशी सहायता तथा घाटे की 
वित्त व्यवस्था का बहुत झधिक महत्त्व है । 


द्वितोष पच-बर्षीय घोजना के ग्रन्तर्गत बिदेशी सहायता-- 

जिस समय टिंतीय पच वर्षीय योजना का तिर्माणा क्या गया था, उसी समय 
राजद॑तिक छेभ्रो में इस विवाद का बोलवाला था वि भारत सरवार के लिए ८०० 
करोड रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त करना कठिन समस्या है । योजना ने प्रारम्मिक- 
दो वर्षों में हीवुछ ऐसा स्थिति पैदा हो गई है, डिसके कारण विदेशी भुगतात 
के सम्बन्ध में एक सक्दठ सा पैदा हो गया था। इस आर्थिक सक्‍ट का दूर करने के 
उद्देश्य से ही घ्ित्तम्बर सन्‌ १६५७ में हमारे दित्त मन्‍्त्री श्री टी० टी० इृप्णामाचारी 
अमेरिका, कनाडा, इ गलेड तथा पश्चिमी जमंदी के दौरे पर गये थे और उतर दश्यो 
में उन्होंने इस बात की छान बीन की कि वहाँ से भारत को क्सि सोमा तक प्राथिक 
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सहायता मित्र सकती है। अमेरिका में उन्हें लेश़मात्र भी सफलता न मिली। उनकी 
असफलता के दो मुख्य कारणा रहे । प्रथम तो, भारत की आर्थिक स्थिति, जो समाज 
बादी झ्र्थ-व्यवस्था पर आधारित हैं और जिसके ग्न्दर्गत घर्द शर्म उद्योग धनन्‍्धों का 
राप्ट्रीयकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार सम्मिलित है, के कारण अमेरिका 
के पूजीपति तथा अधिकोप थ्रादि भारत में अपनी पूंजी का विनियोग करने म हिच 
कते हैं । दूसरे, भरन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में भारत की व॑देशिक नीति में प्रमेरिका सहमत 
नहीं है श्लौर इसके परिणामस्वरूप वह भारत को उस सीमा तक सहायता करने के 
विए तंयार नही है, जिस समा तक भारत को उसकी सहायता की ग्रावश्यकता है ? 
आरत को केवल दीघकालीन ऋण के रूप म विदेशी सहायता की झावश्यक्ता है, 
जिस वह ईमानदार राष्ट्र की भाँति कुछ सभ्य के बाद छुका देगा । प्रन्तर्राप्ट्रीय 
बाजार में भारत की साख झाज काफी ऊँची है, किन्तु इतना होते हुए भी अमेरिका, 
कनाडा झथवा इड्डलेड में हमारे टी० टी० इृफप्रामाचारी को विद्येप सहायता नही मिली] 
हाँ, पश्चिमी जमंनी, जापाद तथा यूगोस्लाविया आदि देशों ने भारत को झाधथिक 
सहायता देने का वचन दिया है । यह सहायता क्सि मात्रा में ओर किस रूप में प्रदान 
की जायेगी, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशो के बीच वार्ता घुरू हो गई है। विदेशी 
मुगतान के घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ बस्तुओ, जिनमें चीनी, 
काली मिर्च, काजू तथा कपडा आदि सम्मिलित हैं, के निर्यात को बढाने की व्यवस्था 
की है | जापान से एक समभौता किया गया है, जिसके अनुसार भारत जापान को 
कच्चा लोहा निर्यात करेगा और बदले में जग्प्रन हमारे देश को मश्नीने देशा । श्री 
कृष्णामाचारी के स्वदेश लोटने के वाद विभिन्न राज्य सरकारो को ये आदेश जारी किये 
गये है कि वे खनिज पदार्थों को ब्रधिक मात्रा में निकालने के उद्देश्य से उन सभी 
व्यक्तियों को उदारतापूवक लाइसेन्स प्रदान करें, जिनक आवेदन पत्र राज्य सरकारो 
के विचाराधीन है। १ नवम्बर सन्‌ १६९५७ को भारत सरकार ने एक ग्रादश द्वारा 
रिजवं बेक श्रॉफ इश्डिया एक्ट में कुछ श्रावश्यक सद्योधन किये हैं, जिनके अनुसार 
रिजवं बेक के पास विदेश्यी प्रतिभूतियाँ तथा सोने की न्यूनतम मात्रा ३०० करोड 
रुपये से घटाकर २०० करोड कर दी गई है। इसे प्रकार यह १०० करोड रुपया 
योजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग हो सकेगा । 

घाड़े की वित्त व्यवस्था-- 

साधनों की कमी क कारण ग्राथोजता क शुरू के वर्षों म धाट की वित्त व्य 

वस्था का अत्यधिक झाश्रय लेता पडा है । एक समय इस पाँच वर्षों में अधिक से 
अधिक ६०० करोड रू० तक रखने का था, परन्तु अरब यह निद्चिचत लगता है कि यहें 
राधि १,२०० करोड र० तक हो जाययगी, ज॑सा कि पहले अनुमान किया सया था । 
सच तो यह है कि यदि (क) साधनों में और अधिक वृद्धि करने तथा (ख) ग्रायोजना 


(६ रै८६ ) 


मे खर्चों को सीमित रख ने के प्रयत्त व किये गये तो घाटे की राशि और भी अधित 
चढ़ सकती है। 

यदि देश के पास विदेशी विनिमय का बहुत प्रधिक भण्डार सुरक्षित हो तो 
कार्यत्रम तैयार करने में कुछ ढिलाई की जा सकतौ है, परन्तु वर्तमान स्थिति में तो ऐसा 
करना सम्भव नहीं है। भ्रप्नाल सन्‌ १६६० और मार्च सन्‌ १६५८ के बीच रिजव॑ बेक 
का विदेशी विनिभय पावना घट कर ४७६ करोड र० रह गया ; इसे असावा प्रन्‍्त 
रप्ट्रीय मुद्दा कोप के नास से जमा ६५ करोड रु० की राशि का भी उपयोग बर लिया 
गया है । हितीय भ्रायोजन ग्रारम्भ होने से अब तक जितनी विदेशी सहायता स्वीहत हो 
चुकी है उसका याग ६७६ करोड र० है। आयोजन की शेष अवधि म विदेशी विनिमय 
की जो झावद्यकता होगी उमे प्रुरा करने के लिये ५०० करोड झ० की विदेशी सहायता 
और भी मिलती चाहिए | ग्रायोजना की प्रत्यावश्यक सरवारी प्रायोजनाप्रो के लिये भी 
२६६ करोड़ रु० की ग्रावष्यकता है । 


इस सम्बन्ध मे प्रोफेसर शितोयु ते इस बात पर जार दिया था कि पघारे के 
राजस्वन से देश मेँ मुद्रा स्फीति का भय है । इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में जो वृद्धि 
होगी उसका योजना पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है । सम्भव है हि सरकार ऐसी स्थिति 
का सामना न कर सके | श्री शिनोय वी राय के विपरीत ग्रन्य'प्र्थशास्त्रियों ने घाटे 
के राजस्वन का समथन क्या ओर यह सुझाव दिया थौ फ़ि प्रारम्भ से ही सरकार थो 
सचेत रहना चाहिए और मुद्रा स्फीति को रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने 
चाहिए। इसी दृष्टि स सन्‌ १६५६ में रिजवे बंक भॉफ इन्डिया एवट में सशोधन किया 
गया, जिससे बंक को अधिक नोट छापने की स्वतन्त्रदा मिल गई । इसके प्रतिरिक्त 
रिजव वेक वा साख नियन्त्रण के लिए अधिक व्यापक अधिकार प्रदान बर दिये 
गये । ४ 
द्वितीय योजना के पहले वर्ष में ही घुद्रा प्रसार व लक्षश नजर श्राते लगे। 
फलत सरकार को अपनों दोति मे कुछ परिवंतन करना पड़ा । श्री हृप्णमाचारी नें 
बाटे की प्रथ॑व्यवस्था के स्थान पर ग्रतिरिक्त कर लगाना अधिक उपयुक्त बताया । इस 
मीति के श्रदुसार सन्‌ १६५७ ५८ के बजट में कई नये बरो को व्यवस्था की गई | 
इतना होत पर भी योजना के अन्तिम वर्षों में सरकार को अधिव मात्रा में घाट वे 
बजट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योकि आन्तरिक ऋण एवं बचत से भी आाशानुरूल धन 
प्राप्त नही ही सकता | 
जब से झायोजना आरम्भ हुई है, करो पे काफी दृद्धि हो गई है । श्रव तव देनद्र थे 


जो कर लगाये हे उनमे पाँच वर्षो मे लगधय ७२५ करोड रू० की प्राप्ति होगी॥ इसी 
प्रकार इस पाँच वर्षों में राज्यो को करो से १७३ करोड रू० की प्राप्ति होगी। इस 


( १४७ ) 


अकार भ्रायोजना की अवधि म करा से कुल प्राप्ति ६०० करोड रु० के लगभग होंगी । 
करा स होन वाली इस प्राप्ति का बहुत बडा भाग आय मदा पर खच हागा जिनम 
प्रति रक्षा का खच प्रमुख है । करा से इतनी अधिक प्राप्ति करन का प्रयन विये जात 
पर भी केद्रीय याजनाशो के खच क लिय केवल ४५ करोड रु० हा अधिक श्राप्त हो 
सकेंगे । इसका यह पथ हुग्ना कि बहुत कम राचि उपलब्ध हो सकेगा। राज्या मे 
अआतिरिकः करा से झ्रायोजना अवधि म १७३ कराड २० प्राप्त हागे। बित्त आयोग 
के निश्चयानुस्ार राज्यो को १६० करोड रु० के अनिरिक्त केद्रीोय करा मस भी 
काफ़ी अधिक हिस्सा मिलना था ॥ इतन पर भी आायोजना पर खंड करन के लिये 
राज्या क पास झ्राद्म स कहो कम घन उपलब्ध हा सका है। यदि यह मान ले कि 
राज्प करो से २२५ करोड ₹० प्राप्त कर सक्गे ता वेअपन राजस्व म से झ्रायाजना पर 
सम्भवत ३५० करोड़ रु० खच कर सकगे जबकि आत्ण ३७० करोड रू० खच करन की 
थी । पहले तान त्रर्पो म के'द्र तथा राज्यो क वजटो म ग्रायोज़ना क लिए जो धन रखा 
जायगा उसका योग १ १०० करोड रु० होगा जबकि पाच वर्षो का अनुदान २४०० 
करोड रु० था इस प्रकार ४०० करोड रु० की कमा रह जाता है । 


उपसहार -- 

अत यह स्पप्ट है कि ४८०० करोड रुपए की इस योजना वी सफलता के 
लिए घाट की प्रथ व्यवस्था का एक महवपूर्य स्थान है । इसोलिए यदि पर्याप्त 
मात्रा स विदेशी सहायता न सिली तो योजना सम कमी की जायगी और एसा अनुमान 
है कि निकट भविष्य म हमारे पास विदेणी मुद्रा कोप कुछ भी नहां रह जायगा। द्वितीय 
पंच वर्षोय याजना की रिपोट म बताया गया हैकि अप्र ल सन्‌ १६५६ स सितम्बर 
सन्‌ १६५७ की अवधि स ५६१५ व रोड रुपए हम गोघनाटोप म अधिक देन पड । झवहू 
बर सन्‌ १६९५७ स माच सन्‌ १६५८ तके यह कमी २३० करोड रुपए की हई। यहि 
विश्व मुद्रा कोप के ६४ करोड रुपए को भी इसम सम्मिलित कर खिया जाय तो 
पिछल दो वर्षों म लगभग ६ झरब हुपए का ह्लास विदगी मुद्रा म हुआ है। सन 
१६५५८ ५६ के झ्राथिक वष के पहले दो भह्दीना म भी हमारे विदेशी मुद्रा कोप मे 
हास 'ुरू हुमा है । इन दो महीना अप्रौल और मई म हम अपन विदणी मुद्रा कोष 
मं से ४२ करोड रुपया निकाल चुक है। ३० मई सन्‌ १६५८ को हमारा बित्गी 
मुद्रा कोप २४२ ४२ करोड़ रुपया रह गया था | 
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तृतीय पंच-वर्षीय योजना 
(एफ्राप्त एफ € शध्य८ 297) 








प्रारस्निक-- 

गतू दस वर्षों में पहली और दूसरी परच वर्षोय योजनाग्रों के द्वारा देश के 
प्राकृतिक प्रसायनों और जनता की झन्कि कों राष्ट्र के विकास में लगाने को कोशिश 
की गई है । प्रारम्भ से इस बाव का ध्रयन क्रिया गया क्रि योतना का उद्देश्य केबल 
उत्पादन वो बढ़ाना ओर देश वी झाविक दशा सुघारना ही नहीं है, वरन्‌ स्वतन्त्रता 
झौर लाक्तरत्र पर आध्रारित हेसी खाम्रात्रिज, आयिक्त ब्यवस्था की रचना करना है, 
जिसमें सामाजिक, श्राधिव ओ्रोर राजनैतिक स्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी सम्याशों 
को ग्रनुप्रानित कर + देश को दूसर महापुद्ध और वंँदवारे से जो हानि पहुँची थी, 
पहली योवना में उसे पूरा करते की ओर झथिक व्यवस्था को नीव मजबूत करने वी 
कौशिश की गई झौर सजियान में दिए हुए निर्देशक तत्वों के झनुूप सामाजिक और 
और श्राथिक्त दीतियाँ भी प्रहणा को गयी। साम्रुदायिक्त विक्रास योजना का आरम्म 
और भूमि मुघार इस बातना की उल्लेखनीय बालें है | दूसरी योजना में पहलों योजना 
की हो नोवियों का छारी रखते हुए प्रशर बहाने, विक्राय में श्रधिक्त रूपया लगाते 
और लोगों को अधिक काम देन की काशिश को गई। इसमें आ्थिक उन्नति की गति 
को तेज करने पर, दुनियादी उद्यागों की स्थापना पर, रोडगार के सायनों को बडाने 
पर, भ्राय और ८न की विपमताम्रो को कम करने पर और झाथिक भक्ति को थोडे से 
लोगों के हाथा में जाते से राकते पर, जोर दिया गया। पहतो योजना सें राष्ट्रीय 
श्राय में प्रति वर्ष ३॥ प्रतिझत ग्रोर दूथरी योजना म प्रति वर्ष ४ प्रतिझत की वृद्धि हुई । 

तृतीय पंच-वदर्षोय योजना को विशेषतायें 

यादना झायाग दास्ठव में दपाई कह पात्र है जिसने ११९२५० करोड रू० को 

हुतीय पच-वर्षीप बोजना की रूपरेखा तेयग्र करक्र मारत की बनता की समृद्धि के 


द्वार खोल दिए हैं । हमारी तीसरी प्रच-बर्षीय योजना, देश की पंचवर्षीय याजनाओं 
को की में मब्य की याजना है। बह याजना बह बृद्दाहार याजना है। इस 


( १६० ) 


योजता वा लक्ष्य प्रथम और द्वितीय योजवाप्रों के सम्मिलित लक्ष्यों से भी बहुत ऊँचा 
है । पहली दो योजनायें क्रमश २३ और एरू झरब रुपये की थी। तृतीय योजना 
१०२ अरब रुपये को है । इसका कायबाल १ श्रप्नेल सत्‌ १६६३ से ३१ मार्च १६६६ 
तक रखा गया है | इसका मुख्य लक्ष्य है, सन्‌ १९६५ तक अ्रत्न के मामले मं देश को 
स्वावेलम्बी बनाना | इस योजना के पूर्ण होने पर हम विदेक्षो से श्रनाज का श्रायात 
नही करना पढ़ेगा । निम्त पक्तियाँ तृतीम पच पर्षीय बोजता के प्रमुख पाँच लक्ष्यों 
क्यू बतलाती है +- 


तृतीय घोजना के लक्ष्य 


(() राष्ट्रीय श्राय पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से पाँच वर्षों में ३२५ 
प्रतिशत बढ़ायी जाये । 


(२) खाद्यान्न के सम्बन्ध म स्वावलम्बी बना जाय । 


(३) फौलाद, इधन झ्रौर विजली जैसे आ्राधारभुत उद्योगों का बढ़ाया जाय 
जिमम देक्व का प्रौद्योगीकरए प्रान्तरिक स्रोतो से ही किया जा सके | 


(४) रोजगारी की सम्भावनाये बढ़ा कर जनवा के हाथो का पूरा पूरा उपयोग 
क्या जाय । 

(५) ब्राय श्रोर स॒पत्ति का फर्क कम किया जाथ और आर्थिक धाक्ति का 
सम्रुचित वितरण हो ॥ 

प्रस्तुत योजना, जो योजना भायोग द्वारा २६५ एरंष्ठ की पुस्तक में विस्तार» 
पूवक समभाई गयी है, पिछली योजनाश्रो को अपेक्षा काफी विस्तृत है। भारत-चीन के 
तनावपूणा सम्बंधों के कारण रक्षा न्यय श्रधिक बढ गया है जिससे झव प्लान पर बुल 
विनियोग १०,२०० करोड २० दे चालू खर्चा १,०५० करोड रुपये---ठुल मिलाकर 
११,२५० करीड रुपया खघ विया ज्ञागगा । इसमे निजी क्षेत्र द्वार किया जान वाला 
४,००० करोड़ झुयये का विनियोग भी सम्मिलित है। निम्दलिण्ित तालिवायें द्वितीय 
व तृतीय पच वर्षीय यीजदाओं में सरकारी व निजी क्षेत्र में क्श जाते वाल व्यय के 
विभाजन पर प्रद्गाश डातती हैं -- 


| कह 3) 


तालिका [ 
बूसरी और तीसरी योजना मे सरकारो क्षेत्न से व्यय का विभाजन 
(करोड ₹० में) 








व्यय प्रतिशत 





दूसरी तीमरी दूसरी तीसरी 
योजना यांजना यांजना योजना 
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दूसरी और तीसरी योजना मे निजो क्षेत्र मे व्यय का विभाजन 





करोड रु० में 

दूसरी योजना तीसरी याजना 
१. इपि (प्रिंचाई सहित) ६३५ घ५० 
२ विज है] ० 
३. परिवटन श्३्ध र्‌०० 


४. ग्राम और लघु उद्याग हक श२५ 


( श्र ) 





श्र बड़ और मध्यम उद्याग ओर खनिज छ्०० १०४० 
६ ग्रावास और ग्रय निर्माण काय ह्ण्ग्ल १११५ 

७ उत्पाटत म रुकावट न आव देन के लिए कच्चा 
या ग्रद्ध तैपार माल श्रश्‌ ६2० 
जाड ३३०० ४२०० 














इसम सरकारा क्षेत्र से दिय गए २०० कराड रु० भा सामिल हैं । 

उपपु क्त तालिका के विइलपणा स पच वर्षोय योजना की विरोपतायें स्पष्ट ह 
जो तिम्नलिखित ह/ -+ 
समाजवादी कले#&र--- 

तृतीय योजना का प्रमुख उद्ू इय धन झौर झ्लाय की विपमता को कम करन का 
उपाय निकालना है जिससे समाज का ढाचा समाजवादा ढग (300०काआाए ऐश हट) 
० 8००८५) हो सके जिसम सव लागा को पूरा प्रगति करन का भ्रवसर मिल सके । 
समाजवादी ढाच का अथ यह है कि हमारी नीति एसी होती चाहिए जिससे समस्त 
सम्रात का कल्यासश हो कंबल मुद्ठा भर ध्यक्तियो का नही । 
कृषि को प्राथमिकता-- 

मओजना म कृषि को प्रयम स्थान दिया गया है | प्रताज में झात्मनिभरता प्राप्त 
करना झौर उद्योगा तथा वियातर के लिए कब्चे मात्र की पदावार बढ़ाना तासरी 
योजना का पुरुष उदय है | 

तीसरी योजना मे कृषि उत्पादन का लक्ष्म 

















बापिक उपादन 

१६६० ६१ १६६५ ६६ 

(प्रनुमानित) तय 
श्रवाज (लाख टना में) ७५० १,०००-०६०५० 
तलहन [ ) डर ६२० ६४ 
गता (ग्रंड क रूप मे) (्‌ ) छ्र्‌ €०- ६३ 
कपास हर 2 भ््ड छ्रे 
पर्टसव (लाख गरांठा म) भर ६४ 





+>नन्‍तेो>ननसीलईर-ीा 





इसके झतिरिक्त फल श्ाक टूब मदती, मास, अण्डा, नारियल, सुपारा 
काजू कालामिच तत्वाबू, चमडा और लकड़ी झादि की भी पँदायार बढान का पूरी 
कोचिय की चायगा ॥ 


( १६३ ) 


कृषि की अधिक से झधिक उप्नति होनी चाहिए, जिससे गाँव के लोग देश के 
प्रन्य लोगो की अपेक्षा पोछे न पड जाए । योजना में कृषि और सामुदायिक 
विकास के लिए सावंजनिक क्षेत्र में १,०२५ करोड सिंचाई को बडी और हन्‍्लौर 
मध्यम योजनाग्नों के लिए ६५० करोड रु० रखे गए हैं। इसके प्रलावा प्नु 
मान है कि लोग निजी शोर से भी इन कामो में 5०० करोड रु० लगायेंगे। यदि 
श्रागे चलकर यह प्रतीत हुआ कि गाँबो में श्रौर तेजी से उनति करने शोर जनभ्नक्ति 
का पूरा उपयोग करने के लिए झौर रुपये लगाने की जरूरत है तो इसका भी बन्दोबस्त 
किया जाएगा। खेती की पैदावार स ३० से ३३ प्रतिशत को वृद्धि को जाएगी 


इसके झलावा फल, झाक, दूध, मछली, मास, अण्डा, नारियल, सुपारी, काजू, 
कालीमियें, तम्वाखू, चपडा और लकडी झादि की भी पंदावार बढाने को पूरी कोशिश 
को जाएगी । 


भताज की प्दावार बढाने का लक्ष्य इस हिसाब से रखा गया है कि प्रति 
व्यक्ति प्रति दिन प्लौसत १४ भ्रप्नेल ऑंस अनाज और ३ पश्रौंस दाल खाने को मिल सके 
तथा सकट के समय के लिए भी कुछ झनाज बच जाए कपास की पंदावार का जो 
सच्तय है उसस प्रति व्यक्ति प्रति बपष झौसत १७॥॥/गज के हिसाब से कपडा मिल 
सकेगा झोौर निर्यात के लिए भी कुछ वचेगा । 


तृतीय योजना के झत तक भ़िंचाई का क्षद्रफल & करोड एक्ड हो जाएगा, 
जबकि दूसरी योजना के अन्त में यह ७ कराड एकड होगा ॥ करीद ४ करोड़ एकड 
में बरानी खेती की जाएगी । १ कराड ३० लाख एवंड और जमीन का कटाव प्रादि 
से बचाने वा काम क्या जाएगा । सत्‌ १६६० ६१ तक करीब ३ लाख ६० हजार 
टन नेतजनयुक्त खाद का प्रयोग होन का झनुमान है, १६६५ ६६ में १० लाख टन हो 
जाएगा । ७॥ करोड़ एक्ड जमीन में पोचो को बचाने को ध्यवस्था वी जाएंगी ॥ प्रक्‍ट 
व १६६३ तक देश के सव गाँवो में सामुदायिक विकास का काम चल पड़ेगा।॥ 
सहकारी सगठत बढाया जाएगा ओर खेती के लिए सहकारी समितियों द्वारा ग्रधिक 
कऋरद दिलवाये जाएँगे । पशुओ की नस्ल सुधार के क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान के ३७६ 
केरद्र कापम किए जा चुकंगे। 

कचा पटसन ६५ लाख गाँठ, चाय ८५५,००,००,००० पौंड, कपास ७२ लाख 
गाँठ, कहवा ८०,००० टन, तेल व तिलहन ६२ लाख से ६५ लाख टन, तम्बाकू 
३,२५,००० टन, कालीमियें ३० हजार टन झऔौर लाख ६२,००० टन उत्पादित करने का 
लक्ष्य रखा गया है । तीखरी योजना में १ लाख से अधिक को आवादी के झहरो के 
लिए ७४ दूध सप्लाई योजयाएं चालू को जाएँगी । ३० ग्रामीण क्ामरियाँ और 

श्र 


( रह ) 


८ दुग्धजन्य पदार्थों के कारखाने स्थापित किए जाएँगे। मछलो का उत्पादन दूसरी 
योजना में १४ लाख टन से वटाकर (८ लाख टन क्या जाएगा ॥ 
“बडे पंमाने के उद्योग-- 
तृतीय पचवर्षीय योजना में उद्योग, बिजली और यातायात के वित्यास को भी 
ऊँचा स्थान दिया गया है ॥ सरकारी क्षेत्र में वे उद्योगों और खानो के वित्रास्त सें 
१,४०० करोड २० लगाये जाएँगे | निजी उद्योगों में १ हजार करोड रु० (सहकारी 
सहायता को छोडकर) लगाये जाने का अनुमान है । 
लोहा झोर स्पात उद्योय की क्षमता इतनी बढ़ाई जायगी कि विक्नी के लिए 
एक करोड २ लाख टन इस्पात के टोके और १५ लाख टन लोहा मिल सके । इन 
उद्योगों में प्राथ पूरा विस्तार सावजनिक क्षेत्र में होषा । भिलाई, रूरकेंला भौर 
दर्गापुर के काए्खानो को इतना बढाया जाथगा कि वे ५४ लाछ टन इस्पात के ढोके 
बता सर्के । बुकारा में चोथा इस्पात कारखाना भी खड्ा क्षिया जायगा । 


खातस-खास उद्योगो के उत्पादन के लक्ष्य 

















वापिक उत्पादन 
१६६०-६१ १६६५-६६ 
अलमुतियम (हजार टतो में) १६४० ७५९० 
सीमेंट (लाख टनो में) घ्द १३० 
कागज (हजार टवों में) ३२०१० छ०० 
गधक तेजाब (हजार टलो में) ४००१० १२५० 
कस्टिक सोडा (हजार दनों में) १२५४० ३४० 
शवकर (लाख टनों में) ३२५ ३० 
कपड़ा (सिल का कपड़ा) (लाख दनों में) मरू०,००० प८,००० 
प्राइक्लि (कारखानों में) (टजार अदद) १,०५० २,००० 
सेज्नाई की मशीन (हजार अदद) ०० छभ्‌० 
ब्रोटरगाडी (अदद) ४३,४०० १,००,००० 
नल न तततततहनुनततन तन 3+3३-4२083३६8६9ल६ुन६३ँॉीेऔ- 
प्रशोन बताने के करखानि--- 


हुतीय पचत्र्षीय योजना में भारी मशीनें बनाने वाले, फाउन्द्ों फौज (गढाई 
प्रौर टाई), कोयला खोदने वी मशीन बनाने वाले झोर भारी मश्नोनी श्रौजार बनाने 
वाले कारखादो का कायम करने की व्यवस्था की गई है। वयलौर के हिन्दुस्तान 
#शीन ट्वह्य कारखाने का उत्पादन दुग्रुता करने, भोपोल के भारों विजली के क्षामान 
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के कारखाने को वडाने, दो झौर भारी बिजलो के सामान के कारखाने लगाने झोर ऊँचे 
दबाव के बायलर भोर सूद्म यत्त्रों के कारखानो को भी लगाते की योजना है। मशीन 
बनाने के सिजी कारखानों में भी काफी काम होने की ग्राशा है। भागा है कि कागज, 
सीमेंस्ट, चीनी और कपड़ा ग्रायः सब मश्षीन देक्ष में तैयार होने छगेंगी । 
तैल के कारखाने-- 

अभी तक जो पता लगा है उस हिसाब से नहसकटियां में प्रति व्ध २७ लाख 
५० हजार टुन भ्रशोधित तेल जमे न से निकाला जाएगा । इस तेल को साफ करने के 
लिए नुनमाटी और बरोनो में सफाई के कारखाने बनाएं जाएँगे। खभात में या और 
जगह जहाँ पर तेल मिलने की श्राशा होगो, तेल की खोज की जायगी । 
बिद्यु त ध्क्ति का उत्पादन-- 

दूसरी योजना में बिजली की उत्पादन क्षमता ५८ लाख कि० वा० है। तीसरी 
योजना के भनन्‍त तक यह बढ़ा कर १ करोड १८ लाख कि० वा० कर दी जाएगी। अखु- 
दाक्ति से भी ३ लाख कि० दा० बिजली बनाई जायगी। झाजा है कि तीसरी योजना से 
१४ हजार गाँवों झोर छोटे कस्बो में बिजलो लगाई जाएगी, जिंससे इनको कुल सब्या 
३४ हजार हो जाएंगी | दूसरी पोजना के झनन्‍्त तक १६ हजार शहरों तथा गाँव में 
दिजली पहुँच आएगी | तीसरी योजना में यह सरया ३४ हजार कर देने का ल्षप है | 
५ हजार से २० हजार की झावादी के सब कस्दो में विजदी धरा जायगी । 

/ रेल, जहाज पधौर मोटर यातायात-- 

आादा है कि सन्‌ १६६५-६६ में रेलगराडियां २३ करोड ५० लाख टने माल 
ढोएँगी । यह लक्ष्य दूसरी योजना से ४५% भधिक है $ 

१२०० मोल लम्बी नई रेल लाइन विदाई जाएंगी। १६६० ६१ में पवकी 
सडको की सम्बाई ३ लाख ४४ड हजार मील होगी। १६६५६६ म यह वढ़ कर 
१ लाख ६४ हजार मोल हो जागबगी । मोटर यातायात का विकास अधिकाँश निजी क्षेत्र 
में होगा। प्रनुभान है कि किराबे पर चलने वाली मोटर गाडियो ओर टलो प्रादि की 
सझूया २ लाख से घढक्षर ३ लाख हो जाएगी । दूसरी थोजना के झन्त तक हमारे पास 
६ लाख टन के जहाज होगे। तीसरी योजना में २ लाख टन के जहाज और लिए 
जाएँगे ६ 

सड़क परिवहन के लिए सब्‌ १६६१ से ८१ तक की एक २० चर्षीय विक्राम 
योजज्ए बजाई गई है , जिम, हल्स, एप है; कि मोड ऊी, छेद परी, सच्च २५ "६ प्योत्त 
से मधिक प्रौर कच्ची सडक से !॥ मोल से श्रधिक दूर न हो। इस नक्ष्य की पूर्ति क 
लिए तीसदी योजना में २५० करोड रु० की राशि निर्धारित की गई है | राष्रीयड्रत 
परिवहन के लिए ५,००० झौर बसे खरीदी जाएँगी । हि 
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जहाजरानी का लच्ंध १४“२ लाख टन का रखा गया है, जबकि दूसरी योजना 
के प्रत्त तक देश के पास € लाख टन के ब्यापारिक जहाज होगे | 
सार साधन-- 

तीसरी योजना में २०,००० अतिरिक्त डाक्घर २,००० तारघर और २ लाख 
टेलीफोन कलंवदान प्रदान किए जायेगे। तीसरी योजना में बम्दई में एक टेलीविजन 
सबिस कार्य की जायेगी । 
छोटे और प्रामोद्योग-- * 

छोटे भ्रौर ग्रामोद्योगो की उन्नति पर भी बहुत जोर दिया गया है। इनके लिए 
कारीगरों को सिखाते, कच्चा माद् ओर ऋरा की ब्यवस्था करने का भी प्रधिक प्रबन्ध 
किया जाएगा । हथकरपा और घरेलू उद्योग के जरिये सन्‌ १६६५-६६ में ३४५० करोड 
गज कपडा बनाया जाएगा | जबकि सन्‌ १६६० ६१ में इससे २६० करोड़ गज तैयार 
होने का प्रमुमान है। दूसरी योजना में ६० उद्योग पुरियाँ बनाई गई है। तीसरी में 
३६० बनाई जाएँगी । गाँवा और शहरो दोनों में छोटे उद्योग चलाने झौर उनको बडे 
उद्योगों से जोडने का प्रयत्व कियां जायगा, जिससे वे बडे उद्योगो के लिए छोटे पुरने 
आदि तंयार करें । 

२,८०,००,००,००० गज कपडा हाथकरघे व शक्ति करघे से बनाने तथा 
७०,००,००,००० गज॒कपडा खादी के क्षेत्र में बनाने का लक्ष्य रखा गया है । ग्रामो- 
चोग तथा छोटे उद्योगो से ५८ लाख आदमियों को रोजगार मिलने वी उम्मीद है। 
“बन सध्यदा--- 

२० लाख एकड भूमि में जल्दी उगने वाले पेड लगा कर प्राम-वत स्थापित 
किए जाएँगे । २। लाख एकड भूमि पर इस्रारती ्कडी के वृश्ञ तथा ४॥ लाख एंवड 
भूमि पर झ्त्य वृक्ष बोए जाएँगे। १५,००० मौत लम्बे दनमार्ग बनाए जाएँगे। तीसरी 
योजना से ६ लाख एकड भूमि पर भू क्षय रोकते का काम किया जाएगा । रेगिस्तान 
का फैलाव रोकने के लिए २ लाख एकड भूमि में वन उगाये छाएँगे | 
शशिक्षा-- 

तीसरी योजना में ६ से १६ वर्ष की आयु के सब बच्चो को मुफ्त भौर श्रनिवाय॑ 
दिक्षा देने के लिए ४ लाख प्रतिरिक्त अध्यापको की आवश्यकता होगी । सव प्राथमिक 
स्कूल वेसिक स्कूलों में बदल दिये जायेगे 

सँकण्डरी स्कूलों में विद्याथियों की सल्या १५ त्तिशत तक पहुँचा दी जायेगी 
जो फिलहाल १०-११ अतिझ्त है । तीसरी योजना के श्रत्त में संकण्डरी स्कूलों की 
सख्या १८००० पहुँच जायेगा, हायर सैकण्डरी स्कूलों की सख्या ६००० हो जाने की 
उम्मीद की जाती है | 


( ६७ 3) 


तीसरी योजना में हायर संक्रण्डगी और विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा 
पर अधिक बल दिया जायेगा । तीसरी योजदा के अन्त तक ११५०० स्नातक 
इंजीनियरिंग कालेगों से और १८६०० स्नातक पाली टैकनीक कालेजों से निकलने 
लगेंगे, जिनसे भारत को इजीनियरो ओर प्रशिक्षित व्यक्तियो को आवश्यकता पूरी 
हो जाबेगी । ५४ 
स्वाह्य्य-- 

दुमरी योजना की समाप्ति तक १२६०० अस्पताल व दवाखाने बन चुके होगे 
जिनमें १,६०,००० पलगो को व्यवस्था होगी । तीसरी योजना में इनकी तादाद बढा 
कर क्रमशः १४६०० और १,६०,००० कर दी जायेगी ) २२ करोड व्यक्तियों को बी० 
सी० जी० के टीके लगाये जा चुकेंगे । तपेदिक के मरोजो के लिये ३० हजार पलगो 
की व्यवस्था कर दी जाएगी । 

तीसरी योजना-काल में कुल १४,००० डावटर तैयार हो सकेंगे। तीसरी 
योजना में १६,००० डाक्टर तैयार किए जाएँयपे | सन्‌ १६६६ में कुल डावटर ८१००० 
होगे । फिर भी ६,००० ब्यक्तियो पर एक डाक्टर का प्नुपात कायम रहेगा 4 
रोजगार-- 

रोजगार के विषय में योजना श्रायोग ने कहा है कि वेकारो भ्रल्पविकसित देश 
का चिह्ध है प्रोर भारत में जनसख्या की वृद्धि की तीद्र गति से यह समस्याझर 
गभीर बनी हुई है ॥ अनुमान लगाया गया है कि जिन लोगो को केवल भाशिक काम 
मिला हुम्रा है उनकी सखूया १॥ करोड है । तीसरी योजना लगभग ६० लाख व्यक्तियों 
की वेवारी के साथ प्रारम की जा रही है और इसमें १३५ लाख ब्यक्तियो को काम दिये 
जाते की सभावता के बाद भी वेकारो की सल्या में १५ लाख की वृद्धि और हो जाने 
की झाश्वका है । 

कृषि को उनति से ग्ाशिक्र रोजगारों की समस्या हल होगी, बेरोजगारी की 
नहीं । वाणिज्य में विकास से भी आशिक रोजगार को ही समस्या हल होगी। 
बैरोजगारी की समस्या केवल उद्योगों से ही दुर की जा सकती है, लेकिन वह भी प्रभी 
पूणंत, नही । इसलिए वर्षों तक कृषि व उद्योगों के निरन्तर विस्तार तथा उद्तति से 
हो वेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है । 

बेरोजगारी कम करने के लिये आयोग ने निम्न नीतियाँ निर्धारित की हैं--(१) 
बड़े-बड़े उद्योगों के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण किया जाए, (२) याँवो में प्रोसेसिंग 
उद्योग खोले जायें, (३) मानव श्रम के स्थान पर मश्चीनों का उपयोग वही किया जाये, 
जहाँ उसमे लागत कम भ्राती हो अथवा समय बचता हो, (४) जिला स्तर पर बनाये 
गये विकास कार्यत्रमों में रोजगार की प्रावश्यक्ताओों के अनुरूप हेरफेर किये जायें 
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ओर (४) विश्ञेप तिर्माश कार्यक्रम आरभ किये जायें । इनमें छोटी सिंचाई, भूमि की 
पपाई, भक्षरण की रोक-याम, वृक्षो की बुवाई, गाँवों में सड़कों का निर्माण व मरम्मत 
आदि काये शामिल है। 
सामाजिक सेवा-- 

६ व से ११ दर्ष तर के उम्र के बच्चो को अवतिवा्य और गुप्त धिक्षा देने 
का प्रबन्ध किया जायगा । इस उच्र के स्वूल जाने वाले बच्चो वो सहया ६० से ६० 
भतिशत बढ़ गायगी । प्रनुमरान है कि स्वूलो के छात्रों की सख्या सन्‌ १६६०-६१ में 
४ करोड १० लाख से बढ कर १६६५ ६६ में ६ करोड हो जायगी । 

विज्ञान श्रौर शिल्प की शिक्षा का भी विस्तार किया जाएगा | इ जीनियरी भौर 
ज्ञिल्प विद्यालयों में तीसरी योजना के श्रन्त तक ५३,५०० दात्र भर्ती हो सेंगे, जब 
कि दूसरी योजना में ३७,५०० होने है । 

रजिस्टर डावटरों की सख्या भी ब४ हजार से बढ कर १ लाख ३ हजार 
हो जाएगी । भ्रस्पतालों प्ोर दवाखानों को सख्या १२,६०० से १४,६०० ओर प्राथ- 
मिक स्वास्थ्य केस्रो की सख्या सह्या २८०० से बढ कर ५,००० हो जाएगी । सतति 
निरोध केख्रो वी सख्या भी १,८०० से बढ कर ८९०० हो जाएगी । 
कम ग्राथ वालो के लिए मकावे-- 

कम शाय वाले सोगे भर झोद्योशिक बमचारियों के लिए भगाने शसाने, 
गन्दो बस्तियों की सफाई भ्रोर उनमें सुधार करने और मकानों के लिए जमीन 
लेने तथा उनका सुधार करने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा । मकात बनाने 
के लिए धन ग्रावास वित्त निगमों हारा दिया जायगा । 
स्थानोय विकास झार्य *- 

देहाती क्षेत्रों में कुछ स्युनतम सुविधाएँ उपलब्ध हो, इसके लिए तीसरी योजना 
में ह्यातोय विकास का एक कायंत्रम शामिल क्या गया है । इसके अन्तर्गत जिन 
सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी वे ये हैं; (क) पीने के पानी की सप्लाई, (ख) 
असत्येक गाँव को सवसे पास को मुझुय सडक या रेलवे स्टेशन से मिलाने के लिए संडको 
का निर्माण प्रौर (गै गाँवों के स्टूल के भवन का निर्माण, जो साध्द्यिक कैंसर 
और पुस्तकालय का काम भी देगा । 


निश्नी उद्योगों के लिए ब्रवत्तर-- 

तृतीय मौजना में निजी क्षेत्र के लिए पर्यात् श्रवसर है। योजना की हप- 
रेखा में यह स्पष्ट कहा गया है कि निजी उद्योगों के क्षेत्र में इस बात का विभेष 
घ्यात रखा जाना चाहिए कि श्रधिक से अधिक उद्योगपति उद्योगीवश्श के इन अब 


( शृथ्६ ) 


सरो का लाभ उठाएँ जिससे आध्थिक शक्ति को मुट्ठी भर लोगो के हाथ में केन्द्रित होने 
से रोका जा सके | इसके लिए छोटे उद्योगपतियों को विविध रूपों में प्रोत्माहइन और 
सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है । है 

आ्राय तथा सपत्ति में श्रसमानताएँ कम करने के लिए टैक्स सम्बन्धी कदमों 
के महत्व पर भी वल दिया गधा है | 
श्रमिक नोति-- 

उद्योग में ज्ञान्ति कायम रखने झोौर उत्पादन में रुकावट न ञ्राने दने के लिए 
पिछले १० वर्षों में सरकार ने हस्तक्षेप का भ्रधिकार अपने पास रखा है, लेकिन प्रव 
उद्योगपतिया व श्रमिक्रो दोनों में यह भावना बढ रही है कि उनके कगठों का निबटारा 
भ्रापस में ही हो जाना चाहिए, जिसस न कबल उद्योग में शान्ति रहेगी, वल्वि मज 
दूरो की कायकुशलता बढ़ेगी तथा जीवन स्तर उक्त होगा | इस हृष्टि से सन्‌ १६५८ 
में एक अनुशासन सहिता अपनाई गई, जिसस हडताल और तालाबदी आझादि की 
घटनाझों में कमी हुईं है। लेकिन प्र फंसलों तथा समभोतों का परिपालन न विए 
जानें वी शिकायतें जारो है । यदि ये जारी रहती है तो भनुद्यासन सहिता बेकार है । 
इसलिए समभौतो पर अ्रमल कराने के लिए झलग तंत्र कायम किया गया है।मज 
दुरो को शिक्षित करने तथा प्रवन्ध में उनकी हिस्सेदारी के कार्यक्रम में भी प्रगति 
की गई है ॥ 

तीसरी योजना में इन्हो से मिलती-जुलती नीतियाँ अपनाई जाएँगी। न्याया 
धघिकरणो तथा अदालतों के द्वार खटखटाने का रिवाज कम किया जाएगा, ऐच्छिक 
पच फँसले को बढावा दिया जाएगा, ववर्स कमेटियो को मजबूत क्या जाएगा श्रौर 
ओद्योगिक सस्थानों में शिकायतें दूर करने के लिए एक उपयुक्त प्रशाली कायम की 
जाएंगी । ट्रंड यूनियन प्रतिह्वन्द्वताम्रो को कम बरने के लिए झोर कदम उठाए जाएंगे ६ 
श्रमिकों की शिक्षा के कार्यंत्रम में पर्याप्त विस्तार क्रिया जाएगा और प्रबन्ध में मज 
दूरो की हिस्सेदारी की योजना भी काफ़ी बढाई जाएगी | परिस्थितियों के अनुसार 
विभिष्न उद्योगों में चेतन निर्धारित करन के लिए वेतन बोड कायम किए जाएगे। 
विदेशों व्यापार-- 

विद्ञास वार्षो की बदौलत हाल के वर्षो में भारत का श्रायात वहुत बढ़ गया 
है । दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में प्रततन १०५० कराड रुपये कय प्रायात 
रहा है जबकि निर्यात सिर्फ ६१० करोड रु० रहा है। दोनो में इतने बडे भन्तर को दुर 
करने के लिए झायात ययासम्भव कम करने तथा निर्यात अधिक से अधिक बढाने के लिए 
कहा गया है भौर १० वर्षो के ग्रन्दर-प्रदर विदेशी व्यापार में पूएा सतुलन कायम कर 
देने का लक्ष्य रखा गया है । 


( २३०० ) 


निर्मात बढाने के लिये झ्रायोग ने सुझाव दिया है क्रि जिन चीजो का भारत 
काफी बडा नि्यातक है उतका निर्यात अभी और बढाया जा सकता है तयोति विदेशों 
में उनतरी सारी माँग को भारत पूरा नही कर पाता है । इसलिए इस चीजों का उत्पा 
दन इतना अधिक बढ़ाने वा लच्य रखा गया है कि वे देश की बढती हुई आवश्यकता 
की भी पूर्ति कर सकें श्लौर निर्यात के लिए भी उनकी श्रृधिव' सात्रा बच रहे। 

झ्राधोग में कहा है कि श्रगर कभी भ्रतिदुल परिस्थितियों के कारण किसी चीग 
का उत्पादन घट भी ज।ए तो भी पेट पर पट्टी थथांध वर उसका निर्यात बढ़ाने की 
कोशिश की जानी चाहिये । 

परस्परायत निर्यात की बढाने के साथ साथ इजीनियरिंग, रासायविक तथा 
चिकित्सा संस्वन्धो चोजों का तिर्याव बढाने के लिए भी कहा गया है । तौसरी योजना 
में इन चीजों का निर्यात ५-६ ग्रुवा बढ जाते की श्रात्ञा व्यक्त की गई है । 

निर्मात वृद्धि के लिये उत्पादन बढाना ही काफी नही है, उत्पादित मातम की 
लागत भी कम होनी चाहिये। इसके लिए सुभाव दिया गया है कि वर और मुद्रा संबन्धी 
नीतियी में हेरफेर करके उत्पादित माल वा मूल्य प्रतियोगितात्मत' रसा जाना चाहिये | 
इस प्रसतग में सक्रेत किया गया है कि धान्तरिव खपत के लिए बनाई गई चीजों पर 
उत्पादन घुल्क बड्ाकर इस उद्देश्य को पूति की जा सकती है । 

आयोग में निर्यात वा क्षेत्र बढाने के लिए भी कहा है । उसने बहा है कि 
हमे केवल राष्ट्रमह्तीय देशो के साथ ही व्यापार बढाने बी कोशिश नहीं करनी चीहिये 
बल्कि पूर्व पश्चिम के सभो देशो के सांथ व्यापार बढ़ाते का प्रयत्त करना चाहिये। 
इस प्रतग में प्रायोग ने कुछ देशौ के साथ राजवीम झाधार पर होने वाले व्यापार 
को बहुत लाभदायक बताया है। 


मूल्य नीति--+ 

१०,३०० करोड रुपये के भारी पूजी विनियोग से भेहयाई बढ़ जाने वी 
प्राझका के बारे मे आायोज॑ना प्रायोग ने यहां है वि वस्तुओं के मूल्य प्रतेक परिस्थितियों: 
वर निर्भर बरते है । इसलिये चीजों के दाम ग्रपेक्षाइ्त स्थिर रखने बे लिये चहुँमुली 
कदम छठाने होगे । श्रावश्यक्ता और परिस्थितियों के अनुसार टैक्स सम्बन्धी, मुद्रा 
सम्बन्धी श्रौर नियस्थगा सवधी कदम उठाये जा सकते है । 

अनाज, कपड़ा व चीनी के मूल्य वे बढ़ने देने पर विशेष अल दिया गया है 
और इस प्रसग में अमरोंका द्वारा दी गई १६० लाख टव भ्रनाज वी मंदद पर सतोष 
व्यक्त किया गया है। उपयुक्त स॒कारो कारंवाई, राजकीय व्यापार तथा सहनारिताग्रो 
द्वारा वितरण से भी मूल्यों की टोक्थाम का सुकाव दिया गया है। ग्रताज के दाम भी 
अऋग्य झौद्योगिक और उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों का घ्यान रख कर तथ किए जाते की 


( २०१ ) 


सिफारिश की गई है। मसविरे में कहा गया है कि मूल्यो का भवाछ्नीय उतार-चढाव हर 
हालत में रोका जाना चाहिए । मूल्यों का नियमन एक जटिल प्रश्न है, जिसमें अनेक 
विरोधी चीजों वा समन्वय करना पडता है । इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्यों का 
नियमन करने वाले उपायो को प्रभावशाली ढंग से और ताममेल के साथ काम में 
लाया जाए। 

अन्त में श्राश्ा व्यक्त की गई है कि तोसरी पचवर्षोय योजना देश की प्रथ॑ 
व्यवस्था को स्वयस्फूति विकास को ओर काफी दूर तक ले जा सकेगी भौर चौथी योजना 
में प्रधिक तेजी से विकास के लिए आधार तैयार हो जाएगा । 


/ मोजना के लिए साधन-- 
दूसरी योजना में लगी कुल ६७५० करोड रु० की पूरजी को तुलना में तीसरी 
योजना में १०,२०० करोड रु० की पूंजी लगाने के लिए धरेलू साधन जुटाने का जी 
जान से प्रयत्न करना पडेगा । तीसदी योजना में राष्ट्रीय आय ४ प्रतिशत प्रति वर्ष की 
दर से बदने की ग्राशा है। ग्रधिक पूजी लगाने के लिए इसी साधन से धन जुटाना 
होगा । 
योजना का उद्देश्य यह है कि तीसरी योजना के ग्रन्त में राष्ट्रीय प्राय का १४ 
ब्रतिदात हमारी अर्थ-व्यवस्था मे लगे ॥ दूसरी योजता के अन्त में राष्ट्रीय श्राय वा 
११ प्रतिशत पअर्थ॑-ध्यवस्था में लगा होगा । इस समय राष्ट्रीय आय की बचत को दर 
लगभग ८ प्रतिशत है। इस बचत को दर को भी तीसरी योजना के प्रन्त तक बढा 
कर ११ प्रतिशत करना होगा । 
पहली दो योजनाग्रो की भांति तीसरी योजना के ग्रारम्भ के ममय भी विदेशों 
मुद्रा कम रहेगी । विदेशी सुद्रा कोष से घत लेने को आगे यु जाइश नहों है । इसके 
प्रलावा दुसरी योजना के आरम्भ में वस्तुओं का जो मूल्य था उससे झ्रब उसका मूल्य 
२० प्रतिग्मयत प्रधिक है। इन दोनों वातो को ध्यान सें रखते हुए इस वात की जरूरत 
है कि ऐसे खचं न किये जाएँ जिनसे मुद्रा र्फीति हो । 
इसके विपरीत, अब्र जैसी स्थिति है वह पिछली योजनाप्रों के क्‍्लारम्भ की 
स्थिति से बई प्रकार से भरैच्छी है।॥ पिछले दस वर्षो में उद्योग झादि में झ्धिक पूजी 
लगायी गयो है । सिचाई, विजलो और परिवहन में भी काफी प्रगति हुई है। दूसरी 
गोजना मे, सरवारी क्षेत्र में, अनेक कार्यक्रम प्रभी पूरे हो किये जाने थे, जवकि तीसरी 
योजना में वे पूरे हो चुकेंगे और उनसे लाभ होने लगेगा । इस लाभ को प्रागे पूजो के 
ख्या नो ज्पापते ही "त्पि' जैस्त' छोगर। दीक्षा जोए वादिक्षण' जी जलो'-मक्पिएं जप्त ज्फा 
दो गयी है, वे तीसरी योजना में भौर भो बढ़ेगी और इससे भविष्य में अधिक लाभ 
होगा ॥ नए-नए उद्योग घन्धे शुरू करने की क्षमता रखने वाले भौर प्रदन्ध का स्‍प्रनुभव 
रखते वाले लोगों की सख्या भी बढ रही है झोर थे प्रद झ्धिक सट्या में उपलब्ध है । 


६ रणर ) 


इस बात पर जोर दिया गया है कि घोजना के लिये साधन जुटाने की समस्या 
को ऐसा नहीं मानता चाहिये, जैसे वह किसी स्थिर और निश्चित कोप से धन लेने की 
बात हो । एक हृद तक अ्रय॑-ब्यवस्था के साथ साथ साधन भी बदते है । पिछते कुछ 
वर्षों में जो बटिनादयाँ रही है, उसके बावजूद इतनी प्रगति हुई है कि भविष्य मे पहले से 
अधिक प्रयत्न वरना सम्भव हो गया है । गरीयी भौर कम बचत के विधावत चक्र को 
तभी तोड जा सकता है जब पूरे साधन जुटाये जाये और जो लाम होता रहे वह 


निरन्तर उत्पादन के लिये लगाया जाता रहे । 


सरकारी क्षेत्र मे तीसरी योजना में जो खर्ध होगा उसके लिये धन शुटाते वी 


योजना निम्नजिखित सारिणी में दी गयी है :-- 


१. वतमान करो के आधार पर राजस्व से बचने 
वाला घन 

२. वर्तेमात ग्रघार पर रेलों से मिलते वाला घन 

३. वर्तमात भ्राधार पर सरकारी उद्योगों मे मितरते 
बाला धन 

४. सावजनिव ऋण 

५. ग्रव्प बधत 

६. भविष्य निधि आदि से मिलने वाला घन 

७ अतिरिक्त बर ग्ौर सरकारी उद्योगों से लाभ में 
बढती से मिलने वाला धन 

ये विदेशी सहायता जिसकी बजट में ध्यवस्था वी 
गई है 

€ घोाटो की प्रर्ध-व्यवस्था 

जोड-- 


श्र रिक्त कर--+ 


(बरोड 
दूसरी योजना 


१०० 


१५०४ 


क। 


३८० 
कहर 


३००० 


€दर 
११७५ 
६०० 





र० में) 
तीसरी योजना 


रै५० 
१५० 


४४० 
५० 
१५० 
५१० 


१६५० 


२२०० 
१४० 
७२४५० 


पाँच वर्ष वी अवधि से १,६४० करोड रू० के श्रतिरिक्त कर लंगौते वा जो 
लक्ष्य है, उसरी पूतति योजना वी. सफलता के लिए बहुत ग्रावश्यक हैं। भारत में इस 
सम्रय फरो से राष्ट्रीय श्राय का लगभग ५'४ प्रतिशव भाग मिलता है॥ कर-उपलब्धि 
में सामान्य रूप से जो बहती होगी और तीसरी योजना सें जो अतिरिक्त कर लगाएं 


# याभियों के किराए और माल भाई में हुई बटती को मिलाकर 


4 उपर (१) में सम्मिलित 


( रणगईे ) 


जाएंगे, उनसे यह सख्या बढ़कर ११ प्रतिशत हो जामगी। विकास कार्यो को तज 
गति को देखते हुए इसको बहुत अधिक भार नहीं माना जा सकता। फिर भो १६५० 
रु० के ग्रतिरिक्त कर लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए केसद्रीय और राज्य सरकारों 
को बहुत प्रयत्त करना पडगा। इस कर राशि में से एक तिहाई के कर राज्य 
लगाएगये । 

तीसरी योजना के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के कर बढाने 
और सरकारी उद्योगो का लाम बढाने वी जरूरत होगो। जहाँ तक भाय कर झोर 
निगम-कर का प्रश्न है, बर प्रशासत का का करके उनकी वसूली बढानी ह्पगी गो, 
कम्पनियों के खर्च के व्यौरे पर नजर रखनी और एस कदम उठाने होगे, जिनसे वे 
बार से बच न सके। प्रप्रत्यक्ष करो झोर वस्तुप्ो के मूल्य में बढती होने से निशयय ही 
लागत औौर मुल्य दानो बढेंगे, पर यह ऐमा त्याग है जो करना ही पडेगा । 
(घाटे की ग्रर्थ व्यवस्था-- 

अप्रत्यक्ष करो और घाटे की अ्र्धव्यवस्था से मूल्य पर जो झ्रमर पड़ता है, 
उममे भेद करने को प्रावश्यक्ता है। अप्रत्यक्ष करो द्वारा मूल्य बढ जाने से मुद्रा-स्फीति 
को सम्भावता कम रहतो है जबकि धाटे की अ्र्य-व्यवस्था से यह सम्भावना झोर 
बढ़तो है । प्रतः यह विचार है कि तीसरी योजना में केवल ५४५० करोड ए० की घाटे की 
अर्थ व्यवस्था की जाए जवकि दूसरी योजना में १,१७५ करोड रुपये की घाटे की ग्रथे- 
व्यवस्था की गई थी । 
“विदेशी मुद्दा-- 

तीसरी योजना में बड़ी तेज यति से उद्यागों की स्थापना के कारण विदेशी 
मुद्रा की काफी मात्रा में आवश्यकता पढैगी । यह अनुमान [है कि योजना में १,६०० 
करोड रु० विदशी मुद्रा के रूप में व्यय होगे । इसके अ्रलावा लगभग २०० करोड र० 
के पुजें प्रादि भी प्रायात करने को जरूरत पड़ेगो जिससे देश में मशीनी सामान का 
उत्पादन बढ़ाया जा सके । इस प्रक्ञार योजना के लिए २,१०० करोड़ रु० की विदेशी 
मुद्रा वी झावश्यकता हेोगी। 








योजना में नए कामा के लिए जितनी विदज्ञी मुद्रा को जरूरत होगी उस छोड 
भी दिया जाए तो भो तीसरी योजना की अ्दधि में पिछले ऋणो और ब्याज की भ्रदा- 
यगी के कारएा ५०० करोड रु» की जरूरत रहगी । इस प्रकार तोसरी योजना से 
विदेशों मुंडा को श्रावश्यक॒ छा दडकर २,६०० करोड़ रु० हो जायगी ) इस जोड में वह 
६०० बरोड र० भी शामिल किए जा सकते है जो पी० एल-४५८० के अन्तगंत अम- 
रोका में मिलेंगे। इस अस्यर तोसरो योजना की कुल जरूरत ३२०० करोड रु० हो 
जातो है । 


(६ रेण्ड ) 


विदेशों से सहायता के बारे मे निश्चित रुप से कुछ नहों कहा जा सकताव 
योजना का हूप ऐसा रखना होगा किउसमे घटवढ की जा सके | सटकारो और गंर 
सरकारी दोनो क्षेत्रों में का्यक्तम इसी आधार पर शुरू किए जा सकते हे कि बाहर से 
निर्शिचित रूप से वया सहायता मिल सकती है । इसके लिए कार्यक्रम पहले से तेयार 
करके रखने होगे, जिससे प्रावश्यक विदेशी मुद्रा मिलते ही उन्हे पूरा विया जा सके। 
विदेशी मुद्रा के उपयोग में देर करने से तीसरो योजना में उत्पादन बढाने का कार्यक्रम 
गड़बड में पड़ जाथगा । 


भुगतान के विएय मे देश को जिन कठिनाइयों का सामना करन; पड रहा है 
थे कोई स्थायों था ग्राइस्मिक नहीं हैं बल्कि हमारी विकास की ज्रिया का ही एक श्रय 
हैं कुछ समय तक ग्रत्यघिक आयात को जरूरत बाहरो सहायता से पूरो को जा सकतो 
है। परन्तु यहू याद रखता जरूरो है कियह असन्तुलन घोरे-धोरे कम होता जाय ओर 
कुछ समय बाद समाप्त हो जाथ । इसका यह द्र्थ नही है कि एक खास भ्रवधि के वाद 
विदेशों से धन का आवा रोक दिया जाएगा । व्यापार में लगी पूरी प्राती ही रहेगी 
श्रौर आती ही रहनी चाहिए, परन्तु विशेष सहायता कार्यत्रमों पर निर्भरता धीरे धीरे 
कम हो जानी चाहिए और कुछ समय बाद समाप्त हो थानी चाहिये । 

निजी क्षेत्र में पूजी केवल संगठित उद्योगो, खात, बिजली और परिघहन 
में ही नहीं लगी हुई है, बल्कि कृषि, ग्राम और लघु उद्योगों, दहात और छहरों मं 
मकान बनाने में भी लगी हुई है । 

तीसरी योजना में निजी पूजी मुख्यत' बडे शौर मध्यम उद्योगो में बढाई जाएगी । 
दूसरी योजना में वडे और मध्यम उद्यागो मे ७०० करोड ₹० वी पूजी लगाई गयी 
जबकि तीसरी योजता में १,०५० कराड र० की पूजी लगाने का विचार है। भझत्म 
क्षेत्रों में श्रधिक पूजी लगायी जाएगी, परन्तु अनुपात से वह कम होगी । 

योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र का उद्योगों मे फंलने का काफी श्रव्र है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रव तक की पचवर्षीय योजताम्रो के परिणामस्वरूप 
उद्योगी के बढने के अवसर ज्यादा हो गये है । इस विषय में जो नीति है उसका मुख्य 
लक्ष्य यह है कि इन अवसरो से छोटे प्रौर मध्यम द| के उद्योगपति लाभ डठाए 
और आ्राथिक दाक्ति थोडे से लोगो के हा में बेन्द्रित होने की प्रवृत्तिपर शुरू में 
ही ग्रकुश लग जाए । 

जमता को लाभ 

तत्तीय पंचवर्षीय भोजना से जनता को श्रव्यक्षलाम इस भांति मिल स्वेगा-- 

(१ ) एक करोड़ ३५ लाख बेकारो को रोजगार मिलेगा । हि 

(२) छः से ग्यारह वर्ष के प्रत्येक बच्चे की निशुल्क ओर अनिवाय शिक्षा । 


( २०५ ) 


(३) भ्रताज का उत्पादन बदने से श्रति व्यक्ति को श्रति दिन १५ झोस गेहूँ, 
चावल शोर तीन झँस दाल मिल सकेगी। 
(४) प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष १७४ गज सूती कपडा सप्लाई किया जा 


सकेगा | 
(५) दो हजार नये श्रस्पताल खुलने से इलाज कराने में अधिक श्रासानी 
होगी । 


(६) ग्रामो को जनता को पानी और सफाई वी व्यवस्था सथा पास के स्टेंशन 
या कस्बे तक सडक | 

(७) १५ हजार अन्य ग्रामो तथा कस्वों को बिजली मिलेगी । 

(5) अस्येक गाँव में स्कूल और पुस्तकालय बनेगा ) 
तुतौय पोजना--एफ हृष्टि--- 

तीसरी योजना के कुछ मोटे लक्ष्य यह निर्धारित किए गए हैं कि खाद्यान का 
उत्पादन बढा कर दस साढ़े दस करोड टन वापिक कर दिया जाये, इस्पात उत्पादन 
की ध्मता १ करोड टन हो जाये, विद्युत्‌ उत्पाइन की क्षमता ५८ लाख क्लिोवाट 
मे बढत्र'र १ करोड १८ लाख क्लिोवाट हो जाये, १ करोड ३५ लाख और ब्यक्तियों 
ब लिये रोजगार वा प्रवध किया जाये, दश के तमाम गाँवों को सामुदायिक विकास 
योजनाप्रो और सहकारी समितियों के अन्तगंत ले श्राया जाय, ६ से ११ वर्ष तक की 
उम्र के तमाम बच्चों के लिये निशुल्क झौर ब्रनिवाय शिक्षा की व्यवस्था की जाये 
श्रौर तमाम देहाती क्षेत्रो में पीने का घुद्ध पानी और दूसरी न्यूनतम सुविधायें सुलभ 
की जाये। तीसरी योजना के भ्रारूप में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है । 
राजवीय श्र निजी दानो क्षेत्रों में २,४५० करीड रुपये की राशि रखी गई है जो 
दूसरी याजना की राशि स काफ़ी अधिक है | दूसरी योजना के काल में खाद्यात वा 
उत्पादन बढा है, विन्‍्तु बहू दश की आवश्यक्ताझो को पूरा करन के लिये झभी काफी 
नहीं है भोर देश को भभी भो विदल्यों से भ्रन्न का श्रायात करना पड रहा है। कृषि 
उत्पादन पर विशेष ध्यान देकर देश को इस लज्जाजनक स्थिति का जल्दी से जल्दो 
झन्त करता ही चाहिये । 

तीसरी योजना के प्रास्प में उद्योग ओर खनिज विक्रास श्ौर सामाजिक 
सेवाप्रों के तिये दढो हुई घनरात्षि की व्यवस्था वी गई है ॥ उद्योग और खनिज 
विवास वे लिये तीसरी योजना में राजकीय क्षेत्र के लिये १,५०० करोड शोर निजी 
क्षेत्र के लिये १,००० करोड की राधि रखी गइ हैं। साम्राजिक संवाओ कौ राधि को 
८६० करोड से बढ़ाकर १,२५० करोड कर दिया गया है॥ विकास की रफ्तार वो 
तेज करने के लिये तोसरी योजना का झ्राकार स्वभावतः दूसरी की अपेक्षा बडा होगा 
झोर विभिन्न मदो के लिये वढो हुई घनराशि की व्यवस्था करनी होगी ॥ 


(६ २०६ ) 


तीसरी योजवा के साधन जुटाते के लिए १,६४० करोड रुपया अतिरिक्त बरो 
द्वारा सम्रह करने की कल्पना को गई है। इसमें राजकीय उद्योयो को आय भी शामिल 
होगी । जनता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो का भार काफी बढ़ा हुआ है । झठः झति- 
रिक्त करा की बात जनता के लिए विद्येप रूप से चित्ततीय होगी। यह आज नहीं 
कहा जा सकता कि इस साधन से इतनी वडी राशि का सम्रह कहाँ त्व' व्यावहारिक 
होगा झश्ौर उसकी लोकयानस पर व्या प्रतिन्रिया होगी । तीसरी योजना में पाटें वी 
राशि को १,१७५ करोड से घटा कर ५५०७ करोड कर दिया गया है । यह एक चुद्धि- 
सोती का निएंय है । कारण पाटे की अर्थ-व्यवस्था कीमतो को बढ़ाने में सहायक्र 
होती है । दृत्तती योजना के कान में कीमतो में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है भौर इस काररा 
देश को भ्रनेक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में देश को 
भविष्य में अधिक सतर्क रहना होगा । तीसरी योजना विदेशी सहायता की उपर्लाब्धि 
पर भी काफी हुद तक निभर करेंगी । विदेशी सहायता की राहिए २,६०० करोड रुपया 
अनुमान की गई हैं। देश को तीसरी योजना के काल में बेरोजगारी की समस्या का 
भी सामना करना पडगा, जो काफी विकट बनी हुई है । दूसरी योजना के ग्रन्त में 
६० लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेगे। राष्ट्रीय श्राय भोर व्यक्ति की झौसत ग्राय में जो 
भी वृद्धि हुई हो, किन्तु बेरोजगारी का व्यापक रूप में रहना देश के लिए चिस्ता का 
ही विषय होगा। 


कुछ सुकाव--- 

भारत की प्रथम पत्रवर्षोय योजना से कृषि को प्रधम स्थान दिया गया था ॥ 
दुसरी योजना में इसका स्थान द्वितीय था, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उससे 
सम्बद्ध विभिन्न सदों के लिये कुछ कम धन राशि रखी गगी थी। तूतीय पंचवर्षीय 
योजना मे उद्योग और कृषि के सतुलित विकास की बात कही थयी है । इससे स्पष्ट है 
कि फुपि पर योजना के पाँच वर्षों में विपुल व्यय किया जायगा । जो देझ मुख्यतः कृषि 
वर ही मिभंर हो उसे यह व्यय करना भी चाहिये, परन्तु इसके साथ यह देखना भी 
आवश्यक है कि वह तरीके से किया जा रहा है ओर फलदायी सिद्ध हो रहा है 
अथवा नही । 


ग्रामीण प्रभ्भ॑-व्यवस्था तथा ग्राम जीवन और कृषि से सम्बद्ध विभित्त साधन 
स्रोतों के सगठत का बहुत विकेट का सम्बन्ध है। यह कहना अतिशयोक्तिप्रूर्ां नही 
होगा कि ग्रामीए अर्थ व्यवस्था बस्तुतः उत्त संगठन पर ही निर्भर करती है| 
आज ग्रामीण श्र व्यवस्था मे जो दोप दृष्टियोचर होता है और किसान सुखी एव 
समृद्ध प्रतीत नहीं होता उसका एकमात्र कारण उक्त सगठन की झिधिलता है| 
इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि उसे मजबुन बनाया जाय | 


( २०७ ) 


ग्राम भौर दृधि जोवन के जिन विविध श्रर्गों का ग्रामीण प्र्थ-ध्यवस्था से 
सम्बन्ध है उनमें पश्चुत्ानन, ग्रामोद्योग, सिचाई की व्यवस्था, क्रगा प्रवघ, बीज तथा 
ख्वाद वितरण और माल की बिल्ली श्रांदि सभी बाते है । पिद्धत्ती दो पचरवर्षीय योजनाओं 
में उन सभी मदों के लिए पर्याप्त घन दी व्यवस्था की गयो थी झौर इस बार तुदीय 
घोजना में उत मंदो को बहुत महत्व दिया गया है। पर अनुभव से यह स्पष्ट है कि 
केवल महत्व देने ग्रोर धन वी व्यवस्था कर देते से ग्रामोण अ्रयं-ब्यवस्था उन्नत नहीं 
हो सकती । उसके तिये यह देखता होगा कि तो रुपया खर्च किया जा रहा है बह 
कही धपव्ययित तो नहीं हो रहा प्रथवा इस प्रकार तो नहीं लग रहा है कि उससे कुछ 
फल कौ प्राव्ति न हो सके । इसके पग्रतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 
प्रादमियों सहित सब्र साधन खोतों का प्रधिक से अधिक उपयोग किया जा सक । 

सरकार कृषि छेद्र में जितना सपया लगा रही है उस प्रनुपात से वह फलदायी 
नहीं द्वो रहा, यह बात अत्यन्त स्पप्ट है । इसलिये शोर स्पया लगाने में पूर्व यह 
विचार किया जाना छाहिये कि इसका क्या कारगा हो सकता है। कारंग का पता 
स्थिति के प्रष्ययन से दी लग सकता है। इसलिये श्री एम० क० पाटिल ने दिल्ली मे 
कृषि विषयक प्राथिक प्रनुमधान केन्द्र का उद्घाटन करने हुए उक्त प्रध्ययन पर जो 
बल दिया है बटे सर्वया उचित है । इस प्रध्ययन से जहाँ वर्तमान ग्रामीण प्रथ॑-्ध्यवस्था 
के दोष दृष्टिगोंचर हा सगे वहाँ उस उन्नत करने के लिये नयी नयी प्र रगाएँ प्रौर 
सुमाव भी प्राप्त हो सके । 
तृतीय योजना की सफलता के लिये प्रद्यासनिक कुशलता पर बल 

तीमरी योजना के मसविदे में नीति सवधी ववनब्य में यह थी कहा मयां है कि 
सरकारी उद्योगों वा सचालन खर्च कम से कम और श्ाय भ्रधिक से अधिक करते की 
हृष्टि में होना चाहिए ठषा सब स्तरो पर प्रशासन में ईमानदारी श्लौर वाम को शोप्न 
निवटाने वी भावत्रा होनी चाहिए। श्रशासन में कुधझलता लान के विए पश्रायोग ने 
सुभाव दिया है दि मत्री. सचिद तथा विभागीय प्रब्यक्ष सद स्तर पर लोगो बे दिए 
बाम निश्चित कर दिया जाना चाहिए झौर उन्हें बता दिया जाता चाहिए कि उन्हे 
प्रमुश समय में वह काम पूरा करना है। एक बार नीति निर्धारित कर दिए जाने 
के बाद उस पर प्रमत का कास उसके लिए जिम्मदार व्यवितियों पर पूर्णात, छोड 
दिया जाता चाहिए । श्रशासनिर ब्यक्िितयों का उचित टग से प्रशिक्षण तियां जाना 
चाहिए, देनिए वास को जल्दी निवटाया याद चाहिए, जिसके लिए प्रक्रियाप्रों को 
श्रामान वरना जरूरो है ॥ जिन कर्मचारियों का आराम जनता से वास्ता पदता है, उनमें 
ईमानदारी तथा सौजन्य की ग्रत्यस्त ग्रावश्यकता है; 

प्रनुत्यादक निर्मारा कार्यो स्नविक्तम विफ्रायत की सिफारिश करते हूए 
भाषोग ने कहा है कि ठेकेदारों पर बहुत अ्रधित्र निमर नहीं क्रिया जाना चाहिए । जहा 


(६ रेग्म ) 


सम्भव हो वहाँ विभागीय श्ाधार पर काम कराया जाना ब्वाहिए श्ौर विभागीय 
श्रमिकों को उदके काम के हिसाव से मेहनताना दिया जाना चाहिए। श्रम्रियों को 
सहकारी सस्याओं तथा ऐच्छिक सगठनो को निर्माण कार्य करने के | लिये प्रोत्माहित 
किया जाना चाहिए । 
जनता का सहयोग 

झ्ायाग के प्रस्तावा में जनसहयोग के क्षेत्र में ऐच्छिक संगठनों के महत्व कों 
स्वीकार किया गया है । इतके लिए तीसरी भ्ोजना में १० वरोदइ रुपये की व्यवस्था 
की गई है । 

तौसरी यचवर्षीय योजना में पहली दोनो योजनाओं की अपेक्षा हृपि उत्ताइन 
में वृद्धि की रफ्तार दुगुनी रखी मई है । इसके लिए सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी वो बहने 
से रोकने, खाद प्रादि के निर्माण में ग्रामीझो के श्यक्र सहयोग वो जरूरत होगो। 
इसलिए गांवों में काम करत वी इच्छा रखने वाले हर व्यवित को काम दिया जाना 
चाहिए और उत्पादन बढाने में उपलब्ध मनुष्य शक्ति वा श्रधिक्रतम प्रयोग कियां जाना 
चाहिए । इसके लिए मुमाव दिया गया है कि देहाती क्षेत्रों के हर विद्ञास खट में 
बिए जाने वाले कार्यों का क्रम बताया जाता चाहिए, फ़िर उस गाव-काय॑त्रम मे 
विमकनत किया जाना चाहिए और इस प्रकार सब परिवारों को उसकी जानकारी दी 
जाती चाहिए । 

योजना के बायक मो को झधिक लोकप्रिय बनाने के लिए विश्वविद्यालयों तथा 
कालेजों में ौर ग्रधिक योजना मच॑ कायम करते तथा क्न्‍्द्वीय व राज्य सरकारों मे 
प्रचांद कार्यक्रम को बढाने का सुभाव दिया गया है| 
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